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 महोदय  पोठासोन

 प्रदर्मों  क ेमोखिक  उत्तर
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 क्‍या  जरुरत  है  ?
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 #900.  भी  वढ्धि  चन्द्र  जे  :  क्‍या  उर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  पद्िचमी  राजस्थान  के  सीमावर्ती
 यार  रेगिस्तानी  क्षेत्र  मे ंकोयले  और  गेस  की  अपर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  अंधाधुन्ध  रूप  से  पेड़ों
 को  काटा  जा  रहा

 क्‍या  फाली  और  जोधपुर  में  रंगाई  और  छपाई  के  कार्यो  में  लगे  लघु
 उद्योगों  में  और  विभिन्‍न  अन्य  उद्योगों  में  कोयले  ओर  गंस  की  अनुपलब्धता  अथवा  उनके  मूल्य  अधिक

 होने  के  कारण  बड़े  पेमाने  पर  इंघन  की  लकड़ी  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  और

 क्‍या  जोधपुर  में  और  राजस्थान  के  अन्य  भागों  में  ऊर्जा  का  वेकल्पिक  स्रोत  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  एए  स्थापित  करने  का  विचार  यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा
 क्‍या

 ऊर्जा  भन्‍्भो  तथा  इस्पात  ओर  खान  भसम्त्रो  बसंत  :  से  एक  विवरण
 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 जिवरण

 से  :  पद्िचमी  राजस्थान  में  पाली  और  जोघपुर  में  लघु  उद्योग
 पारंपरिक  तौर  पर  इंधन  के  लिए  लकड़ी  का  इस्तेमाल  करते  रहे  हैं  कुल  मिलाकर  उनकी

 भट्ठियों  के  डिजाइन  वही  पुराने  बने  हुए  हैं  इसीलिए  वे  कोयले  का  प्रभावी  इस्तेमाल  करने  में
 सक्षम  नहीं  हैं  इंघन  लकड़ी  के  स्थान  पर  कोयले  का  इस्तेमाल  बढ़ाने  की  बात  कोल  इण्डिया  लि०
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 ने  बहुत  पहले  अर्थात्‌  1982  में  ही  उठाई  थी  |  कोल  इण्डिया  लि०  ने  कोटा  और  भरतपुर  में  पहले

 ही  स्‍्टाकयार्ड  खोल  रखे  हैं  तथा  विभिन्‍न  उपभोक्ताओं  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  इन
 स्‍्टाकयार्डों  में  काफी  यानी  लगभग  11,000  टन  कोयले  का  सुविधाजनक  स्टाक  राजस्थान
 सरकार  के  जोधपुर  में  तथा  राज्य  के  अन्य  स्थानों  में  अपनी  स्वयं  की  कोयला  वितरण  व्यवस्था
 कोल  इण्डिया  लि०  ने  भी  राज्य  सरकार  को  राजस्थान  उद्योग  निगम  द्वारा  संचालित  उनके

 मौजूदा  कोयला  डिपो  की  व्यवस्था  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  अपनी  सेवायें  प्रस्तुत  की  हैं  ।  उद्योगों
 तथा  अन्य  डपभोक्ताओं  की  आवद्यकताओं  के  आधार  कोल  इण्डिया  लि०  के  उपभोक्ताओं  को

 विभिन्‍न  प्रकार  का  कोयला  देने  के  लिए  अन्य  प्रकार  की  वितरण  प्रणालियों  के  लिए  भी  सहषं
 कोयला  सप्लाई  करेगा  ।

 श्रो  बढद्धि  चन्द्र  जेन  :  अध्यक्ष  जवाव  में  किया  है  कि  राजस्थान  में  काफी
 कोयले  का  इन्होंने  प्रबन्ध  किया  प्रदन  यह  है  कि  कोल  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  नें  कोटा  और  भरतपुर
 में  जो  स्टाक  कील  यार्ड  का  प्रबन्ध  किया  है  यह  दोनों  जगह  जोधपुर  से  एक  हजार  मील  की  दूरी
 पर  बीकानेर  डिवीजन  में  भी  कोयले  का  उपयोग  कर  सकते  यह  रेगिस्तान  क्षेत्र  हैं  और

 यहां  पर  अंधाधुन्ध  लकड़ियां  काटी  जा  रही  मैं  चाहता  हूं  कि  जब  जोधपुर  की  स्माल  इण्डस्ट्रीज
 एसोसिएशन  वहां  इस  याड्ड  की  व्यवस्था  करने  को  तंयार  है  और  जिम्मेदारी  लेने  को  भी  तैयार

 उसने  केन्द्रीय  सरकार  को  भी  एप्लाई  किया  तो  क्‍यों  नहीं  जोधपुर  याडे  की  स्थापना  करके

 बहां  कोयले  की  जरूरत  को  पूरा  किया  जाये  ?

 क्री  बसन्‍्त  साठे  :  राज्यों  में  राज्य  सरकारों  की  स्माल  स्केल  इण्डस्ट्रीज  एसोसिएशन  हुआ
 करती  थी  जिनको  राज्य  सरकार  की  मान्यता  हुआ  करती  उन्होंने  स्टाक  या्ड  खोलने  की
 जिम्मेदारी  ली  है  जिससे  विश्वास  है  कि  वह  बराबर  सहयोग  द्वे  पायेंगी  ।  हमने  इससे  पहले  जोधपुर
 में  कोलयार्ड  खोलने  के  लिए  वहां  की  जो  स्माल  इन्डस्ट्रीज  की  एसोसिएशन  हैं  उनकी  समस्‍या  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  वहां  इसके  लिए  प्रझस  किया  ।  लेकिन  राजस्थान  सरकार  ने  हमें  बताया  कि  यहां
 कोई  कोयला  उठाने  के  लिए  ओर  सामने  आने  के  लिए  तंयार  नहीं  है  इसलिए  हम  वहां  स्टाक  यार्ड
 नहीं  खोल  सके  ।  हमने  एक  समिति  इसके  लिए  नियुक्त  की  और  उसने  रिपोर्ट  दी  कि  यहां  क्या-क्या
 करना  आपने  जो  एसोसिएशन  की  बात  कही  हमें  खुशी  है  कि  कोई  स्माल  स्केल

 इण्डस्ट्रीज  एसोसिएशन  जिश्मेदारी  लेकर  स्टाक  यार्ड  खोलना  चाहती  इसकी  गारन्टी  होनी
 चाहिए  ।  यह  जरूरी  है  कि  छोटे-छोटे  लोगों  को  बराबर  कोयला

 थ्रो  वद्धि  चन्द्र  जन  :  यह  जवाब  सन्तोषप्रद  फली  और  जोधपुर  में  जो  लघु
 उद्योग  इकाइयां  रंगाई-छपाई  का  कार्य  कर  रही  हैं  वे  वहां  लकड़ी  का  अन्धाधुन्ध  प्रयोग  इंधन  के

 लिए  कर  रही  जब  तक  उनकी  भटिटयों  में  परिवर्तन  नहीं  किया  जाता  तब  तक  वह  कोयले  का
 उपयोग  नहीं  कर  सकते  ।  हम  चाहते  हैं  कि  वह  कोयले  का  प्रयोग  अगर  भट्टियों  में  परिवर्तन
 करने  को  आवश्यकता  हो  तो  उनको  कम्पेल  किया  रेगिस्तानी  क्षंत्र  में  वह  लकड़ियों  का

 अन्धाघुन्ध  प्रयोग  कर  रही  इसे  रोकने  के  लिए  आप  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?

 थ्ो  बश्ंत  साठे  :  यह  एक  महत्व  का  प्रइन  रंगःरियों  की  जो  पुरानी  भट्टियां  हैं  उसमें  लकड़ी
 ही  जलाई  जाती  है  ।  जब  तक  उन  भट्टियों  में  पर्वितेन  कहीं  किया  जाता  आधुनिक  तरीके  तब
 तक  वह  कोयले  का  उपयोग  नहीं  कर  पायेंगी  ।  भद्टियोंमें  परिक्‍्तंन  के  लिए  राज्य  सरकारों  को
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 बैंकों  और  अन्य  माध्यमों  से उनकी  मदद  करनी  आप  भट्टियों  के  परिवर्तन  की  व्यवस्था  करें
 तो  मैं  कोयला  देने  के  लिए  तंयार  मैं  तो  सिर्फ  कोयला  ही  दे  सकता  आप  जितना  चाहें  देने
 के  लिए  तैयार  हूं  लेकिन  भट्टियों  का  परिवर्तत  आप  करवा  दीजिए  ।  जहां  तक  लकड़ी  न  काटने  देने
 का  प्रइदन  आपकी  और  हमारी  सबकी  इच्छा  है  कि  हर  सम्भव  लकड़ी  न  काटने  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यास  जी  ज़ेसे  कोन  बेठे  वहां  ।  आप  ही  हैं  क्या  ।  इसीलिए
 देखना  पड़ा  ।

 श्रो  गिरधारों  लाख  ये  भी  अभी  यही  कह  रहे  थे  कि  अध्यक्ष  जी  आपको  पहलचानेंगे
 भी  या  मैंने  कहा  कि  न  ही  पहचानें  तो  अच्छा  मेरा  नम्बर  आ  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बड़ी  चेष्टा  की  मैंने***

 भ्रो  गिरघारो  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूंकि
 ***

 अध्यक्ष  सहोवय  :  व्यास  दण्डवते  जी  कुछ  पूछ  रहे  ये अपने  सवाल  का  जवाब  मांगते  हैं  ।

 |]
 प्रो०  मध  वच्डवते  :  आज  आप  क्यों  हैं  ?

 )

 ]
 एक  साननोीय  सबस्य  :  टॉपलंस  नहीं  टोपीलंस  हैं  ।

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  स्त्री  गुलाम  नयो  आजाव  )
 को  टोपी  उछालने  की  आदत

 थ्रो  गिरधारो  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  राजस्थान  में  जितने  इण्डस्ट्रियल  सैन्टर्स  हैं  और
 खासतौर  से  अपने  भीलवाड़ा  की  बात  करना  चाहूंगा  जहां  काफो  मात्रा  में  इन्डस्ट्रियल  सैन्टर  लगे

 हुए  उन  सब  में  कोयले  की  बहुत  जरूरत  दूसरे  आपने  स्माल  स्केल  इण्डस्ट्रीज  कारपोरेशन  के
 माध्यम  से  कोयले  के  वितरण  की  जिस  तरह  से  व्यवस्था  की  वह  काफी  दोषपूर्ण  इस  विषय  पर
 मैंने  पिछली  दफा  भी  आपसे  पूछा  था  कि  हमारे  यहां  स्माल  स्केल  इण्डस्ट्रीज  कॉर्पोरेशन  जब  कोयले
 के  वितरण  की  व्यवस्था  ठीक  से  नहीं  जितना  कोयला  उनको  भिलता  उसे  वे  ब्लेक  में  बेच
 देते  इस  कारण  वहां  जितने  छोटे-छोटे  इण्डस्ट्रियलिस्टस  जिन्होंने  अपनी  छोटी-छोटी  यूनिटस
 स्थापित  की  हुई  उनको  कोयला  नही  मिलता  ।  उन्हें  ब्लेक  में  कोयला  खरीदना  पड़ता  इसको
 देखते  हुए  क्या  मंत्री  जी  ऐसी  ब्यवस्था  ख्वास  तौर  से  भीलवाड़ा  के  कि  वहां  जितने

 इण्डस्ट्रियल  सेन्टर्स  उनके  लिए  कोयले  के  डिपू  स्थाप्रित  किए  जाएं  ताकि  उनको  ठोक  प्रकार  से
 कोयले  की  आपूर्ति  की  जा  उन्हें  कोयला  ठीक  तरह  से  मिल

 थो  वसन्‍्त  साठे  :  व्यास  मैंने  अभी  कहा  कि  हम  खुद  बहां  डिपू  खोल  नहीं  यदि

 हम  चारों  तरफ  छोटे-छोटे  डिप्‌  खोंलेंगे  तो  वह  हमारे  लिए  इकानौमिकल  भी  नहीं  होगा  ।  जैसा  मैंने

 वृद्धि  चन्द्र  जेन  जी  से  यदि-छोटे  उद्योगों
 के

 लोग  अपनी  कोई  एसोसिएशन  बना  लें  तो  वे  जहां
 कोयले  का  डिपू  वे  हमें  दररूवास्त  दे  पर  राजस्थान  सरकार  की  रिकमेन्डेशन  भी  होनी
 चाहिए  ताकि  आप  कल  ऐसा  न  कहें  कि  वे  भी  ब्लेक  में  कोयला  बेच  रहे  उन्होंने  पेसा  खरा
 और  हमारी  मुसीबत  हो  ऐसा  न  होने  देने  के  लिए  राजस्थान  सरकार  की  रिकमन्डेशन
 आावदयक

 *  आप  लोगों *  आप  लागो
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 श्री  गिरघारी  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  मन्त्री  जी  ने  कहा  कि  राजस्थान  सरकार  की
 रिक्मन्डेशन  आवश्यक  अगर  राजस्थान  सरकार  किसी  कारणवश  उसे  परमीशन  न  देना  चाहे
 तब  क्‍या  होगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  आप  रिकमेन्ड  कर  दीजिए'*

 भ्रो  गिरषारो  लाल  व्यास  :  मैं  तो  कर  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इनको  तो  टोपी  चाहिए  ।

 शो  बसंत  साठ  :  टोपी  आपके  सर  के  ऊपर  चाहिए  साहब  ।  मगर  ऐसा  नहीं  होना
 बाहिए  कि

 झो  वो०  तुलसोराम  :  आपके  ऊपर  टोपी  डालने  के  लिए  इन्होंने  अपनी  टोपी  निकाल
 ली  )

 श्रो  बो०  तुलसो राम  :  आपको  डालना  चाहते  हैं  राजस्थान  के  लिए***

 झो  बसंत  साठ  :  हमारे  को  टोपी  मत  चढ़ाओ  ।  चूंकि  मधु  दण्डवते  साहब  टोपी  नहीं  पहनते
 तो  उनका  अनुकरण  हमारे  व्यास  जी  भी  करने  मधु  दण्डवते  जी  टॉपलेस  रह  सकते
 व्यास  जी  नहीं

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आर०  एम०  भोये***,नहीं  हैं  ।

 श्री  सुमन  ***,नहीं  हैं  ।

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  '**

 ]
 तेल  और  प्राकृतिक  गंस  आयोग  द्वारा  विदेशों  कम्पनियों  से  रियों  को  छरोद

 सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये
 गए

 +903,  श्री  प्रकाश  चन्द्र
 पलो  लक्ष्मण  सलिक|  पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गस  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेरह  तेल  रिगों  की  सप्लाई  के  क्रयादेश  रुके  पड़े

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या

 भारतीय  सप्लाई  कर्त्ताओं  की  उपेक्षा  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कौन  से  कदम  उठाये  गए  हैं  अथवा  उसका  उठाने  का
 विचार  है  ?

 वेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मन्ज्रालय  के  राज्य  मस्त्रो  तथा  बि्त  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्रो
 :  से  टेण्डर

 कर  स्वगित
 रखा  गया  क्योंकि  स्वदेशी

 कंपनियों  तथा  संयुक्त  उचद्यमों

 को बेहतर संबंधित कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधोन हैं । हि
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 भरी  प्रकाश  चसा  :  अध्यक्ष  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  अभी  कितने  रिग
 विभाग  की  तरफ  से  इस  काम  में  लगे  हैं  ओर  उनमें  से  कितने  किराये  के  हैं  और  कितने  ओ०  एन०
 जी०  सी०  के  अपने  हैं  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  में  हमने  कितनी  राशि  किराये  के  रूप  में  दूसरे  देशों  को
 अदा  ह

 शी  ब्रह्मदस  :  अध्यक्ष  इस  समय  हमारे  पास  जमीन  के  करीब  82
 रिग्स  हैं  जिनमें  से  78  हमारे  अपने  हैं  और  4  किराये  के  औफ-शोर  यानी  समुद्र  में  हमारे  अपने
 7  हैं  और  किराये  के  13  कम्पनी  ने  किस  देश  को  किराये  के  रूप  में  क्या  अदा  इसके

 लिए  मुझे  अलग  से  सूचना  चाहिए  ।

 थो  प्रकाश  चसा  :  मेरा  दूसरा  प्रघन  यह  है  कि  इनमें  से  कितने  रिंग  जेकअप  रिग  हैं  और  क्या
 अपना  रिग  तथा  किराये  का  दोनों  तरह  के  रिग्स  रखना  सरकार  के  लिए  इकौनौमिकल  है  तथा

 इससे  नई  ड्रिलिग  टेक्नोलौजी  को  क्‍या  लाभ  है  ।

 श्रो  ब्रह्मदत्त  :  अध्यक्ष  मेरी  राय  में  दोनों  को  ही  लेना  उचित  है  क्‍योंकि  सारी

 रिग्ज  हम  एक  साथ  खरीद  नहीं  सकते  है  ।  इनको  खरीदने  में  ज्यादा  पैसा  लगता  जब  हम  नई
 लेते  तो  उसमें  नई  तकनीक  का  भी  ध्यान  रखते  हैं  ।

 ]

 थो  लक्ष्मण  मलिक  :  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  स्वदेशी  कम्पनियों
 तथा  संयुक्त  उद्यमों  को  बेहतर  सहायता  देने  से  संबंधित  कुछ  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराघीन  हैं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  कौन  सी  स्वदेशी  कम्पनियां  हैं  जिन्होंने  तेल  रिगों
 की  सप्लाई  के  टेंडर  भेजे  थे  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  ने  उनकी  क्षमता  की
 जांच  की  है  ओर  यदि  हां  तो  इन  स्वदेशी  कम्पनियों  और  संयुक्त  उद्यमों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 थो  ब्रह्मदस  :  इस  विशेष  निविदा  के  लिए  14  भारतीयों  ने  निविदा  निस्सन्देह
 उन  सबको  विदेशों  से  सहयोग  प्राप्त  था  ।  क्‍या  मैं  उन  सबके  नाम  पढ़ूं  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दीजिए  ।

 भरी  ब्रह्म  दस  :  बोली  लगाने  वाले  7  विदेशियों  ने  भी  अपने  टेंडर  दिए  ।  लेकिन  हम  समभते
 हैं  कि  सविस  कम्पनियों  को  तेल के  क्षेत्र  में  पर्याप्त  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाता  |  हम  इस  बारे  में
 वित्त  मन्त्रालय  से  बात  कर  रहे  हैं  ।  ज॑ंसे  हो  मामला  तय  हम  इन  निविदाओं  को  खोलेंगे  ।

 भो  डो०  एन०  रेह्टो  :  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  सौदे  में  कोई
 बविचौलिया  भो  था  ?  )

 भरो  ब्रह्मदस  :  मु्के  अभी  एक  कोई  बिचोलिया  नहीं  मिला

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राघाकृष्ण  डिगाल--अनुपस्थित  ।

 8  श्री  मानिक  सान्याल---अनुपस्थित  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ।
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 थो  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  गाड़ो  बड़ी  तेज  चल  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  राजधानी

 टूक  के  टायरों  के  मूल्यों  में  वध

 +ः
 न  906.

 पास  कह
 :  क्या  उच्चोग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  बाजार  में  ट्रक  के  टायरों  के  मूल्यों  में  अभूतपूर्व  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  समस्या  के  बारे  में  टायर  अखिल  भारतीय  मोटर

 परिबहन  कांग्रेस  और  टायर  निर्माताओं  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  बातचीत  की  और

 उनके  साथ  को  गई  बातचोत  के  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एस०  अरुणाचलम )  :
 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 ओर  हाल  के  महीनों  में  बाजार  में  ट्रक  टायरों  की  कीमतों  में  वद्धि  हुई
 1000  »  20/16  पी०  आर०  नायलोन  और  900  X  20/16  पीो०  आर०  आकार  वाले  नायलोन
 टायरों  की  कीमतों  में  वृद्धि  से  सम्बन्धित  ब्यौरे  संलग्न  अनुबन्ध  1  और  1  में  दिए  गए  इन

 अनुबंधों  से  देखा  जा  सकेगा  कि  1000X 20  आकार  के  टायरों  के  मूल्य  में  बहुत  ऋधिक

 वढ़ि  हुई
 और  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  टायर  उत्पादकों  आल  इण्डिया  मोटर  ट्रांसफेर्ट

 कांग्रेस  और  दी  आल  इण्डिया  एसोसिएशन  ऑफ  स्टेट  रोड  ट्रांसपोर्ट  अंडरटेकिग्स  के  प्रतिनिधियों  से  -

 चर्चा  की  दी  मंन्यूफंक्च्स  एसोसिएशन  से  बाजारों  में  जहां  में  वृद्धि  होने  की  प्रवृत्ति
 दिखाई  दे  रही  है  वहां  इन  आकारो  के  टायरों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  आपूर्ति  करमे  के  लिए  अनुरोध
 किया  गया  सरकार  स्थिति  पर  निगरानी  रखे  हुए  है  ।
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 शोमतो  गोता  मुखर्जो  :  मेरे  प्रइन  के  उत्तर  सरकार  ने  एक  वक्तव्य  दिया  है  जिसमें

 उन्होंने  स्वीकार  किया  है  कि  1986  से  1987  के  बीच--प्रसिद्ध  ब्रांड
 1000  X  20/16  पी०  आर०  नायलोन  टायरों  की  कीमत  में  प्रति  टायर  850  रुपये  की  वृद्धि  हुई

 है  ।  जहां  तक  मुझे  जानकारी  है  यदि  आप  84  से  87  की  अवधि  पर
 विचार  करें  तो  देखेंगे  कि  प्रति  टायर  की  कीमत  में  2000  रु०  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यरों  ने  1983  में  अपनी  रिपोर्ट  में  बताया

 है  कि  एक  ही  तरह  के  टायर  की  आदान  लागत  में  153  रु०  की  वृद्धि  हुई  है  जबकि  प्रति  टायर  के

 मूल्य  में  362  रु०  की  वृद्धि  की  जिससे  यह  सिद्ध  होता  है  कि  निर्माताओं  को  बहुत  लाभ

 मिलता  है  ?

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  ने  इस  स्थिति  में  1983  में  टायर  पर  उत्पाद

 शुल्क  में  10%  कमी  की  जिसका  फायदा  उपभोक्ताओं  को  नहीं  मिला  ।

 क्रो  एम०  अरुणाथलम  :  हमने  बी०  आई०  सी०  पी०  की  राय  मांगी

 बी०  आई०  सी०  पी०  ने  अपनी  राय  दी  टायर  के  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  है  ।  किन्तु  बी०आई०  सी०
 पी०  ने  इस  दौरान  लागत  में  हुए  परिवर्तेन  का  अध्ययन  नहीं  किया  तथा  केबल  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  के
 प्रभाव  तथा  कच्चे  माल  के  बारे  में  ही  अध्ययन  किया  गया  था|

 जहां  तक  माननीय  सदस्या  द्वारा  पूछे  गए  प्रश्न  का  संबंध  हम  भी  इस  बात  से

 सहमत  हैं  कि  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  हमने  निर्माताओं  की  एसोसिएशन  को  बुलाया  और  मई  में  ही
 कुछ  किस्मों  के  टायरों  के  मूल्यों  में  कमी  होनी  शुरू  हो  गई  |  यदि  आप  चाहें  तो  मैं  आपको  इस  बारे
 में  आंकड़े  दूंगा  । एम०  आर०  एफ०  1000 »  20  टायर  का  मूल्य  24.4.87  6350  रु०  था
 और  1.5.87  को  यह  कम  होकर  6150  रु०  हो  गया  इसी  तरह  एम०  आर०  एफ०  900/20
 टायर  का  मूल्य  24.4.87  को  5000  रुपये  था  जो  1.5.87  को  कम  होकर  4975  रुपये  हो
 गया  है  ।

 थ्ोमतों  गोता  सुखर्जो  :  मन्त्री  इतना  परिश्रम  किस  लिए  कर  रहे  हैं  ?  क्या  वह  यह
 कहना  चाह  रहे  हैं  कि  लागत  में  हुई  वृद्धि  टायरों  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  के  बराबर  है  ?  उनका
 अभिप्नायः  क्या  है  ?  1983  में  आपने  उत्पाद  शुल्क  10%,  कम  किया  किन्तु  क्‍या
 उपभोक्‍ताओं  को  इसका  फायदा  हुआ  ?

 को  एम०  अरुणाचलम  :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  कि  बी०  आई०  सी०  पी०  ने  उस  अब
 में  लागत  का  अध्ययन  नहीं  किया  था  ।  हम  1985-86  5-86  के  दौरान  निर्माताओं  दवा

 गई  मूल्य  के  बारे  में  बी०  आई०  सी०  पी०  की  दूसरी  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  कर  रहे
 श्ोमतो  गोता  मुखर्जो  :  महोदय***

 «मी q
 y ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  तीसरा  प्रइन  पूछना  चाहती  क्‍या  टायर  निर्माताओं  की  भांति
 आप  भी  इस  प्रह्नन  पर  एकाधिकार  जमाना  चाहती  हैं  ?  ठीक

 झोमतो  गोता  सुखर्जो  :  मेरे  प्रश्न  के  भाग  में  मैंने  पूछा  था  कि  क्‍या  सरकार  ने
 निर्माताओं  की  एसोसिएशन  तथा  टायर  विक्रताओं

 के  प्रतिनिधियों  के  साथ  मुलाकात  की  उस
 बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?  यदि  उन्होंने  गुद्रकात  की  थी  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?
 सरकार  का  कहना  है  कि  उन्होंने  निर्माताओं  से  बाजार  में  इस  आकार  के  टायर  की  सप्लाई  करने

 10
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 के  लिए  कहा  था  और  सरकार  स्थिति  का  गंभीरता  से  जायजा  ले  रही  है  ।  इस  विषय  पर  लोक
 लेखा  समिति  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  बताया  है  :--

 ने  इस  पर  चिंता  व्यक्त  की  है  कि  सरकार  ने  निर्माताओं  के  इस  दृढ़  निश्चय
 के  आगे  स्वयं  को  असहाय  पाया  कि  बे  टायरों  की  कीमत  वही  रखेंगे  जो  वे  चाहते  हैं  ।'”

 मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  कया  सरकार  लोक  लेखा  समिति  की  रिपोर्ट  आने  के  बाद  भो
 स्वयं  को  असहाय  समभती  है  और  केवल  स्थिति  का  जायजा  ले  रही  हूँ  या  इस  दिशा  में  कोई  प्रभावी
 कदम  उठाए  गए

 '

 उद्योग  मंत्री  जे०  वेंगल  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि
 टायरों  के  मूल्यों  में  वास्तव  में  वृद्धि  हुई  है  ।  बाजार  में  विशेष  रूप  से  भारी  ट्रको  के  टायरों  की
 कमी  भी  मार्च  में  60,000  टायर  बिके  ।  टायर  निर्मातों  क ेसाथ  बातचीत  क  बाद  वे  मई  और
 जून  में  बाजार  में  57,000  और  टायर  सप्लाई  करने  पर  सहमत  हो  गए  उन्होंने  इस  पर  भी
 सहमति  व्यक्त  की  हैं  कि  इन  दो  महोनों  के  दौरान  विदेशों  को  टायर  निर्यात  नहीं  किया
 इसी  कारण  हम  करते  हैं  कि  मूल्य  नीचे  आ  जायेंगे  और  टायरों  की  कमी  नहीं  रहेगी  ।

 श्री  बलवन्त  सिह  रामृवालिया  :  गोवा  फंक्ट्री  ओर  कुछ  अन्य  फेक्ट्रियों  में  गत  6  महीनों  के
 दौरान  तालातन्दी  हो  गई  हैं  |  दूसरे  मन्त्री  महोदय  ने  हमें  अभी  बताया  था  कि  निर्यात  को  दो  माह
 के  लिए  स्थगित  क्रिया  जा  रहा  हैँ  ।  जेसा  कि  आप  जानते  हैं  टायरों  के  निर्यात  से  देश  को  50
 करोड़  रुपये  की  आमदनी  हो  रही  क्‍या  यह  सच  है  कि  टायरों  की  कमी  का  कारण  यह  हूँ  कि
 व्यापारी  टायरों  को

 जमालोरी  कर  रहे  हैं  ?  कया  आप  जमाखोरों
 के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  कर

 श्री  जे०  बेंगल  शाब  :  टायर  निर्माण  करने  वाला  उद्योग  चार  पांच  बड़ें
 एकाधिकार  प्राप्त  घरानों  के  हाथ  में  हैं  ।  वे  अपनी  मनमानों  कर  रहे  लेकिन  अब  सरकार  ने
 विभिन्‍न  राज्यों  को  टायरों  के  निर्माण  करने  के  लाइसेंस  दे  दिये  हैं  ।

 बीच  जंसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  कि  गोवा  में  एम०  आर०  एफ०
 टायर  यूनिट  बन्द  हो  गया  है  और  बम्बई  में  मोदी  इन्टरनेशनल  श्रमिक  समस्या  के  कारण
 बन्द  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  निर्यात  का  भी  जिक्र  किया  वे  50  करोड़  रुपये  मूल्य  के  टायरों  का
 निर्यात  कर  रहे  वे  इन  दो  महीनों  के  लिए  जितना  संभव  हो  सकेगा  निर्यात  को  रोक  देंगे  ।  जुन  के

 वे  फिर  निर्यात  कर  सकेंगे  क्योंकि  स्थिति  सुधरती  जायेगा  ।

 भो  बलवन्त  सिह  रातृवालिया  :  मैंने  जमाखोरी  के  बारे  में  पूछा  )
 भरी  जे०  बेंगल  राव  :  मैंने  उन्हें  बताया  था  कि  ये  चार  बड़े  व्य'पारिक  घराने  पूरे  बाजार

 पर  नियन्त्रण  कर  रहे  इसी  कारण  से  हमने  पंजाब  सरकार  को  टायर  बनाने  का  पहले
 ही  दे  दिया  और  आंध्र  प्रदेश  में  हमने  सड़क  परिवहन  निगम  को  टायर  ब  नाने  का  लाइसेंस
 दिया  है  ।

 अध्यक्ष  सहोवय  :  आप  उन्हें  समझा  दें  कि  उन्हें  सामान्य  सिद्धान्तों  का  पालन  करना
 दोगा  ।  )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  बहुत  प्रभावी  व्यक्ति  वह  कार्यवाही

 ]
 थभो  बालकवि  बेरागो  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्त्री  जी  से  सोधा

 प्रश्न  करना  चाहता  मेरा  सीधा  सवाल  यह  है  कि***ਂ

 अध्यक्ष  समहोबय  :  आपका  क्या  रूयाल  है  कि  ये  उलटे  कर  रहे  थे  ?

 थो  बालकवि  बरागो  :  ये  बनाकर  देते  नहीं  मेरा  सीधा  सा  प्रइन  यह  है  कि  देहातों  में
 टायस  के  इनके  डीलसं  वहां  बस  के  टायर  पर  800  रुपये  ज्यादा  काले  बाजार  का  भाव  चल  रहा

 800  रुपये  ज्यादा  दे  दो  तो  वह  टायर  दे  देते  इस  वक्‍त  साइकिल  के  टायर  पर  25  से  30
 रुपये  तक  ब्लैक  मार्केट  चल  रहा  ऐसा  तो  नहीं  है  कि  नहीं  है  इस  देश  और  नहीं  है  तो  वहाँ
 आप  लेकिन  देहाती  स्तर  पर  ट्रेक्‍्टर  का  टायर  या  बस  या  द्राली  का  टायर  लेने  में  जो

 असुविधा  हो  रही  है  इस  बारे  में  आप  कब  तक  बात  कर  लेंगे  और  टायरों  की  पोजीशन  कब  तक
 नार्मल  कर  देंगे  ?  इसके  लिए  कोई  समय  आप  उल्लेख  कर

 ]
 श्री  जे०  बेंगल  राब  :  यह  प्रइन  ट्रक  टायरों  से  सम्बन्धित  है  न  कि  ट्रंक्‍्टर  टायरों  से  ।  ज॑ंसा

 मैंने  सरकार  इन  व्यक्तियों  से  निपटना  जानती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  जानते  उन्हें  मालूम  होना  चाहिए  ।

 थरो  जे०  बेंगल  राव  :  हमने  उन्हें  एक  माह  का  समय  दिया  अगर  थे  नहीं  सुधरते  हैं  तो

 हम  उनसे  उचित  रूप  से

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  क्‍या  यह  सच  है  कि  आपने  जो  योजना  शुह  की  है  उसके

 अनुसा  मूल्य  वृद्धित  कीमत  तंयार  उत्पाद  पर  होगी  न  कि  मध्यवर्ती  उत्पादों  पर  या  कच्चे  माल
 पर  ।  यदि  हां  तो  क्या  आप  इस  कारण  से  सारे  ट्रक  को  तेयार  उत्पाद  मानेंगे  और  टायरों  को  केवल
 आदान  के  तौर  पर  और  टायर  पर  मूल्य  वृद्धित  कीमत  लागू  नहीं  करेंगे  और  इसे  केवल  तंयार  ट्रक
 पर  ही  लाग  करेंगे

 जे  बेंगल  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इसमें  माल  और  चालक  भी  सम्मिलित
 नहीं  हैं  ।

 नेबेलो  लिग्नाइट  कारपोरेशन  द्वारा  विद्युत  तत्पादन  के  लिए  संदर्शो  योजना

 +907  डा०  थो०  वेंकटेश  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  नेवेली  लिग्ताइट  कारपोरेशन  ने  इस  शताब्दो  के  अम्त  तक  7120  मेगावाट
 विद्यत  उत्पादन  करने  की  एक  संदर्शी  योजना  सरकार  को  प्रस्तुत  की  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  इस्पात  ओर  खान  मंत्रो  दसन्‍्त  :  और  नेवेली  लिग्नाइट
 का  शपोरेशन  ने  आने  वाले  वर्षों  में  अपनी  बिजली  उत्पाश्थ  क्षमता  को  और  भी  बढ़ाने  के  लिए  अस्थाई
 तौर  पर  एक  योजना  बनाई  इस  योजना  में  यह  परिकल्पना  है  कि  कारपोरेशन  की  विश्वयमान
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 बिजली  उत्पादन  क्षमता  में  लगभग  5000  में०  वा०  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  और  बढ़ाई

 नई  परियोजनाओं  पर  काम  शुरू  करने  की  बात  संसाधनों  की  उपलब्धि  पर  निर्मर
 करेगी  ।  .

 डा०  वो०  बेंकटेश  :  अध्यक्ष  मुर्के  बहुत  खेद  ह ैऔर  मैं  यह  अत्यन्त  वेदना  से  बता  रहा

 हूं  ।  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  मैं  इस  सदन  में  असहाय  बार-बार  मुझे  एक  ही  बात  दोहरानी
 पड़ती  है  ।  पिछली  बार  इसी  प्रकार  का  प्रहइन  पूछा  गया  था  ।  आप  मुझे  संरक्षण  प्रदान  नहीं  कर
 पा  रहे

 **

 थी  पो०  कुलनवईबेल  :  अगर  यह  प्रश्न  होता  तो  यह  फिर  कैसे  दोहराया  जा  सकता

 झध्यक्ष  महोदय  :  इससे  पता  चलता  है  कि  हम  उन्हें  कितना  संरक्षण  प्रदान  करते  हैं  ।

 डा«  वो०  बेंकटेश  :  मेरा  प्रइन  वास्तव  में  यह  नहीं  इस  प्रश्न  की  मूल  प्रति  मेरे

 पास  मैं  इसे  पढ़कर  सुनाना  चाहता  हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  है  ?

 डा०  वो  वेंकटेश  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  6  1987  के  स्टेडडंਂ
 -  में  स्पेक्टिव  प्लान  अंडर  स्टडी  बाई  द  गवनेमेंटਂ  एल०सी०  की  संदर्शी  योजना

 पर  सरकार  अध्ययन  कर  रही  है  ।)  के  शीषक  से  प्रकाशित  समाचार  पर  गया  है  ओर  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  तथ्य  तथा  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  तथा  और  कौन-से  कदमों  पर  विचार

 किया  गया  है  जिससे  यह  सुनिश्चिचत  किया  जा  सके  कि  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लिमिटिड
 अथवा  इसके  प्रबन्धक  किसी  प्रकार  के  निहित  स्वार्थों  स ेविकसित  न  हो  ।

 यह  मेरा  मूल  प्रश्न  था  |  लेकिन  मुझे  कोई  सूचना  दिए  मंत्रालय  ने  एक  भिन्‍न  प्रइन
 बना  दिया  है  और  मैं  कोई  भी  अनुपुरक  प्रश्न  पूछने  के  लिए  तेयार  नहीं  अपनी  सुविधा  के  लिए

 उन्होंने  ऐसा  किया  है  ।  हाल  ही  में  इसी  फरम  के  बारे  में  बहुत  सी  बातें  कही  गई  थीं'**  )

 आपने  भी  कहा  था'*****  )  .

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इधर  समाचार-पत्रों  पर  अधारित  प्रइम  इस  तरह  से  नहीं  किए
 जाते  इसे  नियमों  के  अनुसार  किया  जाता  )

 डा०  वी०वेंकटेश  :  वे  ऐसा  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?  शायद  इसमें  मंत्रालय  का  कोई  निहित  स्वार्थ  हैं
 मैं  पूछ  रहा  हूं  अगर  कोई  इसमें  गड़बड़  हो  तो'**  )

 इसी  कारण  मैं  यह  प्रइन  पूछना  चाहता  था  ।  अतः  मैं  कोई  भी  अनुपूरक  प्रश्न  नहीं  पूछना
 चाहता  हूं  ।  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  क्या  वह  इस  विशेष  फर्म  को  काली  सूची  में  दर्ज  करने
 जा  रही  है  अथवा  वह  इसमें  सदन  समित्ति  से  जांच  कराएं  ?  बस  यही  मैं  जानना  चाहता  था
 आम  लोगों  का  धन  इस  प्रकार  से  बेकांर  जाएगा  और  भ्रष्टाचार  में  वृद्धि  भापको  मुझे
 संरक्षण  प्रदान  करना  मैं  असहाय  हूं  ।  मैं  अपने  लोगों  के  प्रति  भी  जवाबदेह  मैं
 आम  जनता  के  प्रति  भी  जवाबदेह  हुं'*ਂ  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  प्रइन  पूछ  रहे  हैं  ?
 अथवः  अब  आप  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?

 )
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 प्रो०  भण्ष  बण्डबते  :  सदन  की  समिति  की  जांच  की  जगह  सरकार  न्यायिक  आयोग  बंठा

 सकती  है  ।

 थ्री  बसंत  साठ  :  अब  इस  बात  को  खत्म  किया  जाए  ।  प्रश्नकर्ता  द्वारा  इतना  उत्तेजित

 होने  के  लिए  वास्तव  में  मुझे  बहुत  खेद  वह  बार-बार  इसी  विषय  पर  प्रश्न  पूछ  रहे  मैं

 आपको  आइवासन  दे  सकता  हूं  और  आपको  अच्छी  तरह  से  मालूम  है  कि  हम  प्रश्न  तेयार  करने  के

 लिए  जिम्मेदार  नहीं  हैं  ।  मैंने  तथा  मेरे  मंत्रालय  ने  किसी  भी  प्रश्न  को  बदला  या  परिवर्तित  नहीं
 किया  है  और  हम  किसी  प्रइन  से  बचना  नहीं  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  मैं  आपको  बताऊं  कि  अगर  आप  ऐसा  करने  का  प्रयाप्त  भी  करेंगे

 तो  हम  आपको  ऐसा  करने  की  अनुमति  नहीं  देंगे  !

 थ्री  बसंत  साठे  :  अतः  महोदय  यह  स्पष्ट  है  कि  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  उनका  यह
 आरोप  कि  मेरे  मंत्रालय  ने  प्रइन  बदल  दिया  है  न  केवल  गलतं  है  बल्कि  बिल्कुल  गलत  निर्देश

 देता  जो  वह  गुस्से  से  कह  रहे  थे  उसमें  कुछ  भी  तथ्य  नहीं  वह  कुछ  निहित  स्वरार्थों  के  बारे

 में  कठे  आरोप  लगा  रहे  थे  ।  मैंने  उनसे  पिछली  बार  मुझसे  मिलने  के  लिए  कहा  कोई  भी
 सदस्य  मेरे  पास  आ  सकता  मैंने  उन्हें  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  पेशकश  की  थी***  (  व्यवधान  )

 डा०बो०  बेंकटेश  :  इसका  कोई  प्रइन  नहीं  है'*ਂ

 अध्यक्ष  भहोदय  :  उत्तेजित  न  बात  करने  दें  ।  हम  लोग  यहां  विषयों  पर  बातचीत  करने
 के  लिए  बंठे  हैं  ।

 थी  बसंत  साठे  :  क्‍या  आपकी  रुचि  केवल  आरोप  लगाने  में  है  ?  मैं  उनके  तथा  अन्य  किसी
 भी  माननीय  सदस्य  के  जो  कोई  इस  पूरे  मामले  के  बारे  में  तथ्य  जानना  चाहते  हैं  तथ्य

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  तयार  वह  उस  पार्टी  को  साथ  ला  सकते  हैं  जो  उन्हें  सामग्री  दे  रही  है  ।
 मैं  उनसे  भी  मिलने  में  कोई  हज  नहीं  समभता  ।

 डा०  वो०  वेंकटेश  :  मैं  दक्षिण  भारत  से  आम  व्यक्ति  को  लाऊंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  बात  नहीं  ।

 झ्रो  बसंत  साठे  :  इसके  बारे  के  ०एफ०  डब्ल्यू
 ०ਂ  जोकि  जमंनी  की  बित्तीय  एजेंसी  हैं  और

 खान  संख्या  1,2  और  3  की  परियोजनाओं  को  वित्त  पोषित  कर  रही  हैं--जैसाकि  मैंने
 उनकी  अर्थ-व्यवस्था  की  शर्ते  यह  है  कि  टेंडर  भरने  वाला  जमंनी  का  होना

 हमने  अच्छा  ।””  दो  पार्टियां  आईं  ।  हमने  एक  जमेन  परामशंदात्री  एजेंसी  को  नियुक्त
 किया  ।  हमने  उनकी  सलाह  ली  ।  उनकी  सलाह  जो  उन्होंने  कहा  हमने  मान  लिया  ।  अब  एक
 पार्टी  जो  स्वाभाविक  हो  संतुष्ट  नहीं  क्योंकि  इसे  ठेका  नहीं  लगातार  सामग्री  दे  रही  है
 तथा  प्रचार  कर  रही  है  मानो  कोई  गलत  काम  या  गड़बड़  हुई

 जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  है  मैं  आपको  आइवासन  दे  सकता  हूं  कि  हमारी  किसी  भी  पार्टी
 में  कोई  विशेष  रुचि  नहीं  माननीय  सदस्य  मेरे  पास  मैं  उन्हें  सारी  फाइलें  दिखाने  के  लिए
 तेयार  हूं  ।  लेकिन  मैं  उनसे  कहता  हूं  न  और  आप  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  अनातश्यक
 ही  घृणा  और  झत्रुता  उत्पन्न  करने  के  लिए  अपने  कंधे  इस्तेमाल  न  करने  (  व्यवधान )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  प्रइन  नहीं  है'*'डा०  आपने  मुझसे  वायदा  किया  था  कि
 आप  केवल  एक  प्रदन  अब  भाप  इसका  उल्लंघन  कर  ईदे  आप  विचार  कीजिए  ।

 ह
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 प्रो०  सथ  वष्डवते  :  इस  आक्षेप  को  का्यंवाही-व॒तान्त  में  सम्मिलित  न  किया  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान  ?

 प्रो०  मघ  दष्डवते  :  यह  कन्धे  इस्तेमाल  करने  के  बारे  में***

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यह  कोई  आशक्षेप  नहीं  है  ।  डा०  इधर  यह  प्रइन

 सार्वजनिक  घन  अथवा  जनहित  का  सवाल  वह  आप  जंसे  ही  सदस्य  अतः  आ।प  दोनों  की  ही
 चिन्ता  लोगों  के  कल्याण  में  होनी  चाहिए  |  आप  एक  ठोस  बातचीत  करेंगे  और  फिर  किसी  बात  पर

 पहुंचेंगे  ।  कोई  समस्या  नहीं  )

 क्रो  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  ये  अस्थिरता  पेदा  करने  का  एक

 हिस्सा

 श्री  सनन्‍्द्र  ध्रताव  नारायण  सिह  :  मनोचिकित्सकों  का  मत  है  कि  मछली  पकड़ना  मन्त्रियों  के
 लिये  अच्छा  है  ।  मैं  कहूंगा  कि  प्रइदनकर्ता  ओर  मन्त्री  जी  दोनों  को  ही  मछली  पकड़ने  का  काम  करना

 चाहिए  ।  यह  एक  अच्छी  बात  होगी  तथा  संसद  में  शान्ति  रहेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  डल  लेक  में  भेज  देता  हूं  ।

 ,  श्री  बसुदेव  आचाये  :  दोनों  को  भेज  दीजिए  ।

 डा०  वो०  बेंकटैश  :  माननीय  सदस्य  मछली  पकड़ने  को  बात  कह  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  अगला  प्रइन  पूछ गा  ।
 |

 डा०वो०  बेंकटेश  :  वह  मछली  उद्योग  के  बारे  में  बता  रहे  इसीलिये  मैं  कहूंगा  कि  पिछली
 बार  भी  इसी  फरम  ने  कुछ  क्रेनों  की  सप्लाई  की  थी***

 अध्यक्ष  सहोदय  :  ऐसा  हो  सकता  है|  अब  आप  यदि  चाहते  हैं  तो  प्रदन  पूछिये  ।

 डा०  यो०वेंकटेश  :  अब  वही  मंत्री  इसी  सरकार  में  यह  कह  रहे  हैं  कि'**-***

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन  फर्मों  पर  भी  विध्वास  मत

 डा०  थो०  वेकटेश  :  उसी  मंत्री  ने  इसी  सरकार  के  समय  में  यह  कहा  है  कि  इस  फर्म  को

 सूची  में  डाल  दीजिए  ।  उन्होंने  ऐसा  इसी  सदन  में  कहा  है  ।  उन्होंने  श्रमाणित  किया  था  कि  यह  एक
 खराब  फर्म  है  और  अब  वही  मंत्री  इसी  सरकार  में  रहते  हुए  कह  रहे  हैं  कि  यह  एक  अच्छी  फर्म  है  ।
 महोदय  यह  दोहरा  स्तर  है  ?  वह  मुझे  सदन  में  मिले  थे

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  कोई  ऐसी  बात  बताइये  जो  प्रामाणिक  फिर  मैं  इसे
 रखूंगा  ।

 डा०  वो०  वेंकटेश  :  इस  सरकार  के  इन्हीं  मंत्री  ने  ऐसा  कहा

 थो  वसंत  साठे  :  मैं  इस  आरोप  का  खण्डन  करता  मैं  सिर्फ  यइ  कहूंगा  कि  माननीय  सदस्य
 को  किन्‍्हीं  वरिष्ठ  सदस्प  जैसेकि  श्री  जयपाल  रेड्डी  और  श्री  मधु  आदि  की  मदद  लेनो
 चाहिए***  )

 गई
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 प्रो०  मथ  वण्डवते  :  हम  काले  को  सफेद  में  नहीं  बदल  सकते  ।

 इलेक्ट्रॉनिक  मतदान  मशोने

 नः
 $+9  की  जगन्नाथ  पटनायक

 |  .  ,.।  र्विष्  नी
 भी  एच०बो०  पाटिल

 विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  के  कुछ  निर्वाचनों  में  परीक्षण  के  तौर  पर  इलेक्ट्रॉनिक  मतदान
 मशीनों  का  इस्तेमाल  किया

 यदि  तो  इस  परीक्षण  के  क्‍या  परिणाम  निकले

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  प्रयोग  करने  के  लिए  ऐसी  कुछ  और  मशीनें  खरौदने  का
 विचार  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  तरकार  की  योजना  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०आर०  :  जी  नहीं  ।
 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 अभी  तक  ऐसा  कोई  विनिइचय  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 थी  जगन्नाथ  पटनायक  :  यदि  मुझे  ठीक  से  याद  है  तो  केरल  में  1982  में
 चनाव  के  दौरान  इलेक्ट्रामिक  मतदान  मशीन  प्रणाली  का  उपयोग  किया  गया  था  ।  सर्वोच्च  न्यायालय
 में  भी एक  मामला  उठाया  गया  था  में  ए०सी०जोस  बनाम  सेवन  पिल्‍लई  |  सर्टोच्च  न्यायालय
 का  निर्णय  था  कि  चुनावों  में  इलेक्ट्रानिक  मशीन  का  उपयोग  कानून  के  तहत  शक्ति  वाह्य  और
 गैर  कानूनी  अधिकांशतः  यह  दो  बातों  पर  निर्मर  करता  एक  तो  संवेधानिक  शक्तियां  तथा
 निर्वाचन  आयोग  की  1951  के  अधिनियम  के  अनुसार  शब्द  का  अर्थ  ।

 मेरे  विचार  से  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  हमें  इस  प्रणाली  का  कोई  अनुभव  नहीं  है  ।  उच्चतम
 न्यायालय  के  निर्णय  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  चुनाव  आयोग  ने  कानूनों  के  उपयुक्त  संशोधन  की
 सिफारिश  भी  की  है  तथा  विधि  स्वयं  और  केन्द्र  सरकार  की  राजनंतिक  मामलों  सम्बन्धो
 समिति  भी  सम्पूर्ण  चुनाव  सम्बन्धी  सुधार  करने  के  लिए  इस  प्रणाली  को  अपनाने  पर  सहमत  हो

 '  गई  अतः  इस  बात  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या
 इस  कानून  में  कोई  परिवतंन  या  संशोधन  किये  जाने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  और  अगले
 आम  चनाव  में  इस  प्रणाली  को  प्रारम्भ  करने  के  लिए  क्‍या  किया  जा  रहा  है  ?

 न  एच०  आर०  भारद्वाज  :  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  यह  है  कि  हाल  में  हुए  चुनाव  में  मतदान
 मशीन  का  उपयोग  किया  गया  1982  में  हुए  चुनाव  को  हम  किसी  भी  तरह  से  हाल  ही  में
 हुए  चुनाव  नहीं  कर  क्योंकि  हाल  ही  में  तो  केरल  में  चुनाव  हुए  यद्यपि  केरर  में  मई
 1982  में  50  मतदान  केन्द्रों  तथा  1983  में  10  मतदान  केन्द्रों  पर  मतदान  मशीन  का

 उपयोग  किया  गया  था  ।  इसके  पश्चात्‌  जैसाकि  माननीय  सदस्य  ने  बताया  है  कि  1984  में  उच्चतम
 स्यायालय  ते  एक  निर्णय  लिया  ।  उच्चतम  न्यायाज्रय  ने  %।  ए०सो०  जोस  बनाम  सेवन  पिल्लई  के
 मामले  में  बताया  कि  चूंकि  यह  मतदान  चुनाव  निग्रभा  की  प्रक्रिया  के  अनुसार  नहीं  किये  गये
 इनमें  सुधार  किये  जाने  की  आवश्यकता  इसलिए  मतदान  मशीनों  का  जो  श्रयोग  किया  जाने

 16



 15  1909  मौखिक  उत्तर

 वाला  था  उसे  वापस  ले  लिया  गया  ।  इस  समय  सरकार  के  फंसले  के  मुताबिक  चुनाव  में  मतदान
 प्रशीनों  का  उपयोग  किए  जाने  के  बारे  में  हम  संगत  कानूनों  में  सुधार  करने  की  बात  सोच  रहे  हैं  ।

 लेकिन  जैसाकि  माननीय  सदस्य  ने  बताया  है  कि  यह  चुनाव  सम्बन्धी  सुधार  प्रस्तावों  का  एक  पेकेज  है  ।
 इन  पर  राजनंतिक  दलों  के  साथ  मिलकर  चर्चा  की  जायेगी  उसके  पश्चात्‌  ही  कुछ  निर्णय  लिया

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  आप  इसे  हरियाणा  चुनावों  के  पहले  ही  करवा

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  किया  जा  सकता  है  ?

 क्री  जगस्माथ  पटनायक  :  वतंमान  मतदान  प्रणाली  में  प्रत्येक  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  पर
 चुनाव  कराने  में  कितना  व्यय  आता  है  और  यदि  हम  इस  इलेक्ट्रानिक  मशीन  की  शुरुआत  करें  तो
 क्या  खर्च  आएगा  ?  इन  दोनों  में  कितना  अन्तर  क्‍या  इसके  गुण-दोषों  के  बारे  में
 कोई  अध्ययन  किया  गया  है  ?  हम  इस  इलेक्ट्रानिक  मशीन  से  मतदान  कराए  जाने  पर  सोच  रहे  हैं  ।
 इससे  पहले  बुनियादी  आवश्यकताओों  तथा  मतदाताओं  को  उचित  प्रशिक्षण  देने  की  आवश्यकता

 इन  सब  उपायों  के  बारे  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  कोई  निर्णय  लिया  गया  है  अथवा  नहीं  ?
 धो  एच०  आर०  भारद्वाज  :  जहां  तक  प्रत्येक  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  चुनाव  पर  आने  वाले

 खर्च  का  सम्बन्ध  वह  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं  लेकिन  यदि  मतदान  मशीनें  लगाई  जाएं  तो
 इससे  प्रत्येक  निर्वाचन  क्षेत्र  में  काफ़ो  धत  की  बचत  होगी  ।  इस  प्रणाली  का  प्रयोग  चुनाव  आयोग  कर
 चुका  चुनाव  मायुक्त  ने  इलेक्ट्रानिक  मतदान  मशीन  के  उपयोग  के  ।4  प्रशासनिक  लाभ  बताये
 हैं  और  इससे  आगे  चलकर  करोड़ों  रुपये  की  बचत  होगी  |  यह  सब  मतदना  मशीनों  के  उपयोग  करने
 पर  ही  होगा  ।

 थो  एस०  जयवाल  रेह्टी  :  जंसाकि  माननीय  मन्त्री  जी  पूरी  तरह  जानते  हैं  कि  चुनाव  सम्बन्धी
 सुधार  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  जो  हम  सम्पूर्ण  सुधार  कर  रहे  हैं  उसमें  इस
 विशेष  बात  का  होना  आवश्यक  सरकार  तथा  चुनाव  आयोग  दोनों  ने  ही  इलेक्ट्रानिक  मशीन

 शुरू  किए  जाने  का  समर्थन  किया  उच्चतम  न्यायालय
 के  निर्णय  के  अनुसार  जो

 आवश्यक  चीज  है  वह  एक  साधारण-सा  संशोधन  है  जिसे  हम  इस  सदन  में  एक  घन्‍्टे  से  भी  क्रम
 अवधि  में  कर  सकते  क्या  मन्त्री  जी  सदन  को  आद्वासन  देंगे  कि  कितने  संमय  के  अर

 में
 दर  यह

 संशोधन  सदन  में  लाया

 थो  एच०  आार०  भारद्वाज  :  मैं  इससे  एकदम  सहमत  सरकार  ने  सिद्धान्त  रूप  में  मतदान मशीनों  को  अगले  चुनाव  से  पहले  शुरू  किए  जाने  का  निर्णय  लिया  जहां  तक  कानून  में  प्रावधान
 का  सम्बन्ध  उस  पर  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  नहीं  हूं  । जब  आप  मतदान  मशीन  को  काम
 में  ले  रहे  हों  तो  वतंमान  नियमों  में  कोई  भी  प्रावधान  नहीं  मिलिगा  ।  जो  मतदान  क्रिया  गया  है उसका  क्‍या  होगा  ?  यदि  आप  इस  पहलू  का  अध्ययन  करें  तो  आप  पायेंगे  कि  जब  कोई  व्यक्ति
 किसी  ओर  व्यक्ति  का  वोट  डाल  आता  और  दूसरा  वास्तविक  व्यक्ति  जब  मतदान  केन्द्र  पर
 जाता  है  और  कहता  है  जगह  गलत  मतदान  किया  गया  उसके  बाद  चुनाव  अधिका री
 को  उसे  वोट  डालने  की  अनुमति  देनी  पड़ेगी  और  उस  वोट  को  अलग  से  अपने  पास  रखते  हैं  ।
 एक  चुनाव  याचिका  है  कि  यदि  डाले  गए  वोटों  की  तुलना  में  वोटਂ  पर  विचार  किया  जाता
 है  और  यदि  उनमें  अन्तर  बहुत  ही  कम  तो  चुनाव  पर  इसका  बहुत  ही  असर  पड़ेगा  ।  मशीन
 म्रतदान  भ्रणाली  में  आप  टेन्‍्डड़ें  वोटों  के  कुल  प्रभाव  का  पता  नहीं  लगा  सकते  ।  इन  सब  बातों  पर
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 हम  चुनाव  आयोग  के  साथ  मिलकर  परामर्श  कर  रहे  हैं  और  हमारी  चिन्ता  भी  आप  से  कम  नहीं  है
 लेक्नि  प्रइन  इतना  आसान  नहीं  है  जितना  कि  आप  कह  रहे  चुनाव  मतदान  सूचियां
 तैयार  कराने  आदि  सम्बन्धी  जो  संशोधन  है  वे  करने  होंगे  और  मैं  नहीं  चाहता  कि  हम  कानून  के

 एक  हिस्से  में  तो  आज  संशोधन  कर  दें  तथा  दूसरे  में  बिना  आपके  साथ  चर्चा  किए  कल  संशोधन
 अतः  हम  शांत  वातावरण  का  इन्तजार  कर  रहे  ताकि  हम  चर्चा  कर  सके  ।

 एस०  जयपाल्ल  रेड्टो  :  आप  इस  पर  कब  चर्चा  करेंगे  ?

 श्री  एच०  आर०  भारद्वाण  :  आप  इस  पर  चर्चा  करने  के  मूड  में  नहीं  हैं  ।

 थ्रो  एस०  जयंपाल  रेड्डो  :  आप  पिछले  दो  वर्षों  से  चर्चा  करने  की  बात  कर  रहे  हैं  परन्तु
 अभी  तक  आगे  नहीं  आए  हैं  ।

 धो  एच०  आर०  भारद्वाज  :  ठीक  है  मैं  श्री  जयपाल  रेड्डी  के  प्रति  सम्मान  व्यक्त  करता  हूं
 ओर  मैं  उनके  साथ  चर्चा  करने  के  लिए  तंयार  हम  कब  मिल  सकते  हैं  ।

 थी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्‍या  मुर्भे  भी  उनके  कक्ष  में  मिलना  होगा  ?

 एक  माननोय  सदस्य  :  आप  उनके  कक्ष  में  जाकर  उनसे  मिलिये  !

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  संद्धांतिक  रूप  में  सरकार  ने  मतदान  करने  और  मतों  की  गणना  के
 लिए  मशीनों  का  उपयोग  करने  का  निशरचय  कर  लिया  अन्य  देशों  में  ऐसा  किया  जा  रहा

 सैद्धांतिक  रूप  से  इस  पर  सहमत  होने  तथा  विरोधी  दलों  को  भी  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं
 होने  और  मतदान  करने  और  वोटों  के  गिनने  की  मशीन  प्रणाली  के  अच्छे  होने  के कारण  मैं  माननीय
 मन्‍्त्री  जो  से  जानना  चाहूंगा  कि  आने  वाले  सत्र  में  यदि  आवश्यकता  हुई  तो  क्या  वह  संशोधन
 लायेंगे  तथा  मशीनों

 से  मतदान  करने  और  उनकी  ग्रिनती  करने  का  कार  शुरू
 क्ष्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  वे  इसका  उत्तर  दे  चुके
 श्री  एच०  आर०  भारहाज  :  ज॑सा  कि  पहले  मैंने  बताया  है  अगले  आम  चुनावों  में  मतदान

 करने  की  मशीनें  शुरू  करने  की  हमारी  सरकार  की  इच्छा  है  और  उसके  लिये  हम  तंयारी  कर  रहे
 हैं  तथा  देख  रहें  हैं  कि कोन  सा  तरीका  आवश्यक  मशीनें  काम  करना  भी  कर
 सकती  हैं  |  कोई  मशीनों  में  खराबी  भी  हो  सकती  इन  सभी  बातों  को  देखना  होगा  |.  क्योंकि
 इससे  सम्पूर्ण  देश  में  चुनावों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी-*नहीं  हैं  ।

 भो  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  मैं  यहां  हूं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्या  आपने  अपनी  सीट  बदल  ली  है  ?

 प्रामोण  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधायें
 +9 11.  श्रो  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ,

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधा  की  व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध  में  वतंमान  नीति

 वर्तमान  नीति  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दृरसंचादु  के  विकास  में  कहां  तक  उपयुक्त  रही गि
 क्या  प्राप्त  अनुभव  के  आधार  सरकार  का  वरतंमान  नीति  को  और  अधिक

 18



 “45  1909  मौखिक  उत्तर

 युक्त  बनाने  के  लिए  इसमें  संशोधन  करने  का  विचार  ताकि  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  किए  जा
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  संतोष  मोहन  :  और  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 जी  हां  ।

 विवरण

 (1)  दूरसंचार  विभाग  सामान्यतया  वित्तीय  आधार  पर  व्यवहाये  होने  पर  दूरसंचार

 सुविधाएं  प्रदान  करता  है  |  जनजातीय  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  मामले  मे  इस  शर्ते

 में  ढोल  दे  दी  गई  इसके  लिए  विभाग  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रो  आथिक  सहायता  देकर  सावंजनिक

 टेलीफोन  प्रदान  करने  की  नीति  को  शिथिल  बनाता  रहा  उप-तपसील  तथा  खण्ड

 मुख्यालयों  को शामिल  करने  के  लिए  आगामी  कुछ  वर्षों  में  प्रत्येक  गांव  को  5  कि०  मी०  के  भीतर

 सावंजनिक  टेलीफोन  प्रदान  करने  का  निर्णय  लिया  गया  इस  प्रयोजन  के  5  कि०  मी०  के

 षटभुजाकार  वाले  प्रत्येक  बसे  हुए  भोगोलिक  क्षेत्र  में  पूरी  आथिक  सहायता  देकर  किसी  एक  प्रमुख
 ग्राम  में  साव॑ं  जनिक  टेलीफोन  प्रदान  करने  की  योजना  बनाई  गई

 (2  )  निजी  ढेलोफोन  कनेक्शनों  के  किसी  ऐसे  स्थान  में  9  या  25  लाइनों  का  छोटा
 टेलीफोन  एक्सचेंज  खोला  जा  सकता  है  जहां  कम  से  कम  5  और  10  टेलीफोन  कनेक्शनों

 की  मांग  हो  और  उससे  अनुमानित  वाधिक  आवर्ती  खर्च  का  35  और  40  प्रतिशत  राजस्व

 प्राप्त  होता  हो  ।  इसी  50  लाइनों  या  100  लाइनों  का  एक्सचेंज  खोला  जा  सकता
 है

 बशर्तें

 कि  वहां  23  और  46  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मांग  हो और  उसमे  वाषिक  आवर्ती  खं  का

 60  और  70  प्रतिशत  राजस्व  प्राप्त  हो  ।

 देश  में  ग्रामीण  संचार  को  बढ़ाने  के  लिए  वर्तमान  नीति  काफो  सामा  तक  सफल  सिद्ध

 हुई  है  क्योंकि  यह  किसी  षटभुजाकार  वाले  क्षेत्र  में  जनसंख्या  पर  ध्यान  दिए  बिना  दूरसंचार  सुविधा
 को  दूर-दूर  बसे  क्षेत्र  में  प्रदान  करने  पर  आधारित  इससे  समूचे  देश  में  दुरसंचार  सुविधाओं
 का  एक  समान  विस्तार  किया  जाता

 इस  नीति  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  गई  ओर  अभी  हाल  में  87  में  इसमें

 संशोधन  किया  गया  ।  इसके  अनुसार  निम्न  प्रकार  से  निर्णय  लिए  गए  :--

 (3)  सभो  लम्बी  दूरी  के  सार्वेजनिक  टेलीफोन  कम  से  कम  8  घन्टे  काम  करेंगे  ।

 (ii)  9,  25,  50  और  100  लाइनों  वाले  एक्सचेंज  खोलने  के  लिए  न्यूनतम  राजस्व  की

 शर्ते  को  हटा  दिया  गया  है  शौर  अब  इन  एक्सचेंजों  को  न्यूनतम  मांग  के  आधार  पर  खोला  जा  सकता

 है  जेसा  कि  ऊपर  (2)  में  बताया  गया

 श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठो  :  माननीय  अध्यक्ष  पूरी  नीति  बहुत  अच्छी  और  उपयुक्त
 माननीय  मन्त्री  जीने  वितरण  में  कहा  है  कि  विभाग  सामान्यतया  आधार  पर

 व्यवहाये  होने  १२  दूरसंचार  सुविधायें  प्रदान  करता  है  ।  जनजातिय  पहाड़ी
 क्षेत्रों  क ेमामले  में  इस  शर्त  में  ढोल  दी  गई  इसके  लिये  विभाग  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्री  आथिक

 सहायता  देकर  सार्वजनिक  ठेलीफोन  श्रदान  करने  की  नीति  को  शिथिल  बनाता  रहा  है  !”
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 क्षेत्र  के  ग्रामीण  एवं  जनजातीय  क्षेत्र  में  सावंजनिक  टेलीफोन  लगाने  का  प्रस्ताव  भेजा  तो  हमेशा
 ही  मुझे  नकारात्मक  उत्तर  मिला  ।  जबाव  होता  था  कि  यह  प्रस्ताव  लाभप्रद  नहीं  है  या  फिर  वित्तीय

 दृष्टि  से  व्यवहायं  नहीं  है  अथवा  यह  प्रस्ताव  5  किलोमीटर  के  षटभुजाकार  वाले  क्षेत्र  में  नहीं
 आता  आम  तौर  पर  यही  जवाब  दिया  जाता  नीति  बहुत  अच्छी  मैं  नहीं  समझता
 कि  अन्य  सभी  जन  प्रतिनिधियों  को  भी  इसी  तरह  का  जवाब  दिया  जाता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रइन  पूछिये  ।

 शो  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  मैं  इस  सम्बन्ध  में  जानना  चाहता  हूं  कि  सम्पूर्ण  देश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों
 से  जन  प्रतिनिधियों  से  1985  से  इस  तरह  के  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  किये  गये  हैं  क्या  इस  बारे  में  कोई
 जानकारी  उपलब्ध  है  ।  और  इनमें  से  कितनों  को  रह  किया  गया  क्‍या  आप  रह  किये  गये  प्रस्तावों
 पर  विचार  कर  रहे  यदि  तो  क्या  इन  पर  विचार  करने  के  लिये  आपके  पास  कोई
 प्रस्ताव  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  प्रदन  पछेंगे  ?

 श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  इन  प्रस्तावों  पर  विचार  किये  जाने
 के  लिए  बया  मानदण्ड  हैं  या  फिर  आप  विभाग  में  बेठ  कर  सिर्फ  नक्शे  को  ही  देखते  रहते  हैं  या
 गांवों  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  अधिका  रीगण  स्वयं  जाकर  देखते  हैं  ।

 श्री  सन्‍्तोष  मोहन  देव  :  जसा  कि  मैंने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  हाल  ही  में  नीति  में
 परिवतेन  किया  गया  पहले  लाभ  को  देखते  हुए  विचार  किया  जाता  था  ।  अब
 ग्रामीण  इलाकों  के  लिये  इस  विशेष  राजस्व  प्राप्ति  बाले  कारक  को  प्री  तरह  समाप्त  कर  दिया
 गया  है  और  उस  क्षेत्र  की  प्रावश्यकता  को  सर्वप्रथम  बरीयता  दी  गई  है  ।

 झो  अनन्त  प्रसांव  सेठो  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  बारे  में  मैं  पूछ  रहा  हुं  कि  आपने  रियायत  दी  है
 अथवा  नहीं  ।

 थ्रो  सन्‍्तोष  मोहन  देव  :  मैं  आपको  बता  रहा  हूं  कि  सम्पूर्ण  देश  को  50,280  षटसुजाकार
 वाले  क्षेत्रों  में बांटा  गया  है  ।  देश  में  25,856  सावंजनिक  टेलीफोन  हैं  तथा  सातवीं  योजना  में

 10,000  का  लक्ष्य  रखा  गया  करोब  31,000  का  बकाया  इस  तरह  ,  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  अन्तर्गत  हम  सभी  क्षेत्रों  को  कवर  नहीं  कर  लेकिन  हमे  ब्लाक  स्तर  के

 तहसील  स्तर  के  मुख्यालय  और  राजस्व  गांवों  पर  विचार  कर  रहे  जनसंख्या  का  विचार  भी
 किया  जायेगा  ।

 पहाड़ी  और  जनजातीय  क्षेत्रों  के  लिए  जनसंख्या  2,500  और  अन्य  क्षेत्रों  क ेलिए  5,000
 रखी  ग़ई  अगर  इस  नीति  के  परिवतंन  के  माननीय  सदस्य  को  कोई  ऐसा  अनुभव  हो

 मैं  समझता  वह  हमें  दुबारा  लिख  सकते  हैं  और  हम  कुछ  क्षेत्रों  में  उन्हें  सहायता  दे  पाने  में
 सम  होंगे  ।

 करो  अनन्त  प्रसाद  सेढो  :  क्‍या  किसी  प्रस्ताव  को  स्वीकार  या  अस्वीकार  करते  विभाग
 के  अधिकारी  अपने  कक्ष  में  नकक्‍्शों  को  देखकर  ही  फंसला  ले  लेते  या  वे  उस  जगह  जाकर

 हैक्सागॉन  के  मानकों  द्वारा  स्थान  की  लोभ  प्रदला  भादि  के  आधार  प्रर  निर्णय
 लेते  हैं  ?  .
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 भो  सन्‍्तोष  मोहन  वेव  :  फील्ड  में  प्री  तरह  अध्ययत  करके  ही  यह  हैक्सागन  तैयार  किया
 गया  अगर  कोई  ऐसा  सुझाव  दिया  जाता  है  कि  हैक्सागन  की  सीमा  में  परिवर्तन  किया  जाए
 या  यह  व्यवहारिक  नहीं  है  तो  इसमें  परिवर्तन  किया  जा  सकता  माननीय  सदस्य  हमें  लिख
 सकते  हैं  ।  मैं  उन्हें  उड़ीसा  राज्य  के  लिए  तैयार  की  गई  हैक्सागन  दिखा  सकता  हूं  ।  उनका  मेरे  यहां
 स्वागत  है|

 शो  आशतोष  लाहा  :  आरम्भ  मैं  कलकत्ता  में  टेलीफोन  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के
 माननीय  मन्त्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता  अपने  अनुभव  से  हमने  पाया  है  कि  इलेक्ट्रोनिक
 प्रणाली  बहुत  अच्छी  है  और  टेलीफोन  में  इसके  प्रयोग  से  टेलिफोन  प्रणाली  में  काफी  सुधार  हुआ
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इस  प्रणाली  को  आरम्भ  करने  के  लिए  क्या  रचनात्मक  उपाय  किये  गए  क्योंकि

 अब  तक  वहां  संचार  व्यवस्था  काफी  खराब  है  और  शायद  ही  किसी  ग्रामीण  क्षेत्र  में  कोई

 इलेक्ट्रोनिक  केन्द्र  कार्य  कर  रहा  हो  ?  क्या  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रोनिक  केन्द्र  स्थापित
 करने  के  लिए  कोई  रचनात्मक  योजना  आरम्म  करने  जा  रही  अगर  हां  तो  कब  ?

 भो  सन्‍्तोष  भोहन  देख  :  अभी  तक  ज्यादातर  इलेक्ट्रोनिक  केन्द्र  महानगरों  में  ही  स्थापित

 किये  गए  हैं  ।  लेकिन  सरकार  ने  विभिन्न  फर्मों  को  छोटे  इलेक्ट्रोनिक  केन्द्रों  के  उत्पादन  के  लिए
 लाइसेन्स  जारी  किये  सी-डॉट  ओर  आई०  टी०  आई०  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  गई  हैं  जहां  वे  ग्रामीण

 .  क्षेत्रों  क ेलिए  नमूना  छोटे  इलेक्ट्रोनिक  केन्द्रों  का  उत्पादन  आरम्भ  कर  दिया  एक  दफा  इनके
 अथंश्रम  सिद्ध  हो  जाने  हम  इन्हें  धीरे  धीरे  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  सप्लाई  क्योंकि  हमारा  उद्देइय
 ग्रामीण  क्षेत्रों  को  इलेक्ट्रोनिक  केन्द्र  उपलब्ध  करवाने  का  अभी  हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रानिक
 केन्द्र  उपलब्ध  करवाने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  लेकिन  हम  छोटे  शहरों  को  कुछ  आयातित  इलैक्ट्रानिक
 केन्द्र  मुहैया  करवा  रहे  हैं  ।

 झो  भद्नेश्वर  तांती  :  देश  में  दूरसंचार  व्यवस्था  खराब  है  और  असम  में  इसको  स्थिति  बहुत
 ही  खराब  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  कालियाबोर  और  गोहाटी  में  मगर  आप  जायें  तो  पायेंगे  कि  वहां
 टेलिफोन  तो  लेकिन  वे  कार्य  नहीं  कर  सकते  मैं  समझता  हूं  कि  संचार  राज्य  जोकि
 असम  से  चुन  कर  आये  उनके  असम  के  घर  में  लगा  हुआ  टेलिफोन  शायद  खराब  ही  होगा  ।
 पिछले  20  वर्षो  से  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कोई  नया  डाकधघर  नहीं  खोला  गया  मैंने  माननीय
 मन्त्री  को  इस  बारे  में  मैंने  कई  पत्र  लिखे  लेकिन  मुझे  हमेशा  यही  उत्तर  मिलता  है  कि  मामले
 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  जब  कभी  हमने  मन्त्री  को  उन्होंने  हमेशा  कहा  कि  वह  इसकी
 जांच  करेंगे  या  यह  मामला  उनके  विचाराधीन  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  पूछिए  ।

 भी  भ्नेश्वर  तांतो  :  मन्‍्त्री  महोदय  जोकि  खुद  असम  से  मैं  पूछना  चाहता  हुं  कि  असम
 विशेषकर  मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  कालियाबोर  ओर  गोहाटी  में  संचार  प्रणाली  में  सुधार  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठा  रहे  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  कालियाबोर  में  नये  डाकधर  खोलने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए  जा  रहे  हैं  ?  -

 भो  सस्तोष  भोहन  देव  :  यह  प्रइन  ग्रामीण  केन्द्रों  के  बारे  में  है  न  कि  डाकघरों  के  बारे  मैं
 माननीय  मन्‍्त्रो  जी  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वह  अपनी  डाक  देखें  |  जहां  तक  असम  का  सम्बन्ध
 मैंने  सभी  संसद  सदस्वों  को  पत्र  लिखा  उन्हें  अपनी  डाक  देखनोी  चाहिए  और  फिर  अगर  उनका
 कोई  सुझाव  हो  तो  मुझे
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 भी  भर्वेश्वर  तांतो  :  मैंने  उन्हें  लिखा  है'*****
 ----++.-

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उनसे  सम्पर्क  कीजिए  |  कृपया  व्यवधान  न  डालिए  ।

 थी  संयद  शहाबुद्दोन  :  अध्यक्ष  शहरी  क्षेत्र  में  टेलिफोन  व्यवस्था  के  कार्यकरण  से

 हम  काफी  परिचित  हैं  |  हम  यह  अंदाजा  ही  लगा  सकते  हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इसकी  दशा  कितनी
 खराब  होगी  या  हो  सकती  मेरे  अनुभव  के  अनुसार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  टलिफोन  छह
 महीने  तक  या  लगातार  महीनों  तक  खराब  रहते  हैं  ।  मेरा  सरल  सा  प्रइन  है  कि रखरखाव  की
 जो  कुछ  भी  सुविधाएं  विद्यमान  ग्रामीण  क्षेत्र  में टेलिफोन  लाइन  औसतन  कितने  समय  तक  खराब

 रहती  है  ?

 झ्वो  सन्‍्तोष  मोहन  देव  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  अगर  कोई
 सदस्य  छह  माह  तक  औसतन  रोजाना  दस  पत्र  लिखता  है  तो  मैं  समभता  हूं  कि  वह  मुझे  वंसे  ही
 आराम  से  नहीं  बंठने  देंगे  ।  मुझे  कोई  विशेष  उदाहरण  दें  तो  मैं  उस  पर  कार्यवाही  करूंगा  ।  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  जहां  बिजली  लगातार  फेल  होती  रहती  वहां  यह  हो  सकता  है  कि  कुछ  विशेष  टेलिफोन
 केन्द्र  कुछ  समय  तक  काय  न  करते  हों  ।  हाल  ही  में  उत्तर  प्रदेश  में  हमने  एक  केन्द्र  स्थापित  किया  है
 लेकिन  बिजली  की  भारी  चोरी  के  कारण  सारे  गांव  की  बिजली  ही  काट  दी  गई  ।  हम  कुछ  भी
 करने  में  असमर्थ  वहां  हमने  बेटरी  प्रणाली  आरम्भ  की  है  ।  ऐसे  मामले  हो  सकते  जहां  तक
 असफलताओं  का  सम्बन्ध  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  विभाग  से  उनको  जो  टेलिफोन  बिल  प्राप्त

 होते  उनसे  वे  संतुष्ट  होंगे  ।  ज्यादातर  सदस्य  अपने  बिलों  के  आधार  पर  कह  सकते  हैं  कि  हमारा
 कार्य  निष्पादन  इतना  बुरा  नहीं  है  ।

 जण्डोगढ़  में  आवंटित  किये  गये  स्थानों  के  लिए  तेल  कम्पनियों  द्वारा  किराये
 का  भुगतान

 *913.  भ्रो  चिरंजो  लाल  शर्मा  :  कया  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की
 क्षपा  करेंगे  कि  :]

 )  क्या  यह  सच  है  कि  तीन  बड़ी  तेल  कम्पनियां  चण्डीगढ़  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  पेट्रोलियम
 उत्पाद  बेचने  के  लिए  उन्हें  आवंटित  किये  गये  स्थान  के  किराये  का  गत  वर्षों  से  नहीं  कर
 रही  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  अम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  तथा  वित्त  सम्त्रालय  के  राज्य  सम्प्रो
 :  नहीं  ।

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  !

 क्रो  चिरंजो  लाल  शर्भा  :  मैं  माननीय  मन्त्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  तेल
 कम्पनियों  के  पास  पेट्रोलियम  उत्पाद  बेचने  के  लिए  जो  स्थान  हैं  क्‍या  वे  पट्ट  के  आघार  पर  हैं  या
 मालिकाना  आधार  अगर  लीज  आधार  पर  है  तो  उन्होंने  कितनी  राशि  का  भुगतान
 किया  है  ?

 भरी  ब्रह्मदल  :  वे  लीज  आधार  पर  हैं  ।  आई#३  ओ०  सी०  के  पास  एच०पी०सी०
 के  पास  सात  और  बी०पी०सी०  के  पास  चार  स्थान  व्यवस्था  के  आधार  पर  1-1-76  तक
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 कुछ  राशि  अदा  करने  का  अनुबंध  जिसे  बाद  में  बढ़ा  दिया  गया  ।

 भ्रो  चिरंणी  लाल  शर्मा  :  श्रीमन्‌  माननीय  मन्त्री  जी  ने  जो  उत्तर  दिया  उसके  स्पष्टीकरण
 में  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  पेट्रोलियम  उत्पादों  को  स्थायी  आधार  पर  बेचने  के  लिए
 अपनी  भूमि  खरीदने  की  वांछुनीयता  पर  विचार  करेगी  ?  -

 श्री  ब्रह्मदत्त  :  यह  इस  बात  पर  निर्मर  करता  है  कि  भूमि  का  मूल्य  कितना  है
 और  इसके  लिए  कितने  निवेश  की  आवषध्यकता  तथापि  अगर  उचित  मूल्य  पर  यह  मिलती  है  तो

 हम  निश्चिय  ही  उस  पर  विचार  करेंगे  ।  हम  चण्डीगढ़  प्रशासन  से  किराये  आदि  के  बारे  में  पूछताछ
 कर  रहे  हैं  ।

 थी  पो  :  जहां  तक  तेल  कम्पनियों  का  सम्बन्ध  वे  सभी  अध॑-सरकारी

 निगम  हैं  और  इसके  अलावा  वे  स्वायतशासी  निकाय  तेल  कम्पनियां  पांच  या  दस  वर्षों  के  लिए

 किसी  खाली  स्थान  के  लिए  लीज-अनुबंध  करती  यह  अवधि  पूरी  हो  जाने  के  वे

 उस  स्थान  को  खाली  नहीं  करती  हैं  ।  लिखित  पत्र  द्वारा  मैंने  पहले  भी  मनन्‍्त्री  महोदय  का  ध्यान  इस

 ओर  आकर्षित  किया  था  |  श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  जब  पेट्रोलियम  मन्त्रालय  की  प्रभारी  तब

 भी  मैंने  उन्हें  पत्र  लिखा  था  और  उन्होंने  सन्‍्तोषजनक  उत्तर  दिया  लेकिन  पिछले  दो  माह  से

 माननीय  मनन्‍्त्री  जी  से  मुझे  कोई  उत्तर  नहीं  मिला  मेरा  प्रइन  है  कि  अगर  कोई  गेर-सरकारी

 व्यक्ति  सरकार  से  किसी  स्थान  के  बारे  में  अनुबंध  करता  है  तो  करार  की  अवधि  समाप्त  हो  जाने

 के  पश्चात  उसे  वह  स्थान  खाली  करना  पड़ता  है  ।  अगर  वह  ऐसा  नहीं  करता  तो  सरकार  काननी

 कार्यवाही  करके  पुलिस  द्वारा  उसे  बेदखल  करा  देती  लेकिन  समय  समाप्त  हो  जाने  पर  कोई
 भी  तेल  कम्पनी  उस  स्थान  को  खाली  नहीं  करती  अतः  मैं  चाहता  हूं  कि  क्या  मन्त्री  महोदय

 तेल  कम्पनियों  को  आदेश  देंगे  कि  लोज  का  समय  समाप्त  हो  जाने  के  पदचात  वे  उन  स्थानों  को  खाली

 कर  दें  ।

 श्री  ब्रह्मदत्त  :  दो  तरह  के  मामले  हैं  ।  तेल  कम्पनियां  किसी  खाली  पड़े  स्थान  को

 लीज  पर  लेकर  उस  पर  भवन  आदि  बनाने  में  पूंजी  निवेश  करती  दूसरी  जगह  बदलने  में

 उनकी  पहली  पूंजी  बेकार  चली  जाती  जहां  तक॑  भवन  आदि  का  सम्बन्ध  कई  दफा  किराया

 नियन्त्रण  अधिनियम  के  तहत  इन्हें  सरंक्षण  प्राप्त  होता  लेकिन  हमने  उनसे  कहा  है  कि  अत्येक

 मामले  पर  उसके  गुण  दोष  के  आधार  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करे  जिन  मामलों  में  वास्तविक

 आवदयकता  वहां  वे  स्थान  खाली
 कर

 दें  ।

 बंगलोर  में  टेलोफोन  बिलों  के  बारे  में  शिकायत

 #914.  को  यो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 वर्ष  1986  के  दौरान  बंगलोर  मेंਂ  गलत  अथवा  अधिक  राशि  के  टेलीफोन  बिलों  के

 बारे  में  कितनी  शिकायतें  प्राप्त
 *

 कितने  मामलों  में  यह  सिद्ध  हो  गया  कि  बिल  गलत  थे  अथवा  राशि  के

 अधिक  राशि  के  अथवा  गलत  बिल  बनाए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 अधिक  राशि
 कै

 अथवा  गलत  बिल  बनाने  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के
 कौस  सी  कार्यवाही  को  गई  है  ?  -  यक्तियों  के  विरूद्ध
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 संचार  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सन्‍तोष  मोहन  :  वर्ष  1986  के  दोरान
 बंगलौर  में  अधिक  राशि  के  बिल  अथवा  गलत  बिल  के  सम्बन्ध  में  3,033  शिकायतें  प्राप्त  हुईं  ।

 और  गलत  बिल  सम्बन्धी  कोई  मामला  नहीं  फिर  शिकायतों  के
 429  मामलों  में  उपभोक्‍द्वाओं  के  पक्ष  में  सन्देह  का  लाभ  दिया  गया  और  उन्हें  छूट  प्रदान  की
 गई  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  क्‍योंकि  कोई  भी  जिम्मेदार  नहीं  पाया  गया  ।

 झो  वो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  बंगलोर  में  टेलिफोन  बिल  कम्प्यूटरों  से  तेयार  किये
 जाते  कम्प्यूटरीकरण  के  पश्चात  स्थिति  अधिक  खराब  हो  गई  एक  मामले  एक  माह
 का  मेरा  बिल  30,000  रु०  इतनी  बढ़ी  रकम  को  देखकर  मैं  हैरान  हो  गया  ।  मैं  नहीं
 जानता  था  कि  मैं  क्या  मैंने  प्राधिकारियों  से  सम्पर्क  उन्होंने  मुझंसे  कहा  कि  यह
 उनकी  गलती  नहीं  बल्कि  कम्प्यूटर  की  गलती  है  ।  जब[उन्हें  पता  चला  कि  यह  किसी  सांसद  का
 बिल  है  तब  उन्होंने  उस  बिल  को  आराम  से  वापस  ले  लिया  यह  एक  ही  उदाहरण  नहीं  है  ।
 इससे  पहले  भो  एक  मामले  में  गलत  बिल  आया  ।  ज्यादा  बिल  आना  एक  नियमित  बात  अगर
 इसमें  ताला  भी  लगा  हो  तो  भी  मीटर  में  रीडिग  आती  रहती  कई  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने
 इस  बारे  में  शिकायत  की  पिछले  दिनों  प्रो०  मधु  दण्डवते  ने  इस  बारे  में  शिकायत  की  मैं
 माननीय  मन्त्री  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  वह  एक  ऐसी  प्रणाली  की  व्यवस्था  जिससे
 गलती  होने  की  संभावना  खत्म  हो  इस  मामले  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।
 यह  सुनिदिचत  करने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कार्यवाही  कर  रही  है  कि  अधिक  राशि  का  बिल  न
 भाये  ।

 झो  सम्तोष  मोहन  देव  :  अधिक  राशि  के  बिलों  की  बांत  ही  नहीं  लेकिन  तथ्य  यह  है
 कि  बंगलौर  में  उपभोक्ताओं  को  4,22,639  बिल  भेजे  इनमें  से  2,793  उपभोक्ताओं  से
 शिकातें  प्राप्त  जोकि  औसतन  0.66  प्रतिशत  यह  सही  आकड़े  अगर  आप  अखिल
 भारतीय  आकड़े  जानना  चाहते  तो  मैं  दे  सकता  1985-86  में  1,05,90,084  /05,90,084  बिल
 बनाये  और  87,089  मामलों  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ।  मैं  यह'मानता  हूं  कि  कुछ  मामलों  में
 शिकायतें  सही  भी  हो  सकती  लेकिन  हम  हमेशा  उपभोक्ताओं  को  संदेह  का  लाभ  देते  आपने
 प्रो०  मधु  दण्डवते  द्वारा  दिये  गए  सुझाव  का  ज़िक्र  किया  इस  मन्त्रालय  का  मन्त्री  बनने  के
 अपने  अनुभव  से  मैंने  पाया  है  कि  सांसद  अपने  टेलिफोन  का  प्रयोग  करते  हैं  और  उसके  आधार  पर

 .  उन्हें  बिल  भेजे  जाते  हैं  ।  इनमें  से
 ज्यादातर  अधिक  बिल  के  बारे  में  शिकायत  करते  माननीय

 अध्यक्ष  महोदय  मुफ्त  कालों  की  संख्या  उनकी  सहायता  कर  सकते  हैं  ।  जहां  तक  हमारा
 सम्बन्ध  मैं  ओर  मेरे  केबिनेट  मन्त्री  इस  मामले  पर  विचार  शीघ्र  ही  कोई  फंसला  ले  लेंगे ००००००  )

 प्रो०  सब  बण्डबते  :  मुफ्त  कालें  बढ़ाने  क ेसाथ-साथ  आप  इनकी  दरों  में  भी  बढ़ि  करते  हैँ तब  ऐसा  करने  का  लाभ  ही  क्‍या  है  ?  हु
 !

 )
 भो  सन्‍्तोष  सोहन  देव  :  मैंने  खुद  कुल्द  महैत्वपूर्ण  सदस्यों  के  मकान  के

 टेलिफोन निगरानी  की  हे  और  पाया  है  हर  उनका  देलिफोन  ब्यस्त  रहता  माप  कह  रहे  है  हद

 24
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 आप  इसका  दावा  नहीं  मैं  आपको  सेवा  प्रदान  कर  रहा  लेकिन  आप  इसका  दावा  नहीं
 करेंगे  ।

 प्रो०  मधु  वच्डवते  :  वह  हमारे  टेलिफोन  को  सुनते  रहते  हमारी  गोपनीयता
 समाप्त  हो  गई  है  ।

 थ्रो  वो०  एस०  कृष्ण  अय्पर  :  क्‍या  माननीय  मन्‍्त्री  इस  बात  की  व्यवस्था  करेंगे  कि  कम्प्यूटः
 द्वारा  बिल  तैयार  करने  के  उनकी  व्यक्तियों  द्वारा  जांच  करवायी  कम्प्यूटर  से
 प्राप्त  बिलों  को  सीधे  ही  उपभोक्ताओं  को  नहीं  भेज  दिया  जाना  व्यक्तियों  द्वारा  भी  कुछ
 जांच  होनी  अतः  क्‍या  उपभोक्ताओं  को  भेजने  से  पूर्व  बिलों  की  जांच  नहीं  होनी  चाहिए  ?

 क्या  सरकार  लेखानुभाग  को  इस  प्रकार  के  अनुदेश  जारी  करेगी  कि  उपभोक्ताओं  को  भेजने  से  पूर्व
 उनकी  व्यक्तियों  द्वारा  जांच  की  जाए  ?

 भी  सन्‍्तोष  मोहन  देव  :  यह  एक  अच्छा  सुझाव  है  और  इस  पर  विचार  किया  जा
 सकता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रइदन  कुंवर  राम  ।  अनुपस्थित  ।  प्रइन  कृष्ण  राव  ।

 अनुपस्थित  ।  प्रश्न  श्री  कान्‍्त  दत्त  नरसिहराज  अनुपस्थित  ।

 प्रइदन  काल  समाप्त  होता  है  ।

 भ्रदनों  क ेलिखित  उत्तर

 मतदाताओं  को  पहचान-पत्र

 +901.  भो  आर०  एस०  मोये  :  क्या  विधि  और  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  मतदान
 के

 प्रयोजन  के  लिए  मतदाताओं  को  पहचान-पत्र  जारी  करने
 का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इस  निर्णय  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  अब  तक  कौन  से  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?  ह

 विधि  ओर  न्याय  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मग्त्रो  एच०  आर०  :  ओर
 :  नागालंण्ड  और  मेघालय  राज्य  के  कुछ  निर्वाचन  क्षेत्रों  निर्वाचन  के

 निर्वाचन  आयोग  द्वारा  मतदाताओं  को  पहचान-पत्र  जारी  करने  की  एक  स्कीम  प्रारंभ  की  गई
 इस  स्कीम  को  और  बढ़ाने  के  लिए  अभी  तक  कोई  विनिदचय  नहीं  किया  गया

 |
 डाक  ओर  दूरसंचार  विभागों  के  कमंथारियों  को  आवास  का  आवंटन

 *902.  लो  राम  प्यारे  सुमन  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डाक  और  दूर  संचार  विभागों  में  काम  करने  वाले  अधिकारियों/कमंचारियों  को
 सरकारी  आवास  आबटित  करने  के  लिए  कौन  से  मानदण्ड  निर्धारित  किये  गए  और

 क्या  कुछ  प्रतिशत  क्वार्टर  अनुसूचित  जाति  और  अनुसुचित  जनजाति  के  लोगों  को

 ट्रेड
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 आबंटित  किये  जाने  के  लिए  आरक्षित  किये  गए  हैं  और  यदि  तो  इन  श्रेणियों  के  लोगों  को
 मकानों  के  आबंटन  के  बारे  में  क्‍या  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  है  ?

 संचार  मन्त्रो  अज  न  :  डाक  और  दूरसंचार  विभाग  में  अलग
 कर्मचारियों  को  प्रत्येक  घेतनमान  में  सरकारी  आवास  का  आबंटन  वरीयता  तारीख  के  अनुसार
 किया  जाता  है  ।  टाइप  1  से  तक  के  आवास  आबंटन  के  लिए  कमंचारी  उस  तारीख  से  पात्र

 होते  हैं  जिस  तारीख  से  वें  निरंतर  सेवा  में  हों  अर्थात  जिस  तारीख  से  केन्द्रीय  सरकार  में  नियुक्ति
 पाई  हो  ।  टाइप  ७  और  इससे  ऊपर  के  आवाघ  के  लिए  पात्र  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  वह
 मान  लिया  जाता  है  जिसके  आधार  पर  वह  ऐसे  टाइप  को  आवास  पाने  का  पात्र  हुआ  क्वार्टरों
 के  आबंटन  के  लिए  वर्ष  में  एक  बार  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  किए  जाते  हैं  और  प्रत्येक  टाइप  के
 आवास  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  तैयार  की  जाती  वर्ष  के  दौरान  मकान  खाली  होने  पर  कमंचारियों
 की  बारी  आने  पर  मकान  का  आबंटन  कर  दिया  जाता

 जी  हां  ।  अनुसूचित  जाति/भनु०  जनजाति  के  कमंचारियों  को  सरकारी  मकान  का
 आबंटन  करने  के  मामले  में  टाइप  1  से  1५  तक  के  क्वार्टरों  के  आबंटन  का  आरक्षण  प्रतिशतता  के
 आधार  पर  किया  जाता  है|  इस  सम्बन्ध  में  अपनाई  जाने  वाली  प्रक्रिया  यह  है  कि  पात्र  कर्मचारियों
 से  क्वार्टरों  के आबंटन  के  लिए  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  किए  जाते  हैं  और  अनुसूचित  जाति|
 जाति  के  उम्मीदवारों  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  टाइप  के  आवास  की  अलग से  प्रतीक्षा  सूचियां  तेयार
 की  जातो  हैं  ।  इस  प्रकार  निर्धारित  आरक्षण  की  प्रतिशतता  के  अनुसार  वर्ष  के  दौरान  क्वार्टरों  का
 वास्तविक  आबंटन  किया  जाता  आरक्षण  कोटे  के  अन्तगगंत  खाली  स्टाफ  क्वारंरों  को  प्रतीक्षा

 सूची  में  दर्ज  अनुसूचित  जाति|अनु  ०जनजाति  कर्मचारियों  द्वारा  टाइप  ]  और  टाइप  1]  क्वार्टरों  के
 10  प्रतिशत  आरक्षण  में

 से
 2:  ।  और  ओर  टाइप  19  क्वार्टरों  के  लिए  5%  के

 अनुपात  में  बांदा  जाता  है  ।

 ]
 मारूति  उच्चयोग  लिसिटेड  को  हुआ  लाभ

 +904.  श्रो  राधाकान्त  डिगाल  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  मारूति  उद्योग  लिमिटेड  को  वर्ष  1983-84  से  लाभ  हो  रहा  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मारूति  उद्योग  लिमिटेड  को  प्रतिवर्ष  कितना
 लाभ  हुआ  ?

 उद्योग  मन्त्रो  जे०  बेंगल  :  हां  ।

 पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दोरान  मारूति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  वर्षवार  अर्जित
 लाभ  निम्नप्रकार  है  --

 हल

 वर्ष  लाभ  रुपये

 1984-85  5  0.90

 1985-86  5-86  3.00

 1986-87  6-87
 ‘

 __
 7.05
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 चाय  बागान  मजदूरों  को  गेहूं  ओर  चावल  को  सप्लाई

 +905.  क्रो  मानिक  सान्याल  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  ऐसा  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा
 चाय  बागान  मजदूरों  के उपयोग  के  लिए  सड़ा  हुआ  गेहूं  और  चावल  सप्लाई  किया  जा  रहा
 3.  = आर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  मामले  में  कौन  सी  कार्यवाही  को

 गई  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  गुलाम  नबी  आजाद  /  :
 और  चाय  बागान  कामगारों  को  सप्लाई  किए  गए  खाद्यान्नों  की  घटिया  किस्म  होने  के  बारे
 में  सरकार  को  एक  अभ्यावेदन  दिया  गया  था  |  इस  मामले  की  जांच  की  गई  थी  और  यह  पाया
 गया  था  वि  सप्लाई  किया  गया  खाद्यान्न  खाद्य  अपभिश्रण  निवारण  नियमों  में  निर्धारित  की  गई
 सीमाओं  के  अनुरूप  था  ।

 ]
 सातवी  पंचवर्धो  ०  योजना  के  दोरान  चोनो  के  उत्वादन  का  लक्ष्य

 +908.  भरी  विलास  सुत्त  मवार  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृतति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  चीनी  के  उत्पादन  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया

 क्‍या  नई  चीनी  नीति  के  अन्तगंत  यह  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा  और

 यदि  तो  यह  लक्ष्य  प्राप्त  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  कौन  से  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूति  सन्त्रासय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  पुलाम  नबो  :

 सातवीं  योजना  के  दस्तावेज  1989-90  के  लिए  102  लाख  मीटरी  टन  चोनी  के  उत्पादन  के

 लक्ष्य  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 और  नई  चीनी  नीति  में  परिकल्पित  विभिन्‍न  उपायों  से  गन्ने  की  खेती  का

 विकास  करने  और  साथ  ही  चीनी  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  अतितििरिक्‍त  चांनी  क्षमता  स्थापित  करने

 में  मदद  इन  उपायों  से  चीनी-उत्पादन  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  मदद  मिलनी

 चाहिए  ।  ह

 ]
 ग्रामोण  निर्धन  व्यक्ति  को  स्मृति  में  डाक-टिकट

 +909.  क्री  परसराम  भारदहाज  :  कया  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  ग्रामीण  निर्धन  व्यक्ति  की  स्मृति  में  एक  डाक-टिकट  जारी  किया
 जिसने  अपना  जीवन  साम्प्रदायिकता  ओर  अस्पृश्यता  के  उन्मूलन  देश  के  हित  में  समधित

 किया  और  .
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मन्त्रो  अजु  न  :  ओर  हालांकि  ग्रामीण  निधन  व्यक्तियों  की

 स्मृति  में  ऐसा  कोई  डाक-टिकट  जारी  नहीं  किया  गया  फिर  डाक  विभाग  ने  स्वतन्त्रता
 प्राप्ति  के  बाद  अनेक  सुविर्यात  महापुरुषों  की  स्मृति  में  डाक-टिकट  जारी  किए  हैं  जिन्होंने  ग्रामीण
 निर्धन  लोगों  के  उत्थान  के  साथ-साथ  साम्प्रदायिकता  और  छुआछूत  को  समाप्त  करने  के  लिए  अपना
 सम्पूर्ण  जीवन  न्योछावर  कर  इनमें  महात्मा  जवाहर  लाल  इंदिरा
 आचाये  विनोबा  डा०  बी०  आर०  ई०  वी०  जथप्रकाश
 कामराज  भादि  महापुरुष  शामिल  हैं  ।

 पंचायती  पोस्ट-कार्ड  की  शताब्दी  आदि  भारतीयडाक-टिकटों  में  भी  ग्रामीण
 निर्घन  लोगों  के  उत्थान  से  संबंधित  अनेक  विषयों  को  चित्रित  किया  गया  भारतीय  डाक-टिकटों
 कीं  छठी  नियत  शूंखला  का  विषय  और  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  था  ।

 विद्युत  संयंत्रों  क ेआटोमेशन  ओर  इन्स्ट्र  मेंटेशन  के  सम्बन्ध  में  अस्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 +9  श्री  के०  राममूर्ति  :  क्‍यां  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 विद्युत  संयंत्रों  क ेआटोमेशन  और  इन्स्ट्र  मेशन  के  संबंध  में  ।5  1986  को
 बंगलोर  में  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  कौन-सी  सिफारिशें  की  और

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 ऊर्जा  मंत्री  थरो  वसंत  साठे  :  सम्मेलन  में  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  विद्युत  केन्द्र  में
 कम्प्यूटर  पर  आधारित  तकनीकों  को  लागू  पारेषण  प्रणालियों  को  सुदृढ़  करने  और  पारेषण
 तथा  वितरण  हानियों  को  कम  करने  की  भार  प्रेषण  सुविधाओं  को  सुदृढ़  भार
 प्रबन्ध

 की  आधुनिक  तकनीकों  को  लागू  अन्तःसम्बद्ध  ग्रिड  प्रशिक्षण  सुविधाओं
 सुधार  लाने  तथा  अनुसंधान  और  विकास  संस्थानों  एवं  राज्य  विजलो  बोर्डों  के  बीच  अधिक  निकट
 पारस्परिक  संबंधों  के  बारे  में

 विद्युत  संयंत्रों  क ेआटोमेशन  और  इन्स्ट्र  मेंटेशन  में  सुधार  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है
 तथा  इस  सम्बन्ध  में  सम्मेलन  की  सिफारिशें  नोट  कर  ली  गई

 |

 बिहार  में  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग

 +9 15.  श्री  कवर  राम  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वर्ष  1986-87  के  दोरान  बिहार  में  विभिन्‍न  विद्युत  संयंत्रों  की  विद्यत  उत्पादन

 क्षमता  का  कितना  उपयोग  किया  कु

 प्रहਂ  उपयोग  राष्ट्रीय  औसत  से  कम  था  अथवा  अधिक  था  ;

 उनकी  उत्पादन  क्षमता  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए
 जा  रहे

 क्‍या  बिहार  राज्य  विद्युत  बिहार  में  विद्युत  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  पर्याप्त
 संसाधन  जुटा  ओर
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 वर्ष  1986-87  में  बिहार  राज्य  विद्युत  बोर्ड  को  कितना  घाटा  हुआ  है  ?

 ऊर्जा  मनन्‍्त्रो  वसंत  साठे  )  :  और  वर्ष  1986-87  के  दौरान  बिहार  में  ताप

 विद्युत  केन्द्रों  का  संयंत्र  भार  अनुपात  33.3%  जबकि  इसकी  तुलना  में  अखिल  भारतीय  औसत
 53-2  प्रतिशत  थी  ।  जल  विद्युत  केन्द्रों  की  क्षमता  का  उपयोग  करना  मुख्य  रूप  से  उनके  जलाशयों
 के  स्तरों  पर  निर्मर  करता

 और  विद्यमान  ताप  विद्युत  केन्द्रों  की  क्षमषता  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के

 लिए  किए  गए  उपायों  में  ये  शामिल  नवीकरण  और  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित

 चालू  की  गई  यूनिटों  को  शीघ्र  सुस्थिर  विद्युत  केन्द्र  के  कार्िकों  को  प्रशिक्षण

 कोयले  और  हिस्से  पुर्जों  की  सप्लाई  में  सुधार  करना  तथा  संयंत्र  एवं  उपस्कर  के  प्रचालन  और

 अनुरक्षण  की  आधुनिक  तकनीकें  लागू  बिहार  राज्य  बिजली  बोड  राज्य  में  विद्युत  उत्पादन
 में  वद्धि  करने  के लिए  आवश्यक  संसाधन  जुटाने  के  प्रयास  कर  रहा

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  बिहार  राज्य  बिजली  बोर्ड  की  वाणिज्यिक  हानियां
 अनन्तिम  रूप  से  रूप  से  लगभग  147  करोड़  रुपये  होने  का  अनुमान  लगाया  गया

 कोयला  संसाधनों  के  बिकास  के  लिए  योजना

 *917.  श्री  वो  कृष्ण  राव  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  कोयला  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  कदम  उठाए

 यदि  तो  क्‍या  इस  बारे  में  दीर्घाविधि  योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  इस  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  और

 कोयले  को  चोरी  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्था  सरत्रो  क्संत  :  से  देश  में  कोयला  संसाधनों  के
 विकास  के  लिए  मध्यम  और  लम्बी  अवधि  की  योजनायें  बनाई  गई  इन  योजनाओं  के  अनुसा

 आठवीं  और  नवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  अन्त  तक  कोयले  का  वार्षिक  उत्पादन  169.79
 मिलियन  टन  के  वतंमान  स्तर  से  बढ़कर  226  मि०  325  मि०  टन  तथा  417  मि०
 टन  हो  अनुमोदित  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  रु०  6700.58  करोड़  की  राशि

 ओर  विकास  के  लिए  रु०  120  करोड़  आबंटित  की  गई  है  ।

 कोयले  की  चोरी  रोकने  के  लिए  उठाए  गए  कुछ  कदस  इस  प्रकार

 (1)  आकस्मिक  जांच

 (2)  उड़न  दस्तों  द्वारा  छापामार  इन  उड़न  चौकसी  दस्तों  में  कोयला
 कम्पनियों  के  कर्मचारी  तथा  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  काभिक

 (3)  जिला  प्राधिकारियों  द्वारा  3  क्ि०  मी०  के  घेरे  में  स्थित  निजी  कोयला  डिपों  के
 लाइसेंस  रह  ;

 (4)  उपभोक्ताओं  को  घरेलू  कोयले  की  सप्लाई  का  अधिक  कड़ा
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 a  फफ/क्‍फक्‍्झझझ़ः

 (5)  खान  सुहानों  से  रेलवे  साइडिग  तक  कोयले|कोक  के  आंतरिक  परिवहन  का
 विभागीक रण  ।

 बंरलोर  के  मिकट  येलाहुंका  में  विद्यत  परियोजना  को  स्थापना

 +0  श्रो  श्रोकाम्त  दत्त  नर्रासह  राज  वाडियर  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  बंगलौर  के  निकट  येलाहुंका  में  प्राकृतिक  गेंस  पर  आधारित

 एक  विद्युत  परियोजना  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  मंजूरी  दे  दी

 उपकरणों  की  सप्लाई  के  बारे  में  किन  आधारों  पर  निर्णय  लिया  गया  और

 इस  परियोजना  का  काये  कब  तक  प्रारम्भ  होने  की  आशा  है  ?

 ऊर्जा  मन्‍्त्री  वसंत  :  और  द्रव  पंट्रोल  इंघन  पर  आधारित  येलाहंका
 में  120  मेगावाट  का  गेस  टरबाइन  संयंत्र  स्थापित  करने  के  कर्नाटक  सरकार के  प्रस्ताव  को  सिद्धांत
 रूप  में  अनुमति  प्रदान  कर  दी  गई  परन्तु  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शर्त  यह  है  कि  विद्युत  उत्पादन
 सेटों  की  पूंजी  लागत  कर्नाटक  बिजली  बोडं  द्वारा  वहन  की  जाएगी  और  यदि  संयंत्र  आयात  करने
 की  अनुमति  दी  जाती  है  तो  फ्री  विदेशी  मुद्रा  के  आधार  पर  अत्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धात्मक  बोली  देने
 की  प्रक्रिया  का  पालन  किया  जाएगा  ।

 आशा  की  जाती  है  कि  राज्य  बिजलो  बोर्ड  1987  तक  परियोजना  पर
 कार्य  शुरू  कर

 तालचेर  कोयसा  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  अस्पताल  को  स्थापना

 +9  19.  थी  बल्‍लभ  पाणिपग्रहो  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  तालचेर  कोयला  क्षेत्र  में  एक  अस्पताल  स्थापित  करने  का
 विचार  ओर

 यदि  तो  इसके  तक  तब  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 ऊर्जा  मम्त्री  बसंत  :  तालचेर  में  अस्पताल  की  स्थापना  केन्द्रीय
 सरकार  नहीं  बल्कि  इस  क्षेत्र  में  कार्यरत  सरकारी  कोयला  कम्पनी  साउथ  ईस्ट  कोलफील्डर्स  लि०

 ।
 ह

 राज्य  सरकार  ने  कोयला  कम्पनी  को  अभी  तक  जमीन  का  कब्जा  नहीं  दिया
 हालांकि  कम्पनी  ने  राज्य  सरकार  के  पास  मुआवजे  की  पूरी  राशि  जमा  करा  दी  कम्पनी  ने

 1988  तक  अस्पताल  का  सिविल  निर्माण  कार्य  शुरू  करने  की  योजना  बनाई  है  बशतें  कि
 इस  बीच  उसे  जमीन  उपलब्ध  हो  अस्पताल  के  प्रथम  चरण  में  100  बिस्तर  होंगे  और  उसके

 1989  से  काम  शुरू  कर  देने  की  आशा  भ्रस्पताल  के  दूसरे  चरण  में  150  तिरिक्त
 ओर  उसे  फरवरी/मार्च,  1991  से  कामकाज  शुरू  कर  देना  चाहिए  ।

 ]
 केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  द्वारा  भण्डारण  के  |  पैधिफ  प्रभार  वसूल  किया  जाना
 8946.  भो  एम०  सहालिगण  :  क्‍या  ख्ाख  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
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 )  क्या  केन्द्रीय  भांडागार  निगम  के  मंडारण  प्रभार  राज्य  भांडागार  सिकमों  और  निजी
 भांडागारों  के  भण्डारण  प्रभारों  की  तुलना  में  बहुत  अधिक

 )  यदि  तो-इसके  क्या  कारण

 क्‍या  यह  सच  है  कि  निजी  भांडागार  उन  स्थानों  पर  बन  गए  हैं  जिन  स्थानों  का

 केन्द्रीय  भांडागार  निगम  ने  पहले  ही  सर्वेक्षण  किया  था  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 और

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  संगठनों  द्वारा  भण्डारण  के  लिए  केन्द्रीय  भांडागार  निगम/राज्ब
 झांडागार  निगमों  की  अपेक्षा  निजी  भाडागारों  को  प्राथमिकता  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 साध  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  गुलाम  नबो  :  और

 राज्य  भाण्डागार  निगम  सामान्यतया  वही  भण्डारण  दरें  अपनाते  हैं  जो  केन्द्रीय  भांडागार

 निगम  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  ये  हमेशा  तुलनीय  नहीं  हो  सकती  प्राइवेट

 भांडागारों  ढ्वारों  ली  जा  रही  भण्डारण  दरों  से  तुलना  करना  सम्भव  नहीं  है  क्‍योंकि  इस  सम्बन्ध  में

 विश्वसनीय  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 केन्द्रीय  भांडागार  निगम  के  पास  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 इस  तथ्य  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  कि  केन्द्रीय  भांडागार  निगम  की  80  प्रतिशत  से  भी

 अधिक  भांडागारण  क्षमता  का  उपयोग  सावंजनिक  क्षेत्र  और  सहकारी  संगठनों  द्वारा  किया  जाता

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  संगठन  अपने  सामान  को  रखने  में  प्राइवेट

 भांडागारों  को  तरजीह  देते  राज्य  भांडागार  निगमों  के  बारे  में  इस  पहलू  पर  सूचना  तुरन्त
 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 सरकारो  एजेस्सो  के  साध्यम  से  आयात  को  जाने  वालो  ओषध

 8947.  थी  सिद्ध  लाल  सुरसू  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  आयात  की  जाने  वाली  उन  ओषधों  के  नाम  क्‍या

 जिनके  लिए  उनके  मंत्रालय  ने  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  अनापत्ति  पत्र  जारी  करने  की  सिफारिश

 की

 गत  दो  वर्षों  के दौरान  सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा  ओपन  जनरल  लाइसेंसों  के  अंतर्गत

 प्रतिबर्ष  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  औषधों  के  आयात  की  अनुमति  दी  और

 इन  मदों  के  लिए  कितना  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  था  और  अनापत्ति  पत्रों  के

 अधीन  अनुमति  दी  गई  |  इन  आयातित  मंदों  का  अवतरण  मूल्य  क्‍या  था  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विमाग  में  राज्य  मंन्त्री  आर०  के०
 :  सरकारी  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  आयात  की  जाने  वाली  जिनके  लिए

 मन्त्रालय  ने  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  अनापत्ति  प्रमाण  पत्र  जारी  करने  की  सिफारिश  की  है
 निम्नलिखित  हैं  :--

 का

 1985-86  5-86

 डाइथाइलीन  डाएमाइन

 2  विटामिन  ए  एसिटेट  फार्मा  (0.5  एम  आई०  यु०/ग्राम)
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 3.  विटामिन  ए  एसिटेट  नान  फार्मा

 4.  विटामिन  ए  एलकोहल

 5.  स्ट्रेप्टोमाइसिन  केलसियम  क्‍्लोराइड  काम्पलेक्स

 6.  एसर्पारन

 7.  कैलसियम  सिनामाइड

 1986-87

 1.  विटामिन  ए  वाटर  मिसिबल  पाउडर

 2.  भेन्डाडियोना  सोडियम  बाइसल्फेंट  आई०  पी०

 3.  केलसियम  सिनामाइड

 गत  दो  दो  वर्षों  के दोरान  सरकारी  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  ओपन  जनरल  लाइसेसों
 के  अन्तगंत  निम्नलिखित  मात्रा  में  और  मूल्य  की  ओषधों  के  आयात  की  अनुमति  दी  गई
 1985-86  5-86

 क्रम  सं०  मद  मात्रा  सी०  आई०  एफ०  मूल्य

 1.  क्लो  रोक्वीन  फास्फेट  70.000  181.97

 2  पी०  ए०  134.305  1074.28

 3,  डेपसोन  18.000  34.46

 4.  विटामिन  ए  18.200  59.63

 5  मिथाइल  डोपा  15.000  129.49

 6  स्ट्रप्टोमाइसिन  सल्फेट  —

 255.505
 "1479.75

 क्लोरोक्वीन  फास्फेट  शून्य  —

 2.  6-To  पी०  ए०  शून्य
 --

 "3,  डेपसोन
 हु

 29.000  71.05

 4...  मिथाइल  डोपा  शून्य  _

 5.  विटामिन  ए  28.000  112.94 4
 6.  स्ट्रेप्टोमाइसिन  सल्फेट  12.000  42.38

 69.007  *
 226.35
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 गत  दो  वर्षों  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  आयातित  औषध  मदों  के  वितरण
 के  लिए  सरकार  द्वारा  निर्धारित  प्रंतिकिलो  ग्राम  पूल्ड  मूल्य  निम्नलिखित  हैं  :--

 क्रम  सं०  मर्दे  पूल्ड  मूल्य  किलो  ग्राम )

 1.  पी०  ए०  रु०  1230}-  230/-  4.3.86  तक

 रु०  1778/-  5.3.86  से

 2:  क्लोरोक्बीन  फास्फेट  रु०  510|-  1.3.86  तक

 रु०  544|-5.3.86  से

 3.  विटामिन  ए  पालमीटेट  1.0  एम०
 आई०  यू०  रु०  716/-  11.4.85  तक

 फार्मा/नाम  फार्मा  रु०  990.95/-  12.4.85  से

 4.  विटामिन  ए  पालमीटेट  (1.7  एम०  रु०  1267.20  11.4.85  तक
 आई०  यू०|  फार्मा/नान

 े  फार्मा  रु०  1735.14  12.4.85  से

 5.  विटामिन  ए  एसिटेट  (0.5  एम०  रु०  365[-  11.4.85  तक
 आई०  यू०|ग्राम )

 फार्मा/नान-फार्मा  रु०  648.93  12.4.85 5  से

 डपसोन  आज  तक

 मिथाइल  डोपा  रु०  1835.13  20.3.86  से  12.1.86  तक
 रू०  2148  13.1.86  से

 8.  स्ट्रेप्टोमाइसिन  रु०  847.42  16.4.86  तक

 रु०  1147/-  17.4.86  से

 अनापत्ति  प्रमाणपत्रों  क ेअधीन  आयातित  मदों  का  अवतरण  मूल्य  उ  पलब्घ  नहीं  हैं  क्योंकि
 आयात  का  प्रबन्ध  सीधे  ही  बास्तविक  उपभोक्ताओं  द्वारा  किया  गया  था  ।

 देश  में  बिक्रो  के  लिए  विदेशों  ट्रेड  साक॑  का  प्रयोग

 8948.  शो  चिस्तामणि  जेना
 श्री  आनन्द  पाठक

 :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  बिक्री  के  लिए  पेनों  पर  विदेशी  ट्रेडमार्क  का  प्रयोग  किया  जा
 रहा

 ॥

 क्या  सरकार  ने  इस  ट्रेडमार्क  का  प्रयोग  करने  के  लिए  मैसर्स  चन्द्र  इष्डस्ट्रोज  के
 पंजीकृत  प्रयोक्ता  करार  को  स्वीकृति  दी

 यदि  तो  सरकार  का  निर्माताओं  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
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 सरकार  का  देश  में  बिक्री  के  लिए  विदेशी  ट्रेड  मार्कों  के  प्रयोग  करने  के  विरुद्ध  कब
 तक  कानून  बनाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  ओदह्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  अरुणाचलम  )
 :

 हां  ।

 ओर  व्यापार  तथा  पण्यवस्तु  चिन्ह  अधिनियम  के  अन्तगंत  पंजीकरण  के  बगर
 व्यापार  चिन्हों  का  प्रयोग  किया  जा  सकता  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्‍्तगंत
 आंतरिक  बिक्री  के  लिए  विदेशों  व्यापार  चिन्हों  के  प्रयोग  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  की  अनुमति  की
 आवध्यकता  अगर  ऐसे  प्रयोग  में  प्रत्यक्ष  या  परोक्ष  रूप  में  कोई  प्रतिफल  सम्मिलित

 मे०  चन्द्रा  इंडस्टीज  ने  व्यापार  चिन्ह  के  सम्बन्ध  में  पंजीकृत  प्रयोगकर्ना  के  रूप  में
 पंजीकरण  के  लिए  व्यापार  बम्बई  को  कोई  आवेदन  नहीं  दिया

 आंतरिक  बिक्री  पर  विदेशी  व्यापार  बिन्हों  के  प्रयोग  को  नियमित  करने  के  मामले
 की  ओर  सरकार  का  घ्यान  आकषित  हुआ  है  ।

 भारतोय  तेल  निशम  द्वारा  महिला  कभ-नारियों  के  साथ  भेदभाव

 8949,  प्रो०  मध  व्डवते
 ै

 .
 झो  सी  ०  माधव  रेझ्ढो

 :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  तेल  निगम  चिकित्सा  प्रतिपूर्ति  और  आश्रित  माता-पिता  के  लिए  यात्रा
 रियायत  के  सम्बन्ध  में  अपनी  महिला  कमंचारियों  के  साथ  भेदभाव  करता  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियण  ओर  प्राकृतिक  गेस  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  भनन्‍्त्री  तथा  वित्त  मन्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्रो

 ब्रहमदस  )  :  आई०  ओ०  सी०  में  चिकित्सा  प्रतिपूर्ति  के  सम्बन्ध  में  महिला  कर्मचारियों
 के  साथ  कोई  पक्षपात  नहीं  बरता  जाता  कारपोरेशन  के  एक  प्रभाग  में  एल०  टी०  सी०  के
 सम्बन्ध  में  अलग  व्यवस्थाएं  हैं  ।  *

 एल०  टी०  सी०  के  मामले  में  बहुत  पहले  से  ही  पक्षपात  होता  रहा  इसमें

 एकरूपता  लाने  के  उद्देश्य  स ेआई०ओ०सी  ०  के  सम्बन्धित  प्रभाग  की  मान्यता-प्राप्त  ट्रेड  यूनियनों  के

 साथ  पहले  से  ही  बातचीत  चल  रही

 विकलांग  व्यक्तियों  को  टेलोफोन  कनेक्शन  देना

 8950.  भोमतो  माधरो  सिह  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  कितने  विकलांग  व्यक्तियों  ने  टेलीफोन  कनेक्‍्शनों  के  लिए  आवेदन
 किया

 उनमें  से  कितने  ब्यक्तियों  को  कनेक्शन  दिए  जा  चुके  और

 कनेक्शन  दिए  जाने  की  सूची  के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  सन्ध्रालय  में  राज्य  सस्भो  सन्‍्टोष'मोहन  :  से  विकलांग
 व्यक्तियों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  आवेदन  करने  के  लिए  कोई  अलग  श्रेणी  नहीं  अतः
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 विकलांग  व्यक्तियों  की  संख्या  बतला  पाना  संभव  नहीं  जिन्होंने  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  आवेदन शन  के  लिए  आवेदन
 किया  हुआ

 समाचार  पत्रों  को  बढ़तो  सुई  एकाधिकारवादो  प्रवृत्तियों  के  बारे  में  एकाधिकार  तथा
 मवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  द्वारा  जांच

 8951.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  :  क्‍या  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एकाघिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यहार  आयोग  का  विचार  समाचार
 पन्नों  की  एकाधिकारावादी  प्रवृत्तियों  में  हाल  ही  में  हुई  वृद्धि  एक  ही  समाचार  पत्र  के  कई  संस्करण
 निकालने  और  लघु  तथा  मध्यम  दर्जे  में  समाचार  पत्रों  पर  उसके  प्रभाव  की  जांच  करने  का

 ओर

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  एस०  अरुणाचलम  )  :
 और  इस  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  के  समक्ष  इस

 प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  से  बसिसਂ  को  खरोद

 8952.  डा०  बो०  एल०  शेलेश  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  योरोपीय  आर्थिक  समुदाय  से  बसिसਂ  की  खरीद  करने  का  विचार  है
 जिनमें  ऊर्जा  की  खपत  का  पता  लगाने  के  लिए  आवश्यक  उपकरण  लगे  हों  ताकि  मध्यम  और  लघु
 उद्योग  दोनों  क्षेत्रों  की  ओद्योगिक्र  इकाइयों  को  ऊर्जा  संरक्षण  उपायों  के  बारे  में  सुझाव  दिए  जा
 सकें  ।

 हु

 यदि  तो  कितनी  बसें  आयात  की  जायेंगी  और  उन  पर  कितना  पूंजी  परिव्यय
 और

 इन  बसों  को  कहां  और  किस  प्रकार  तैनात  किया  जायेगा  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मनन्‍त्री  सुशोला  :  से

 भारत-यूरोपीय  आथिक  समुदाय  संयुक्त  आयोग  के  औद्योगिक  निगम  पर  कार्यकारी  दल  की

 25-26  1987  को  नई  दिल्ली  में  हुई  प्रथम  बंठक  में  यह  समभोता  हुआ  था  कि  लघु  और
 मध्यम  उद्योगों  के  लिए  ऊर्जा  सम्बन्धी  लेखा-परीक्षा  कराने  हेतु  भारत  और  यूरोपीय  समुदाय  सहायता

 प्रस्ताव  में  यह  परिकल्पना  की  गई  है  और  औद्योगिक  यूनिटों  में  ऊर्जा  के  समुपयोजन  की
 मानीटरिंग  करने  के  लिए  ऐसी  बसिस  का  उपयोग  किया  जाएगा  जिनमें  ऊर्जा  मापी  उपकरण  लगे

 होंगे  ।  श्रस्ताव  का  विस्तृत  ब्यौरा  अभी  प्राप्त  नहीं  हुआ

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  नोति  में  परिबतंन

 8953.  भरी  घुल्लायल्ली  ;  वि
 Ft

 कृपा  करेंगे  कि  :
 कुमारी  ममता  बनओं

 :  क्या  डल्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  राष्ट्रीय  औद्योगिक  नीति  में  कोई  परिवतंन  करने  का  विचार
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  हैं  !
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 लिखित  उत्तर  $  1987

 उच्चोग  मन्त्रालय  में  ओ्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  भस्‍त्रो  एस०  :
 ओद्योगिक  नीति  1956  अभी  भी  सरकार  की  ओद्योगिक  नीति  का  मूल  आबार

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्य  बिजलो  बोड़ों  के  उपकरणों  को  बदलने  के  कारण  हुआ  घाटा

 8954.  डा०  एस०  फे०  पटेल  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  बिजली  बोर्ड  को  जल  गये  अथवा  क्षतिग्रस्त  ट्रांसमिटरों  स्बिच  गीयरों
 और  ट्रांसमिशन  लाइनों  को  बदलने  के  कारण  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितना  घाटा  और

 इन  पर  किया  गया  व्यय  बिजली  उत्पादन  पर  कुल  वाधिक  व्यय  का  कितने
 प्रतिशत  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  घिमाग  में  राज्य  सन्त्री  सुशोला  :  ओर

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 बल्क  औषधियों  का  निर्माण  करने  वालो  कम्पनियां

 8955.  श्री  असर  सिह  राठवा  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 उन  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  नाम  कया  हैं  जो  बल्क  ओषधियों  का  निर्माण  करती
 और

 उन  स्वदेशी  कम्पनियों  के  नाम  कया  हैं  जो  बल्क  औषधियों  का  निर्माण  कर  रही  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  से  राज्य  भन्त्रो  आर०  के०
 जयचन्ह  :  और  प्रपुंज॑  औषधों  का  निर्माण  करने  वाली  फरा  कम्पनियों  के  नाम
 संलग्न  में  दिये  जाते  संगठित  क्षेत्र  में  कायंरत  भारतीय  कम्पनियों  के  बारे  में  उपलब्ध
 सीमा  तक  ऐसे  ही  ब्यौरे  में  दिए  जाते  हैं  ।

 क्रम  सं०  कम्पनी  का  नाम

 में०  बेयर  इण्डिया  लि०

 मे०  जोनसन  एण्ड  जोनसन  इंडिया

 में०  सिनामिड  इंडिया  लि०

 में०  आई०  ई०  एल०  लि०

 में०  फाइजर  लि०

 में०  सेण्डोज  लि०

 में०  वेयथ  लेबोरेट्रीज  लि०

 मे०  रोचे  प्रोडक्टस  *

 में०  ई०  मके  लि० 9०

 aver

 फएओकी

 ७
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 कऋ्र०  सं०  कम्पनी  का  नाम  क्र०  सं०  कम्पनी  का  नाम
 ः

 1.  में०  अबोट  लेबोरेट्रीज  प्रा०  लि०  26.  मे० »  केफीनल  ओगेंनिक  एण्ड  कैमिकल्स

 ,  में०  अलबर्ट  डविट  लि०

 .  मैं०  एलम्बिक  कैमिकल्स  वक्‍स  कं०  लि०

 बी

 ५

 (>

 «  मैं०  अलटा  लेबोरेट्रीज  प्रा०  लि०

 .  मैं०  अशीश  केपसुल्स  लि०

 .  मै०  अमरतारा  इंडस्ट्रीज  प्रा०  लि०

 .  में०  अमृतांजन  लि०

 5

 6
 7

 8.  में०  आंध्रा  सूगर  लि०

 9.  मै०  अंग्लो  फ्रेंच  ड्रग  कं०  लि०

 0.  मै०  अनिल  स्टाचं  प्रोडक्टस  लि०

 .  मैं०  एशियन  कंमिकल्स  वकक्‍्से

 .  मैं०  एसोसिएटेड  केयसुल  प्रा०  लि०

 .  में०  अतुल  प्रोडक्टस  लि०

 ,  मैं०  बेरोफार्मा  कैमिकल्स  लि०  एण्ड
 कल्स  इंडस्ट्रीज

 ,  मैं०  बंगाल  कंमिकल्स  एण्ड  फार्मा  लि०

 .  में०  बंगाल  इम्युनिटी  लि०

 Ho  मैं०  भारतीय  एग्रो  इंडस्ट्रीज  फाउन्डेशन

 ,  मैं०  बायोकेमोकल  एण्ड  सिन्थेटिक

 प्रोडक्‍टस  लि०

 .  मैं०  बायोलोजिकल  ई०  लि०

 में०  बोहरिंगर  नोल  लि०

 .  मैं०  बूटस  लि०

 में०  बुरोज  बेलकम  कं०

 प्रा०  लि०

 23.  में०  बी०एच०सी ०  कैमि०  प्रा०  लि०

 24.  में०  बोमीडिला  ब्रोस०  लि०

 25.  में०  चन्द्रा  फार्मास्युटिकल्स

 फार्मास्युटिकल्स  लि०

 27.  में०  केडिला  कंमिकल्स-प्रा०  लि०

 28.  में०  कलकत्ता  कंमिकल्स  कं०  लि०

 29.  मं०  केपसुलेशन  सर्विस  प्रा०  लि०

 30.  में०  कंमिकल  इंडस्ट्रीयल  एण्ड

 स्युटिकल्स  लेब्स  लि०

 31.  मं»  चेमो  फार्मा०  लेब्स  लि०

 32,  में०  चोगुले  एण्ड  कंपनी  प्रा०  लि०

 33.  में०  केलसियम  प्रा०  लि०

 34.  में०  हिन्द्रस्तान  सीबा  गेगी  आफ  इंडिया  लि०

 35.  में  ०  सीबातुल  लि०

 36.  मं०  क्यूरवेल  लि०

 37.  मैं०  डाबर  एस०के०  प्रा०  लि०

 38.  में०  डी०  पी०  पटेल  इन्ड०

 ब्यूरो  सरकार  का
 39,  में०  डे  मेडिकल  स्‍्टोसे  प्रा०  लि०

 40.  में०  डी०  सी०  चेम  लि०

 41.  में०  डोनिस  चेम  लेब०  प्रा०  लि०

 42.  में०  घूफर  इन्टरफान  लि०

 43.  मे०  ईस्ट  इंडिया  फार्मास्युटिकल्स  वक्‍स  लि०

 44.  में०  इलीज  कमिकल  लेब्स  प्रा०  लि०

 45.  में०  लूफरिक  फार्मास्युटिकल्स  प्रा०  लि०

 46.  में०  फेयरडील  कारपोरेशन  प्रा०  लि०
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 लिखित  उत्तर  5  1987

 क्र०  कम्पनी  का  नाम  क्र०  सं०  कम्पनी  का  नाम

 47.  मं०  गेलीकेप्स  प्रा०  लि०  72.  में»  जैन  कालीवाला  कंमिकल्स  लि०

 48.  मे०  गुजरात  सिन्थेटिक  ड्रग्स  लि०  73.  में०  जे०एल०  सन  एण्ड  जोन  )
 49.  में०  घारधा  कंमिकल्‍्स  प्रा०  लि०  लि०

 50.  मे०  ज्योफरी  मैन  एण्ड  कम्पनी  लि०  74.  मै०  जे०एस०  सन  एण्ड  जोन
 51.  में०  ग्लेक्सो  लेबोरेट्रीज  लि०  लि०  बम्बई

 52.  में०  जमेन  रिमेड्रीज  लि०  75.  में०  जयन्त  विटामिन्स  लि०

 53.  में०  हाफकिन्स  बायो  फार्मास्युटिकल्स
 कारपोरेशन  लि०

 54.  में०  हमदर्द  लेबोरेट्रीज  प्रा०लि०

 55.  मे ०  हेचेम  लि०

 56.  मं०  हिको  प्रोडक्ट्स  लि०

 57.  में०  हिरीमथ  कैमिकल्स  लि०

 58.  में०  एच०  आई०  गांघो

 59.  मं०  हिन्दुस्तान  एण्टीबायोटिक्स  लि०

 60.  मं०  हेक्सट  इंडिया  लि०

 61.  में०  हिन्द  कैंमिकल्स  लि०

 62.  मं०  एच०  एम०एम०  लि०

 63.  मं०  हैदराबाद  कंमिकल्स  एण्ड  फार्मा०
 वक्‍स  लि०

 64.  में०  हैदराबाद  बोटलिंग
 65.  मं०  इंडियन  ड्रग्स  एंड  फार्मास्युटिकल्स

 लि०  भिनन्‍्थेटिक  प्रोजेक्टस

 66.  मे०  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड
 टिकल्स  प्रोजक्टस

 67.  मे०  इंडियन  ड्ग्स  फार्मा०  लि०

 68.  मे  इंडियन  हेल्‍थ  इन्स्टीटयूट  एण्ड
 लेबोरेट्रीज  लि०

 69.  मे  ०  इंडियन  फार्मा  ०केप  एण्ड  कैमिकल्स
 प्राण्लि०

 70.  में०  केमल  प्रा०  लि०
 71.  में०  इंडो  फार्मा  फार्मास्युटिल्स  वकक्‍सं  प्रा ०

 लि०

 ३8

 76.  में०  जगजीत  इंडस्ट्रीज  लि०
 77.  में०  जेसी  डग्स  एण्ड  फार्मा०  लि०

 78.  में  ०  केरला  स्टेट  ड्रग्स  एण्ड  फार्मा०  लि०

 79.  में०  खेर  सर्जीकल  एण्ड  एलाइड  प्रोडक्टस

 लि०

 80.  मं०  कोठारी  प्लांटेशन  इंडस्ट्री  लि०

 81.  मं»  लेबोरेट्रीज  विफोर  प्रा०  लि०

 82.  में०  लिफिन  कंमिकल्स

 83.  मं०  लेबिनी  कपूर  लि०

 84.  मं०  मेक  लेबोरेट्रीज  लि०

 85.  मे ं०  में  एण्ड  बेकर  लि०

 86.  में०  मालदी  ड्रग्स  एण्ड  फार्मा०  लि०
 87.  में०  मेक  गो  रविन्द्रा  लेब्स  लि०

 88.  मं०  महाराष्ट्रा  एण्टीबायोटिक्स  एण्ड  फार्मा०
 लि०

 89.  में०  मेघालय  फाइटो  कैमिकल्स  लि०

 90.  मं०  मेहता  फार्मा०  लि०
 91.  में०  आस्ट्रा  आई०डी०एल०  लि०

 92.  में०  माइलोज  इंडिया  लि०

 93.  मे०  मुनी  राबाद  कंमिकल्स  कं०  लि०
 94.  मे०  मेट्रोनी  ड्ग्स  लि०

 95.  में०  हरूरकर  लेबोरेट्रीज  लि०
 96.  में०  नीला  प्रोडक्टस

 97.  में०  न्यू  ड्रग्स  लि+
 98,  7  इनफार  लि०  ह

 99.  में०  ओरियन्टल  फार्मा०  इंडस्ट्रीज  लि०
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 ऋ०सं०  कम्पनी  का  नाम

 100.
 101.
 102.
 103.
 104.
 105.

 106.
 107.
 108.
 109.
 110.
 111.
 112.

 173.

 114.
 115.

 116.

 117.

 118.

 119.

 120.

 121.

 122.

 123.

 124.

 125.
 126.

 127.
 128.
 129.

 130.

 में०  ओरियन्ट  फार्मा०  प्रा०  लि०
 में०  पार्क  डेविस  लि०
 में०  पालेग  प्रोडक्टस  लि०

 मैं०  पेफको  फाउन्ड़ी  एण्ड  कंमिकल्स  लि०

 मै  प्लेटवेल  प्रोसेस  एण्ड  कंमिकल्स  लि०

 मे०  पंजाब  स्टेट  इंडस्ट्रीयल  डेवलपमेंट

 कारपोरेशन  लि०

 मैं०  फार्मास्युटिकल  केपसूल्स  लेबोरेट्रीज
 मे०  पायोनील  लेबोरेट्रीज
 में०  प्रोमियर  ड्रग्स  कं०  लि०

 मैं०  रामराजू  सर्जीकल  कोटन  मिल्स  लि०

 मे०  आर०  ए०  सिकारिया
 में०  पंजाब  लेबोरेट्रीज  लि०  पंजाब

 मं०  रेनवेक्सी  लेबोरेट्रीज  लि०  नई  दिल्ली

 में०  रेलिस  इंडिया  लि०  फार्मा०

 प्रभाग

 में०  रेलिस  इंडिया  लि०  वेस्ट  बंगाल

 में०  रेलिस  इंडिया  लि०  मद्रास

 में०  रेपटेक्स  ब्रीट  एण्ड  कम्पनी  प्रा०  लि०

 बम्बई
 में०  रेपटेक्स  ब्रीट  एण्ड  कम्पनी  प्रा०  लि०

 मद्रास

 मे०  रेकिट  एण्ड  कोलमन  आफ  इंडिया  लि०  :

 में०  रिचर्डसन  हिन्दुस्तान  लि०

 मै०  रेओला  कंमिकल्स  इंडस्ट्रीज  प्रा०  लि०

 मे०  रुसल  फार्मा०  लि०

 में०  सिन्‍्थोजाइल  लेब्स

 में०  साराभाई  एम०  कमिकल्स

 में०  साराभाई  एम०  कैमिकल्स

 में०  सलेर  लि०
 में०  सुधा  ड्रग्स  एण्ड  कृमि०

 में०  श्रीजे  ओगेनिक  लि०
 में०  श्री  राजपाल  सिह  कोछड़
 मं  ०  सोनल  फार्मास्युटिकल्स
 में०  इसमेजीफ  लि०

 ऋ०सं०  कम्पनी  का  नाम

 132.  में०  सारदा  कमिकल्स  प्रा०  लि०
 133.  में  स्टेन्डड  आर्गेनिक  लि०
 134.  में०  स्टैन्डड्ड  फार्मा०  लि०
 135.  में०  एस०  जें०  बम्बई
 136.  मै०  स्टेन्डड  फार्मा०  कं०  हैदराबाद
 137.  मं०  स्वास्तिका  फटिलाइजर  लि०
 138.  मे  ०  संघी  कैमि०  संघी  मोटर्स

 लि०
 139.  में०  एस०  जी०  कंमिकल्स  एण्ड  फामौ०
 140.  मै०  सुनीता  लेबोरेट्रीज  लि०
 141.  मे  सुनील  सिनोचेम  लि०
 142.  मे०  सिनबायोटिक्स  लि०
 143.  मे  ०  तमिलनाडू  दाघा  फार्मा०  लि०

 144.  में०  थोमिस  फार्मा०
 145.  में०  थीरापुटिक  फार्मास्युटिकल्स
 146,  में०  थेमिस  कैमि०  लि०

 147.  में०  थेमिस  भोगेंसिन  कंमिकल

 148.  मे ०  यूनीचेम  लेब्स  प्रा०  लि०  बम्बई
 149.  में०  यूनीचेम  लेब्स  प्रा०  लि०  गाजियाबाद

 150.  मै०  यूनीलोइड  लि०
 151.  मे०  यूनीक्यू  कंमिकल्स  लि०

 152.  में०  यूनी  सेक्‍्यो  लि०

 153.  मे ं०  यूनी०्यू०सी  ०बी०  प्रा०/लि०
 में०  वी०  जी०  उपाध्याय

 154.  में»  वेंकटेश्वरा  हेटचरीज  लि०

 156.  में०  वानडर  लि०

 157.  मे०  वार्नर  हिन्दुस्तान  लि०

 ,  158.  मे०  भांडू  फार्मा०  लि०

 159.  में०  गवेनमेंट  ओपियम  एण्ड  एलक  वकक्‍्स
 गाजीपुर  ।

 160.  मैं०  गवंनमेंट  यूनी  क्वीनाइन  फंक्ट्री
 सिनकोना  मद्रास  ।

 161.  मे०  गक्नेमेंट  क्वोनोन  वेस्ट  बंगाल
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 कागज  सिलों  के  प्रबन्ध  का  अधिग्रहण

 8956.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  कुछ  कागज  मिलों  का  प्रबन्ध  अपने  नियंत्रण  में  लेने  का  विचार

 यदि  तो  किन-किन  कागज  मिलों  के  अधिग्रहण  का  विचार

 सरकार  का  किस  आधार  पर  कागज  मिलों  का  प्रबन्ध  अपने  नियत्रण  में  लेने  का
 विचार  ओर

 इस  दिशा  में  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एम०  अरुणाचलम  ):
 उद्योग  और  अधिनियम  के  अधीन  किसी  कांगज  मिल  को  अधिगृहित

 करेने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 से  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 कानपुर  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के लिए  आवेदन-पन्न

 8957.  थ्री  अतोश  चन्द्र  सिन्हा  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  कानपुर  टेलीफोन  विभाग  के  पास  एस०ਂ  श्रेणी  के  अंतर्गत  टेलीफोन
 कनेक्शनों  के  लिए  भारी  संख्या  में  आवेदन-पत्र  लम्बित  रहे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 31  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  अधिकारियों  के  पास  इस  प्रकार  के  कितने
 आवेदन-पत्र  लम्बित  पड़े  और

 प्रतीक्षा-सूची  का  निपटान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  सम्त्रालय  में  राज्य  भन्त्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  जी

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  महेनजर  रखते  हुएं  श्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 श्न्य  ||  ५र

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रंखते  हुए  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 पर्वतोय  क्षेत्रों  में  सेक्स  ।]  एक्सचेंजों  को  स्थापना

 8958.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  पव॑ंतीय  क्षेत्रों  में  तहसील  सब

 डिवीजन  मुख्यालयों  में  एक्सचेंजों  की  स्थापना  करने  का  विच्वार  और  .

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  1987-88,  1982-89  और  1989-90  989-90  के
 दौरान  हिमाचल  प्रदेश  और  अन्य  प्व॑ंतीय  राज्यों  में  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  ?

 संचार  बम्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सन्‍्तोष
 हे

 न  :  जी  सभी  तहसील
 उप-मंडलीय  मुख्यालयों  में  सात्तवीं  पंचवर्षीय  योजना  :  के  दौरान  एम०  ए०  एक्स-पा|  एक्स  चेक

 के संस्थापन का कोई प्रस्ताव नहीं 40
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 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  लागू  नहीं  होता  ।

 द्रुत  डाक  स्पीड  आरम्भ  करना
 ह

 8959.  श्री  एस०  पलाकेन्ड्रायुड्ध  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तिरुपति  विजयवाड़ा  और  राजामुन्द्री  से  नई  दिल्‍ली  के  लिए  द्वुत
 डाक  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  ओर  _
 विजयवाड़ा  और  राजामुन्द्री  से  नई  दिल्‍ली  के  लिए  द्रुत  डाक  सेवा  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
 विशाखापत्तनम  से  द्रुत  डाक  सेवा  को  प्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव  था  लेकिन  प्रचालन  समस्याओं  के
 कारण  इसे  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा

 विशाखापत्तनम  से  सेवा  प्रारम्भ  करने  के  कारणों  का  उल्लेख  ऊपर  कर  दिया  गया
 विजयवाड़ा  ओर  राजामुन्द्री  से  इस  सेवा  को  प्रारम्भ  न  करने  के  कारण  इस  प्रकार

 हैं  :--

 इस  सेवा  को  प्रारम्भ  करने  की  मुख्य  शर्त  यह  है  कि  वहां  उपयुक्त  आवक/जावक
 समय  के  साथ-साथ  डाक  को  भेजने  ओर  प्राप्त  करने  के समय  सहित  हवाई  सेवाएं  उपलब्ध
 हों  ।  विजयवाड़ा  और  राजामुन्द्री  से  नई  दिल्‍ली  के  लिए  इस  सेवा  को  प्रारम्भ
 करने  में  यह  शर्त  पूरी  नहीं  होती  है  ।

 केरल  में  चिरेथिकिल  टेलोफोन  एक्सचेंज  का  विकास

 8960.  शी  टो०  बशोर  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केरल  में  चिरेयिकिल  टेलीफोन  एक्सचेंज  विकास  के  लिए  कोई  कदम
 उठाए  और

 यंदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  भम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  संतोष  मोहन  :  जी

 चिरेयिकिल  के  90  लाइनों  वाले  एक्सचेंज  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 200  लाइनों  तक  बढ़ाने  की  योजना

 कम्पनियों  को  वाधिक  रिपोर्ट  में  कर्मचारियों  के  ब्योरे  का  प्रकाशन

 8961.  थो  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  कम्पनियों  की  वा्षिक  रिपोर्ट  में
 कमंचारियों  के  ब्यौरे  के  प्रकाशन  के  बारे  में  2  1986  के  प्रइन  संख्या  4423  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  टी रथ

 क्‍या  सरकार  का  कम्पनियों  द्वारा  अपनी  वार्षिक  रिपोर्ट  में  36,000  रुपये  से  #”
 वाधिक  वेतन  लेने  वाले  कमंचारियों  का  विवरण  पास-पास  छापने  पर  रोक  लगाने  का

 ओर  .

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
 श्र

 (  va3
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 उद्योग  मंत्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एस०  अरुणाथलस  )  :
 और  :  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 पश्चिम  केरल  ओर  जस्मू-कश्मोर  राज्यों  में  चुनाव  लड़ने  वाले  उम्मीदवारों
 का  दलवार  ब्योरा

 8962.  थो  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  वथिथि  ओर  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  पश्चिम  केरल  और  जम्मू  तथा  कश्मीर  विधान  के  लिए
 1987  में  चुनाव

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  प्रत्येक  दल  के  कितने  उम्मीदवारों  ने  चुनाव  लड़ा  तथा
 निर्देलीय  उम्मीदवारों  की  संख्या  कितनी

 प्रत्येक  राज्य  में  विजयी  उम्मीदवारों  की  दलवार  स्थिति  क्‍या

 प्रत्येक  राज्य  में  उन  उम्मीदवारों  का  ब्यौरा  क्या  जिनकी  जमानत  जब्त  हो

 इन  राज्यों  में  चुनाव  कराने  पर  सरकार  द्वारा  राज्यवार  कितना  व्यय  किया
 और

 प्रत्येक  राज्य  में  दलवार  कुल  कितनी  जमानत  राशि  जब्त  की  गई  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०  आर०  :  जी  हां  ।

 और  अपेक्षित  जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 से  निर्वाचन  आयोग  अपेक्षित  जानकारी  इकट्ठी  कर  रहा  है  और  जब  आयोग

 उन्हें  उपलब्ध  करा  देगा  तव  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 विवरण

 विधान  सभाओं  के  साधारण  1987

 उन  अभ्यर्थियों  की  दलवार  संख्या  जिन्होंने  निर्वाचन  लड़ा  और  निर्वाचन  जीता

 जा
 दल  का  नाम  जम्मू-कद्मी  र  केरल  पश्चिमी  बंगाल

 ॥॒  जीते  लड़े  जीते  लड़े  हु  ज्ञीते
 न  ___-+

 1  2  3  के  5  6  हि  है
 _क्‍_तपै:य:/पउगरू /7हत/फयज  ्फ्77/ऊमफ्फ्ंतरसमममटन्ाोजजज-  -

 इं०  ने०  काँ०  29  24  74  33  294  40
 2.  इं०  कां०  सो०  2

 ष्
 14  6

 च०  सि०

 3.  ज०  पा०  जा
 रँ  7  ३30

 4.  भा०  ज०पा०  28  2  if
 चत  57

 42
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 1  2  3  4  5  6  7

 5.  5.  लोग  zs  ग्ग्ग्ग्म्_्ज्भश्रणणणाणा

 6.  भा०  क॒०  पा०  6  ना  25  16  12  11

 7.  भा०  क०  3  न  67  36  213  187

 8.  रे०  सो०  पा०  _  जे  न  न  23  18

 9,  फा०  ब्ला०  न  न  _  न  34  26

 10.  ज०  क०  ने०  Flo  44  39  न  न  न  न

 11.  ज०  क०  पें०  पा०»  23  ज+  --  --  --  —

 12.  ज०  क०  पी०  क०  22  जा  नए  चाः  श्याय  ज+

 13  मु०  ली०  न  तन  23  15  36  1

 14.  के०  कां०  न  न  14  5  न  --

 15.  सो»  यु०  से०  न  ता  ज+
 -  45  2

 16.  निर्देलीय  332  8  896  19  731  9

 50.  *73  1082  F198  aT  294
 ___  +47-भदरवाह  रे  TAT  ृ  उृउ_ी॒ी॒ीृीपीऔपऔपृ््बऊऑ[ौझँञ

 +47-भदरवाह  सभा  निर्वाचन  क्षेत्र  में  मतदान  प्रत्यादिष्ट  कर  दिया  गया  था

 और  तथा  44  कारगिल  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  मतदान  स्थगित

 किया  गया  ।  उपरोक्त  आंकड़े  केवल  इन  तीन  निर्वाचन-क्षेत्रों  के  आंकड़े  हैं  ।

 और  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  मतदान  प्रत्यादिप्ट  हो

 उपरोक्त  आंकड़े  केवल  इन  दोनों  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  आंकड़े  हैं  जहां  मतदान  प्रत्यादिष्ट  कर  दिया

 गया  था  ।

 टिप्पणी  स्तंभ  1  में  दिए  गए  दलों  के  नामों  के  संक्षेपाक्षरों  के  पूर्ण  रूप  संलग्न

 राजनेतिक  दलों  के  नाम  ओर  संक्षेपाक्षर
 अनन-नमगननननगनननन+-+ गाए रु  ााााएएएएएएरिननभल्‍शश्णाननणणणणाण

 ऋम  सं०  राजनंतिक  दल  का  नाम  संक्षेपाक्षर
 आजा  2  3

 गा
 इंडि

 ४ृ,॑ँ]एएाजाडशलशििएि"प"""ोेवइवल  णणणाण
 यन  नेशनल  कांग्रेस  इं०  बे०  कां०

 2.  इंडियन  कांग्रेस  सोसलिस्ट  हइं०  का०  सो०  चं०  सि०  )
 चन्द्र  सिन्हा  )

 3.  जनता  पार्टी  ज०  पा०

 4.  भारतीय  जनता  पार्टी  भा०  ज०  पा०

 5.  लोक  दल  लो०  द०
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 5  1987

 2  3

 6.  भारत  की  कम्युनिस्ट  पार्टी  भा०  क०

 7.  भारत  की  कम्युनिस्ट  पार्टी  भा०  क०  पा०  मा०

 )

 8.  रेबोल्युशनरी  सोसलिस्ट  पार्टी  रे०  सो०  पा»

 9.  आल  इंडिया  फारवर्ड  ब्लाक  फा०  ब्ला०

 10.  जम्मू  कश्मीर  नेशनल  कास्फ्रें  ज०  क०  ने०  का०

 11.  जम्मू  कश्मीर  पेंथस  पार्टी  ज०  क०  पैं०  पा०

 12.  जम्मू-कदमी  र  पीपुल्स  कांन्फ़रस  ज०  क०  पी०  का०

 13.  मुस्लिम  लीग  मु०  ली०

 14.  केरल  कांग्रेस  के०  कां०

 15.  सोसलिस्ट  यूनिटी  सेंटर  आफ  सो०  यू०  सें०

 16.  निर्देलीय  निर्दे०

 ]
 आन्ध्र  प्रदेश  में  चावल  मिलों  को  प्राकृतिक  गंस  की  सप्लाई

 8963.  थो  ए०  जे०  बो०  बोी०  महेश्वर  राव  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह
 ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  के  पूर्वी  गोदावरी  ओर  पश्चिमी  गोदावरी  जिलों  में  चावल  मिलों

 को  प्राकृतिक  गेस  सप्लाई  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रालय  के  राज्य  सनत्रो  तथा  वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  भम्तो
 :  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 बिजलो  को  भांग  ओर  सप्लाई  को  स्थिति

 8964.  डा०  टो०  कल्पना  देवो  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  1985  से  1987  तक  बिजली  की  राज्य/संघ्र  राज्य

 वार  औसत  मांग  और  सप्लाई  की  स्थिति  क्‍या  और

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  स्थिति  को  सुधारने  हेतु  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों

 का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  भनत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  सुशोला  :  अपेक्षित

 सूचना  संलश्न  विवरण  में  दी  गई
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 15  1909  )  लिखित  उत्तर

 विद्युत  की  उपलब्धता  में  सुधार  लाने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  किए  गए  जिनमें  ये
 शामिल  हैं  :  नई  क्षमता  को  शीघ्र  चालू  विद्यमान  क्षमता  का  बेहतर  उपयोग  लघु
 निर्माण  अवधि  वाली  परियोजनाओं  को  क्रियान्वित  पारेषण  वितरश्य  हानियों  को  कम

 ऊर्जा  संरक्षण  ओर  मांग  प्रबन्ध  सम्बन्धी  उपायों  को  लागू  करना  तथा  फालतू  वाले
 राज्यों  से

 विद्युत  की  कमी  वाले  राज्यों  को  विद्युत  के  अन्तरण  की  व्यवस्था  करना  ।

 विवरण

 1985  से  1987  तक  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति

 आंकड़े  मिलियन  यूनिट  में--निवल  )

 क्षेत्र  ली  आवधश्यकता  उपलब्धता  कमी  प्रतिशतता

 1  2  3  4  5

 उस्तरो  क्षेत्र

 चंडीगढ़  795  758  37  4.7

 दिल्ली  10789  10776  13  0.1

 हरियाणा  11963  9417  2546  21.3

 हिमाचल  प्रदेश  1720  1712  8  0.5

 जम्मू  और  कश्मीर  3827  3234  593  15.5

 एन०  एफ०  एफ०  सहित  20919  1613  7.2

 राजस्थान  15718  14233  1485  5  9.4

 उत्तर  प्रदेश  38673  33384
 5289

 5289  13.7

 जोड़  106017  94433  11584  10.0

 परश्चिमों  क्षेत्र

 गुजरात
 30863  30064  799  2.6

 मध्य  प्रदेश  24523  24508  15  0.1

 गोवा  सहित  महाराष्ट्र  56160  54001  2159  3.8

 जोड़  111546  108573  573  2973  2.7

 दक्षिणों  क्षेत्र  ॥
 आन्ध्र  प्रदेश  29242  29242  ज-+  —

 कर्नाटक
 26483  20321  6162  23.3

 केरल
 11090  10664  426  3.8

 तमिलनाडु
 31794  28674  13120  9.6

 जोड़  98609  88901,  9708  9.8



 लिखित  उत्तर  $  1987

 ः  ना  पर  पं  पर

 पूर्वी  क्षेत्र  ,,

 बिहार  9479  6776  2703  28.5

 दामोदर  धाटी  निगम  14068  12110  1958  13.9

 उड़ीसा  12033
 *

 9451  2582  21.5

 पद्िचम  बंगाल  16164  14971  1193  7.4

 जोड़  51744  43308  8436  16.3

 उसर  पुू़्थों  क्षेत्र

 योग  8789  3594  195  5.1

 अखिल  भारत  371705  338809  "32896
 32896  8.9

 असस  ओर  नागालेंड  में  डाक  ओर  दूरसंचार  सेवाएं

 8965.  क्रो  लिगबांग  कोनयक  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  असम  ओर  नागाल॑ण्ड  में  दुरसंचार  और  डाक  सेवाओं  के
 निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  डिब्रूगढ़  और  दीमापुर  में  डाक  ओर  दूरसंच्दार  सेवाओं  में
 सुधार  करने  की  कया  योजना  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  भम्त्रो  सन्‍्तोष  भोहन  :

 दूरसंचार  :
 ।

 1.  महाप्रबन्धक  के  अधीन  एक  टास्क  फोसस  का  गठन  किया  गया

 2.  असम  ओर  नागालंण्ड  में  प्रशासनिक  यूनिटों  का  पुनर्गठन  सुदृढ़  ओर  दर्जा  बढ़ाया
 गया

 3.  उत्तर  पूर्व  में  दूरसंचार  सेवाओं  की  मानीटरिंग  शुरू  की  गई

 4.  उपस्कर  का  प्राथमिक  आधार  पर  आबंदन  और  नई  प्रौद्योगिकी  अपनाई  गई  है  ।
 डाक  ।

 से  गरुवाहटी  में  दुत  सेवा  शुरू  की  गई  है  ।  डाक  के  तेजी  से  संचारण  के  लिए
 कोहिमा  और  दीमापुर  के  बीच  एक  विभागीय  डाक  मोटर  सेवा  शुरू  की  गई

 दूरसंचार  :

 सेवा  स्तर  में  सुधार  लाने  के  उद्देश्य  से  कायं  योजना  तैयार  की  गई
 डाक  :,

 *

 निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  ओचित्य  पूर्ण  डाकधरों  की  संख्या  सुनिश्चित  करने  के  लिए
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 15  1909  लिखित  उत्तर

 डिब्रूगढ़  और र  दीमापुर  € क्षेत्रों  में  तथा  साथ  ही  साथ  उत्तर-पूर्वी  सकिल  के  अन्य  क्षेत्रों  में  एक  मूल्यांकन
 किया  जा  रहा  है  ।  सर्वेक्षण  के  परिणामों  तथा  वित्त  मन्त्रालय  की  मंजूरी  के  आधार  पर  ही  इन
 क्षेत्रों  मे ंअतिरिक्त  डाकघर  खोले  जा  आगामी  2-3  माह  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति
 स्पष्ट  होने  की  सम्भावना

 सार्वेजनिक  वितरण  प्रणालो  केन्द्रों  स ेआवश्यक  वस्तुओं  की  विक़ो

 8966.  भा  संयद  शाहबुद्दोन  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सार्वजनिक-उपभोग  की  कौन-कौन-सी  अत्यावश्यक  वस्तुओं  का  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  कंन्द्रों  के माध्यम  से  विपणन  किया  जा  रहा

 )  वर्ष  1985-86  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  केन्द्रों,से  देश  में  प्रत्येक  वस्तु  का
 कितनी  मात्रा  में  विषणन  किया  और

 वर्ष  1985-86  में  प्रत्येक  वस्तु  का  प्रति  व्यक्ति  कितनी  मात्रा  में  विपणन  क्रिया

 गया  ?

 खाद्य  और  नागारिक  पूति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  गुलाम  नथो  :

 केन्द्रीय  सरकार  सावेनिक  वितरण  प्रणाली  के  बिक्री  केन्द्रों  क ेजरिए  वितरित  करने  के  लिए  राज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  को सात  आवदयक  अर्थात  लेवी  साफ्ट  कंट्रोल  का

 मिट्टी  का  तेल  तथा  आयातित  खाद्य  सप्लाई  करती  इसके  अलावा  राज्य/संघ
 राज्य  क्षेत्र  अपनी  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  अन्य  वस्तुओं  को  शामिल  करने  के  लिए  स्वतंत्र

 परन्तु  ऐसी  वस्तुओं  की  अधिप्राति  तथा  वितरण  की  व्यवस्था  वे  स्वयं  करती  हैं  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 इन  वस्तुओं  के  वितरण  की  मात्रा  तथा  तरीके  का  निर्धारण  राज्यों/संघ  क्षेत्रों  द्वारा

 किया  जाता  है  ओर  इसलिए ये  प्रत्येक  राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  में  अलग-अलग  होते

 विवरण

 वस्तु  वर्ष  1985-86  के  दोरान  राज्यों/|संघ  राज्य
 क्षेत्रों  द्वारा  उठाई  गई/केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 प्रेषित  की  गई  मात्रा

 1.  चावल  6105.2  हजार  मी०  टन

 2.  गेहूं  3648.4  हजार  मी०  टन

 3.  मिट्टी  का  तेल  5634.3  हजार  मी०  टन

 4.  आयातित  खाद्य  तेल  538.7  हजार  मी०  टन

 5.  कोयला  16.77  हजार  मी०  टन
 6.  फन्‍्ट्रोल  का  कपड़ा

 )  सूती  कपड़ा  2625.30  लाख  वर्ग  मोटर

 पोलीएस्टर-सूती  मिश्रित  81.70  लाख  मीटर
 कमीज  का  कपड़ा

 4९7



 लिखित  उत्तर  न  5  1987
 .

 उपर्युक्त वस्तुओं के अलावा, 1985-86 के
 दौरान

 उपर्युक्त  वस्तुओं  के  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों[संघ  राज्य  क्षेत्रों  को
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  वितरित  करने  के  लिए  प्रति  मास  3.13  लाख  मी०  टन  लेवी
 चीनी  आबंटित  की  गई  ।  वर्ष  1985-86  के  दौरान

 1985  के  महीनों  में  त्यौहारों  के  लिए  50,000  मी०  टन  का  अतिरिक्त  मासिक  लेवी  कोटा
 आबंटित  किया  गया  ।

 चाणक्यपुरो  टेलोकोन  एक्सचेंज  से  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतोक्षा-सूचो
 8967.

 8967.  भ्रो  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  संजार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चाणक्यपुरी  टेलीफोन  एक्सचेंज  दिल्ली  से  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  कितने  व्यक्तियों
 के  नाम  प्रतीक्षा-सूचो  में  और

 उन्हें  कब  तक  कनेक्शन  दे  दिए  जायेंगे  ?

 संचार  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  1.4.  1987  की  स्थिति
 के  अनुसार  चाणक्यपुरी  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  अन्तर्गत  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  प्रतीक्षा-सूचो  में
 दर्ज  व्यक्तियों  की  संख्या  6347

 चाणक्यपुरी  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  अन्तगगंत  और  अधिक  कनेक्शन  प्रदान  करने  की
 क्षमता  उपलब्ध  नहीं  20,000  लाइनों  की  क्षमता  का  एक  नया  डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज
 1990-91  तक  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  और  इसके  बाद  कनेक्शन  दिए  जा  सकेंगे  ।

 ताप  विद्युत  संयंत्रों  को  मंज्रो

 8968.  चोधरो  राम  प्रकाश  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  पिछले  तीम  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य-वार  कितनी  ताप  विद्यत
 संयंत्रों  को  मन्‍्जूरी  दी  गई  है  और  संयंत्रवार  उत्पादन  क्षमता  और  खर्च  की  गई  राशि  का  ब्यौरा
 क्या

 क्‍या  सभी  संयंत्र  सरकारो  क्षेत्र  में  और

 उपयुक्त  भाग  में  उल्लिखित  संयंत्रों  में  से कितने  संयंत्र  ताप  और  गैस  पर
 आधारित  हैं  और  प्रत्येक  के लिए  कितने  कोयले  ओर  गैस  की  आवदयकता  है  ?

 ऊर्जा  भन्‍्त्राशय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  सुशोला  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 ह

 जलोनो  को  थोक  डोलरशिप  के  लाइसेंस  जारो  करना

 8969.  भो  जंनूल  अवेदिन  :  क्या  लाख  ओर  नागरिक  पृति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  चीनी  की  थोक
 शिप  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  सम्बन्धी  आदेश  वापस  ले  लिया  गया

 यादे  तो  तत्सम्वन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ;  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 लाश  ओर  नागरिक  पृ्ि  सन्त्रालय  में  राज्य  भनन्‍्त्रो  शुल््म  नथ्ो  :  से
 चीनी  में  व्यापार  करते  के  लिए  नये  थोक  व्यापारी  लाइसेंस  जारी  करने  पर  जोकि

 खुले  बाजार  में  चीनी  के  मूल्यों  में  उछाला  आने  के  कारण  व्यापारियों  की  सट्टेबाजी  की  गतिविधियों
 को  रोकने  के  लिए  एक  उपाय  के  रूप  में  1985  में  लगाया  गया  को  अभी  तक

 समाप्त  नहीं  किया  गया  मद्चषि  1985  भें  चल  रही  स्थिति  की  तुलना  में  चीनी  की

 वर्तमान  स्थिति  बेहतर  है  लेकिन  यह  इतनी  अधिक  सुगम  नहीं  है  कि  सरकार  द्वारा  किए  गए
 क्िनिबामक  उपायों  को  व॒प्रस  लेने  का  औडित्म  सिद्ध  होता  हो  ।  इस  अ्तिबन्ध  के  कारण  सावंजनिक

 ब्लिरण  प्रणली  को  कारगर  ढ़ंग  से  चलाने  में  राज्य  सरकारों  ह्वरा  बतायी  गई  यदि

 कोई  हुई  को  सन्‍्तोषजनक  ढंग  से  हल  कर  लिया  गया  था  ।

 सावंजनिक  वितरण  प्रणालो  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  राज्यों  को  सहायता

 8970.  श्लोमतो  एन०  पो०  भांसो  लक्ष्मी  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  कितनी  वित्तीय  तथा  अन्य

 सहायता  दी  जा  रही  है  ताकि  और  अधिक  आवद्यक  वस्तुओं  को  इसके  अंतर्गत  लाया  जा  सके  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पृति  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  नबो  :  केन्द्रीय
 नागरिक  पूर्ति  विभाग  राज्यों  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  निम्नलिखित

 योजनाओं  के  अंतगंत  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रहा  है  :--

 1.  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  राज्यों|संघ  राज्य  क्षेत्रों  ओर  हिमाचल  जम्मू  और  कद्दमी
 सिक्किम  और  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  के  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  नागरिक

 आपूर्ति  नियमों  की  स्थापना  करने  और  गोदामों  का  निर्माण  करने  के  लिए  सहायता  ।

 2.  राज्यों  को  चलती-फिरती  वंनें  खरीदने  के  लिए  सहायता  ।

 3.  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को आयोडाइज्ड  नामक  और  छोटे  प्रैकों  में
 लेवी  चीनी  की  आपूर्ति  हेतु  सहायता

 1986-87  6-87  के  दौरान  इन  योजनाओं  के  तहत  विभिन्‍न  राज्यों  को  125.32  लाख  रुपये
 की  राशि  मंजूर  की

 इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सात  आवश्यक  वस्तुएं  अर्थात्‌  आयातित
 खाद्य  मिट॒टी  का  साफ्ट  कोक  और  कंट्रोल  का  अधिप्राप्त  किया  जाता  है  और
 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरण  करने  के  लिए  राज्यों  को  सप्लाई  किया  जाता
 इसके  राज्य[संघ  राज्य  क्षेत्र  अपनी  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  आम  खपत  की  और
 अधिक  वस्तुएं  उपभोक्ताओं  को  उपलब्ध  कराने  और  उचित  दर  दुकानों  की  आथिक  आत्मनिमंता  में

 सुधार  लाने  के  लिए  अन्य  वस्तुओं  को  जिनकी  अधिप्राप्ति  और  वितरण  के  लिए  उन्हें  स्वयं  प्रबन्ध
 करने  शामिल  करने  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  ।

 सिक्किस  में  उपमोक्ता  सहकारी  समितियों  के  विकास  के  लिए  वित्तोय  सहायता
 8971.  भ्ोमतो  डो०  के०  मण्डारो  :  वया  खाध्य  ओर  नागरिक  पूति  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 )  कया  यह  सच  है  कि  सरकार  केन्द्रीय  क्षेत्र  और  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  अंतर्गत
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 उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  के  विकास  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  देती

 यदि  तो  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  और  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजनाओं  के  लिए
 1986-87  के  दौरान  सिक्किम  के  लिए  कुल  कितनी  राशि  निर्धारित  की  और

 वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दौरान  कुल  कितनी  राशि  निर्धारित  किए  जाने
 का  प्रस्ताव  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  गुलाम  नथो  आजाव):(क)  जी  हां  ।
 भारत  सरकार  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंउपमोक्‍्ता  सहकारी  समितियों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय
 प्रायोजित  योजनाओं  के  अंतगत  राज्य  श्सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 करती  है  ।

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  इन  योजनाओं  के  अंतगगत  वित्तीय  सहायता
 उनसे  प्राप्त  विशिष्ट  परियोजना  प्रस्तावों  क ेआधार  पर  दी  जाती  है  और  तदनुसार  राज्यवार  कोई
 आवंटन  नहीं  किये  जाते  1986-87  के  दौरान  सिक्किम  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  हेतु  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 भारत  सरकार  सिक्किम  सरकार से
 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अंतर्गत  उपभोक्ता

 सहकारी  समितियों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  प्राप्त  प्रस्तावों  जब  भी  ऐसे  प्रस्ताव

 प्राप्त  विचार  करेगी  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणालो  के  अंतर्गत  आवश्यक  वस्तुओं  को  सप्लाई

 8972.  थ्रो  नित्यानन्ध  मिश्र  :  क्‍या  खाद्य  ओर  मागरिक  पृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  सात  आवश्यक  वस्तुओं  का  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतगंत

 वितरण  किया  जा  रहा  है

 कया  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  भी  य ेसात  वस्तुएं  सावंजनिक  वितरण

 प्रणाली  के  अंतर्गत  सप्लाई  की  जा  रही  हैं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  सभी  वस्तुएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कौन  से  कदम
 ,  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूति  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  गुलाम  नवो  :
 और  जी  हां  ।  केन्द्रीय  सरकार  पहले  से  ही  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  जिसमें  दिल्‍ली  भी
 शामिल  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  योजना  के  तहत  उपभोक्ताओं  में  वितरित  करने  के
 लिए  कुछ  प्रमुख  आवश्यक  अर्थात्‌  आयातित  खाद्य  मिट्टी  का  तेल
 साफ्ट  कोक  तथा  कंट्रोल  के  कपड़े  की  आपूर्ति  कर  रही  है  ।

 और  प्रइन  ही  नहीं  उठते  ।

 पश्चिम  दिल्‍लो  में  पेट्रोल  पम्प

 8973.  डा०  गुलाम  पाजदानों  :  क्‍या  तय  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 १0
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 क्या  पश्चिम  दिल्‍ली  में  नजफगढ़  रोड  पर  तिलक  नगर  के  वाद  कोई  पेट्रोल  पम्प  नहीं
 है  जिसके  कारण  विकासपुरी  और  उत्तम  नगर  के  सेकड़ों  मोटर  चालकों  को  भारी

 असुविधा  का  सामना  करना  पड़ता  और

 यदि  तो  प्रभावित  क्षेत्रों  की  सुविधा  के  लिए  जनकपुरी  के  नये  बन  रहे  जिला  केन्द्र
 में  एक  पेट्रोल  पम्प  के  लिए  स्थान  आवंटित  करने  हेतु  कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  तथा  वित्त  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री
 :  ओर  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  नजफगढ़  में  जनकपुरी  में  एक

 भौर  जेल  रोड  पर  एक  पेट्रोल/डीजल  फुटकर  बिक्री  केन्द्र  द्वारा  इस  समय  उस  क्षेत्र  में  मोटर  चालकों
 की  आवश्यकता  पूरी  की  जा  रही  उत्पाद  की  बढ़ती  हुई  आवद्यकताओं  को  पूरा  करने  के
 विचार  तेल  उद्योग  की  दिल्ली  में  जनकपुरी  में  एक  और  विकासपुरी  में  एक  पेट्रोल/|डीजल  फुटकर
 बिक्री  केन्द्र  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  दिल्‍ली  विकास  भ्राधिकरण  द्वारा  उपर्युक्त  स्थलों  के
 आबंटन  होने  पर  आगे  को  ओर  कारंवाई  निमंर  करेगी  ।

 केरल  के  कोट्ठायम  जिले  में  खाना  पकाने  को  गंस  के  कनेक्शन
 ओर  गस  एजेन्सियों  के  लिए  लम्बित  पड़े  आवेदन

 8974.  थ्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेंस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  केरल  के  कोट्टायम  जिले  में  खाना  पकाने  की  गंस  के  कनेक्शनों  के  लिए  सरकार
 ,  के  पास  कितने  आवेदन  लंबित  पड़े

 उस  जिले  में  खाना  पकाने  की  गेस  की  कितनी  एजेंसियां

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उस  जिल  में  और  अधिक  गंस  एजेंसियां  खोलना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेंस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  वित्त  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो
 :  पहली  1987  को  कोद्टायम  जिले  में  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  लेने

 के  लिए  लगभग  1260  आवेदन  बकाया  थे  ।

 इस  जिले  में  10  एल०  पी०  जी०  वितरणशिपें  काम  कर  रही  हैं  ।

 और  (७)  हां  ।  तेल  उद्योग  की  कोट्टायम  में  6  और  वितरणशिपें  खोलने  की
 योजना  है  ।  उनका  विवरण  इस  प्रकार  है  :--

 स्थान

 चेंगनाचेरी

 «  कोट्टायम
 बेकोम

 -  पंपाडी

 एरुमेलि

 पुशुपल्ली 9.

 ०

 +

 ०

 >>
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 तमिलनाडु  में  रासोपेट  में  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  स्थापना  करना

 8975.  भरी  आर०  जोवरथिनम  :  कया  ऊर्जा  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  सरकार  ने  तमिलनाडु  के  उत्तरी  अर्काट  जिले  में  रानीपेट  में  ताप

 विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  भेजा

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  माध्यम  से  इस  संयंत्र  की  स्थापना
 कराने  का  प्रस्ताव  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  भौर  यदि  तो  इसके  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विज्ञाग  में  राज्य  भ्मत्री  सुश्"ोला  :
 ।

 ओर  प्रइन ही  नहीं  उठते  ।

 पोखिस्टर  फिलामेंट  याने  निर्माण  यूलिटों  को  उत्पादन  क्षमता

 8976.  भ्रो  पो०  कुलनवईबेलू  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  1977-78  के  दौरान  पोलिस्टर  फिलामेंट  बान॑  निर्माताओं  को
 उत्तम  कोटि  के  डेनियर  बेस  यार्न  के  स्थान  पर  मोटे  रेशेयुक्त  डेनियर  याने  का  अपनी  लाइसेंस  मुक्त
 क्षमता  से  अधिक  उत्पादन  करने  की  अनुमति  दी

 यदि  हां  तो  उस  समय  इन  यूनिटों  की  लाइसेंस  युक्‍त  क्षमता  क्या  थी  और  वहां  तीन
 वर्षों  के  दोरान  उनका  वास्तविक  उत्पादन  कितना  और

 पोलिस्टर  पिलामेंट  याने  विनिर्माता  यूनिटों  की  बरतमान  लाइसेंसयुक्त  क्षमता  कया  है
 और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनका  वास्तविक  उत्पादन  क्‍या  था  ?

 उद्योग  मन्त्रालय में
 रसायन  ओर  पेड्ो-रतायन  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  आर०के०  जयचमा

 :

 जानकारी  नीचे  दी  जाती  है  :--

 क्रम  सं०  कम्पनी  का  नाम  लाइसेंस  प्राप्त  उत्पादन

 क्षमता-टन|प्रतिवर्ष
 1978  1979  1980

 1.  मे०  बड़ौदा  रेयन  कार्पोरेणशन  लि०  576  690.  650.  580

 2.  मैं०  गरवारा  नाइलोन  लि०  576  47,  410  600

 3.  मे०  जे०  के०  सिन्थेटिक  लि०  960  1,900  1,180  1,430

 4.  में०  मोदीपान  लि०  576  440  800  850

 5.  में०  निरलोन  सिन्थेटिक  फाइबर्स  92३  1,980  1,120  1,310
 एण्ड  फकेमिकल्स  लि०  |

 6.  मं  श्री  सिन्येटिक  लि०  360  460  520  610
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 जानकारी  नीचे  दी  जाती  है  :--

 उत्पादन
 क्रम  सं०  कम्पनी  का  नाम  लाइसेंस  प्राप्त  ------------...--

 ह  क्षमता-टन/प्रतिवष  1984.  1985  1986

 1.  में०  गरवारा  नाइलोन  3,500  2010  1,830  1,860

 2.  में»  जे०  के०  सिन्थेटिक  लि०  6,960  2,490  5,670  7,700

 3.  में०  निरलोन  सिन्धथेटिक  फाइबस  2,655  2,450  2,850  4,380

 एण्ड  कंमिकल्स  लि०

 4.  मै०  मोदीपोन  लि०  1,723  3,460  3,650  ३,220

 5.  में०  श्री  सिन्धेटिक  लि०  2,056  1,900  3,630  3,460

 6.  में०  बड़ोदा  रेयन  कार्पो०  लि०  1,777  1,450  1,560  1,880

 7.  में»  पेट्रोफित्स  कोपरेटिव  लि०  9,000  8,180  7,940  8,500

 8.  मै०  सेन्चुरी  इंका  लि०  6,540  6,100  6,230  7,010

 9.  में०  ओके०  सिल्क  मिल्स  लि०  6,000  6,110  8,450  9,443

 10.  मै०  रिलायन्स  इंडस्ट्रोज-लि०  25,125  20,040  23,760  30,000

 11.  मे०  इंडियन  ओरग्गेनिक  कैमिकल्स  लि०  3,500  --  _  __

 agra हार  में  बिजलो  को  खपत  भोर

 8977.  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिड़ार  में  बिजली  को  वर्तमान  खपत  और  आवश्यकता  कितनी  और

 बिहार  में  वर्ष  1986-87  के  दोरान  कुल  कितनो  बिजली  पैदा  की  गई  ?

 ऊर्जा  भरत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशोला  रोहतगी  :)

 1987  के  दौरान  बिहार  में  ऊर्जा  की  आवदइयकता  457  मिलियन  यूनिट  जिसकी  तुलना  में

 उपलब्धता  340  मिलियन  यूनिट  थी  ।  |

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  बिहार  में  कुल  3680  मिलयन  यूनिट  ऊर्जा  का  उत्पादन

 किया  गया

 गुजरात  में  लोक  अवालतें  .

 8978.  भोमतो  पटेल  रमाबेम  रामब्लोभाई  मावणि
 करी  बनवारो  लाल  पुरोहित

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ।  1986  से  20  1987  तक  गुजरात  तथा  अन्य  राज्यों  में  कितर्न

 अदालतें  आयोजित  की  ओर

 कितने  मामलों  को  निपटाया  गया

 |
 :  क्‍या  बिथि  और  न्याय  मन्त्री  यह
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 विधि  और  न्याय  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एच०  आर०  :  बिघिक  सहायता
 स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  :--

 तारीख  1.1.1986  से  5.4.87  तक  गुजरात  राज्य  में  36  लोक  अदालतें  भरायोजित
 की  गई  और  अन्य  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  410  लोक  अदालतें  आयोजित  की  गई  ।

 पूर्वोक्त  अवधि  के  दौरान  लोक  अदालतों  द्वारा  गुजरात  में  5962  मामले  और  संघ
 राज्य  क्षेत्रों  सहित  अन्य  राज्यों  में  356365  मामले  निपटाए  गए  ।

 इंडियान  पेट्रो-कमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  ओर  नेशलन  भागे  निक  कंसिकल्स
 इंडस्ट्रीज  लि०  हारा  एम०ई०जी०  का  उत्पादन  बन्द  किया  जाना

 5979.
 हि  एस  i  ।

 :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  इंडियन  पेट्रोंकेसिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  और  नेशनल  आगैनिक  कैंमिकल
 इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  दोनों  द्वारा  एम०ई०जी०  का  उत्पादन  बन्द  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  मामले  में  क्या  कारंवाई  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  आर०  के०
 जयचना  :  भोर  नहीं  ।  केवल  इंडियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  लि७  का
 संयंत्र  योजना  बद्ध  ढंग  से लगभग  तीन  सप्ताह  के  लिए  बन्द

 कोई  कार्यवाही  आवश्यक  नहीं  समझी  जाती  क्योंकि  रख-रखाव  आदि  के  लिए  इस
 प्रकार  काम  बन्द  करना  एक  आम  बात

 पणजो  न्यायालय  में  चोरो  के  मामले

 8980.  शो  शान्ताराम  नायक  :  क्या  विधि  ओर  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  पणजो  में  हाल  ही  में  प्रथम  श्रेणी  के  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  के  एक  न्यायालय  भवन
 से  नगंदी  और  सम्पत्ति  की  चोरी  की  गई  थी  ;

 यदि  तो  चोरी  की  गई  नकदी  और  सम्पत्ति  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यंवाई  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 विधि  ओर  न्याय  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  एच०  आर०  :  जी  हां  ।

 पुलिस में  रुपए  मूल्य  को  सम्पत्ति  और  नकदी  की  चोरी  हुई

 पुलिस  में  शिकायत  दर्ज  करा  दी  गई  है  और  मामले  का  अन्वेषण  किया  जा  रहा
 नई  चोनो  सिलों  को  स्थापना

 8981.  थी  एन०  डेनिस  :
 क्या

 खाद्य  और  नागरिक  परृत्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  जिःकौँਂ  पहले  ही  चीनी  मिलें  नई  चीनी
 मिलों  को  स्थापना  के  लिए  लाइसेंस  देने  के  बारे  में  कोई  मार्गेनिर्देश
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  चीनी  मिलों  की  स्थापना  के  लिए  नए  आवेदन  मांगे  जाएंगे  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  गुलाम  नबो  :

 नहीं  ।

 उपर्युक्त  की  दृष्टि  में  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नई  चीनी  मिलें  स्थापित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजे  गए  आवेदन-पत्रों
 की  जांच  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  को  लाइसेंस  देने  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  घोषित  किए  गए  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  क ेअनुसार  की  हाल  ही  में  घोषित
 की  गई  नीति  के  अनुसार  लाइसेंस  देने  के  लिए  पहले  सहकारी  क्षेत्र  को और  उसके  बाद  सरकारी  क्षेत्र
 को  प्राथमिमता  दी  जाएगी  |  प्राइवेट  उद्यमियों  से  प्राप्त  आवेदन-पत्रों  को  आखिर  में  प्रायमिक्रता
 दी  जाती  है  ।

 राज्य  विधानमंडलों  में  अंग्रजो  का  प्रयोग

 8982.  श्री  रामधन  :  क्या  विधि  और  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 )  क्‍या  अनेक  राज्य  विधान  मंडलों  ने  अंग्रेजी  का  प्रयोग  जारी  रखने  के  लिए  कानून  नहीं
 बनाये  हैं  जैसा  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  210  (2)  के  अधीन  अपेक्षित  और

 यदि  तो  उन  विधान  मंडलों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  अब
 तक  ऐसा  कानून  पारित

 नहीं  किया  है  ?

 विधि  झोर  न्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  एचथ०  आर०  :  ओर
 राज्य  सरकारों  से  इकट्ठी  करके  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आबिवासो  क्षेत्रों  में  खाद्वान्नों  को  सप्लाई

 8983.  श्रौ  एम०  रघुमा  रेह्टो  :  क्‍या  शांझ  ओर  नागरिक  पृ्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  आदिवासी  क्षेत्रों  में  प्रति  व्यक्ति  कितना

 खाद्यान्न  सप्लाई  किया  जाता  है  ;

 क्‍या  यह  मात्रा  उनकी  आवश्यकता  के  लिए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  आदिवासी  लोगों  की  खाद्यान्त  की  पूर्ण  आवद्यकता  किस  प्रकार  पूरी
 करने  का  विचार  है  ?  *

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबो  :  ओर
 आदिवासी  इलाकों  सहित  विभिन्‍न  राज्यों|संघ  शासित  प्रदेशों  मे ंसावंनिजक  वितरण  प्रणाली

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  द्वारा  शासित  होती  उपभोक्ताओं  को  जारी  की
 जाने  वाली  मात्रा  का  निर्धारण  भी  उन्हीं  के  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अधीन  आपूर्तियां  अनुपूरक  स्वरूप  की  होती
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 राज्यों  में  कर  अपवंचन  के  मामलों  के  लिए  विशेष  न्यायालयों  को  स्थक्फ्ना

 8984  श्रोभती  चसवरामेश्वरी  )
 थी  एच०  एन०  नन्‍्जे  गौड़ा  |

 क्या  विद्यि  और  न्याय  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 )  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  में  कर  अपवंचन  के  मामलों  की  शीघ्र  सुनवाई  के

 लिए  विशेष  न्यायालय  स्थापित  करने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  क्‍या  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  कोई  निदेश  दिया  गया

 कितने  राज्यों  की  सरकारों  ने  इस  प्रस्माव  को  स्वीकार  कर  लिया  और

 कितने  राज्यों  में  अब  तक  ऐसे  विशेष  न्यायालय  स्थापित  कर  दिये  गए  हैं  ?

 विधि  और  न्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एच०  आर०  :  )  ओर  )
 विधि  आयोग  ने  अपनी  47  वीं  रिपोर्ट  आथिक  अपराधों  के  प्रभावी  और  शीघ्र  अभियोजना
 के  विशेष  न्यायालयों  को  स्थापना  किए  जाने  की  सिफारिश  की  है  ।  राज्य  सरकारों
 से  यह  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  बारह  विनिदिष्ट  केन्द्रीय  जिनमें  आय-कर

 भी  सम्मिलित  के  अधीन  आने  वाले  केवल  आथिक  अपराधों  को  निपटाने  ६

 लिए  विद्यमान  न्यायालयों  में  से  कुछ  को  नियत  कर  दें  या  अतिरिक्त  न्यायालय  स्थापित

 और  अभी  तक  दस  राज्यों  और  एक  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  विशेष  न्यायालय  स्थापित

 किए  गए  हैं  ।

 नेवेलो  लिग्नाइट  कारपोरेशन  द्वारा  ठेके

 वि  बो०  घन्द्रशेखर  सृति  f 8985
 हर  दे  पाजिबास  प्रसाद  हि

 |
 :  क्‍या  ऊर्जा  मन्‍्त्री  निम्नलिखित  दर्शान  बाला

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखेंगे  :

 )  क्या  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  ने  स्वदेशी  और  विदेशी  सप्लाई  कर्ताओं  से  दोषपूर्ण
 सप्लाई  के  विरूद्ध  अपने  हितों  की  समुचित  रूप  से  रक्षा  करने  के  लिए  ठेकों  की  शर्तों  को  अभी  तक
 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया

 भ्ेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  द्वारा  विभिन्‍न  पार्टियों  के  साथ  ऐसे  किसने  ठेके  किए  गए
 जिनके  लिए  वर्ष  1986  और  1987  में  आशय  पत्र  जारी  किए  गए

 उनकी  शर्तों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  ठेकेदारों  के  पिछले  कार्य  निष्पादन  की  जांच  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 ऊर्जा  सन्‍त्रो  वसंत  साठे  )  :  देशी  ओर  विदेशी  सप्लायरों  की  उपकरण  सप्लाई  में
 त्रुटियों  से  अपने  हितों  को  पर्याप्त  रक्षा  करने  के  लिए  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  संविदाओं  में
 आवधदयक  शर्तें  शामिल  करता  रहा  ५

 प्रमुख  पैकेजों
 के

 लिए  वर्ष  1986  और  1987  में  जारी  विस्तृत  आशय-पत्र  की  कुल
 संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--
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 1980  vee  Jee  17  )
 1987  tee  किक  11  )

 विस्तृत  आशय-पत्रों  में  ऐसे  खंड  शामिल  हैं  जिनमें  संविदा  के  विभिन्‍न  अंशों  के  लिए
 विभिन्न  चरणों  में  किए  जाने  वाले  भुगतानों  के  सुपुदंगी  वारंटी  निष्पादन

 आदि  के  सम्बन्ध  में  विवरण  और  व्यवस्थाएं  हैं  ।
 नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  निविदा  आमंत्रण  नोटिसों  में  अहंतापूर्व  अपेक्षाएं

 निर्धारित  कर  देता  है  तथा  सप्लायरों  से  पिछली  सप्लाई  की  संदर्म  सूची  भी  मांगता  इस  प्रकार
 के  मूल्यांकन  के  साथ-साथ  जहां  आवश्यक  होता  है  वहां  परामशंदाताओं  के  साथ  संयंत्र  में  जाकर
 स्वयं  भी  सारी  बात  देखने  से  कार्य  निष्पादन  के  निर्धारण  में  सहायता  मिलती  है  ।

 सिदनापुर  में  कोलाघाट  ताप-विद्युत  संयंत्र  के  यूनिटों  के  निर्माण
 के  लिए  ऋण

 8986.  भ्रो  सल्यगोपाल  मिथ्र  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  पश्चिम  बंगाल  में  कोलाघाट  ताप  विद्युत  संयंत्र  के  यूनिट  पांच
 और  के  निर्माण  के  लिये  ऋण  लेने  के  प्रयास  किए  गए  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्रो  सुशोला  :  ओर
 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  और  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  नेतृत्व  में  बैंकों  के एक  संघ  सहित

 सावधिक  ऋण  देने  वाले  विध्ेष  मामलें  के  रूप  बदिचम  बंगाल  विद्युत  विकास  निगम
 द्वारा  क्रियान्वित  किए  जा  रहे  कोलाघाट  ताप  विद्युत  संयंत्र  की  परियोजना  लागत
 के  एक  भाग  का  वित्त-पोषण  करने  हेतु  232  करोड़  रुपये  की  ऋण  सहायता  प्रदान  करने  के  लिये
 सहमत  हो  गए  हैं  ।

 ]  ॥
 हरिद्वार  ओर  देवबन्द  में  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  प्रणाली

 8987.  भरी  राम  सिह  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  रड़की  शहर  में  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  स्थानान्तरित  करने  के  लिये
 भवन  तैयार  हो  गया

 )  यदि  तो  एक्सचेंज  को  नये  भवन  में  किस  तारीख  तक  स्थानान्तरित  किये  जाने
 की  सम्भावना  और

 हरिद्वार  भोर  देवबन्द  में  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  प्रणाली  की  सुविधा  कब  तक
 उपलब्ध  कर  दी  जायेगी  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  जी  नहीं  ।

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रइन  हीं  नहीं  उठता  ।

 हरिद्वार  में  1991-92  के  वौरान  आटोमेटिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  चाल  करने  की
 योजना  है|  देवबन्द  में  पहले  से  ही  मादोमेटिक  एक्सचेंज  काम  कर  रहा

 हि
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 ]
 बड़ोदा-अंकलेश्वर  ओर  अहमदाबाव-सुरेन्द्र  नगर  के  बोच  सोधा '

 टेलोफोन,टिलेक्स  सम्पर्क

 8988  ,  थी  रणजोत  सिह  गायकवाड  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  बड़ोदा  और  अहमदाबाद  जंसे  प्रमुख  औद्योगिक

 शहरों  और  उनसे  40  से  80  किलोमीटर  तक  की  दूरी  के  भीतर  के  उपनगरीय  उद्योग  समूहों  में

 उपलब्ध  टेलीफोन  सेवा  अपर्याप्त  है  और  इन  केन्द्रों  क ेबीच  सीधा  टेलीफोन  टेलेक्स  सम्पर्क  स्थापित

 किए  जाने  की  आवश्यकता  और

 यदि  तो  बड़ौदा-भ्रंकलेश्वर  और  अहमदाबाद-सुरेन्द्रनगर  के  बीच

 झीघे  टेलीफोन[टिलेक्स  सम्पर्क  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संयार  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  संतोष  मोहन  देव  :  जी  हां  |

 (1)  वड़ोदरा  तथा  हालोल  के  बीच  3  चेनल  तथा  8  चेनल  करियर  प्रणाली  कार्य  कर  रही

 हे  है  ।  दूसरी  8  चेनल  की  प्रणाली  संस्थापनाधीन  है  ।

 (2)  बड़ोदरा  तथा  प्रंकलेश्वर  के  बीच  इन्टर  स्टाइस  के  बिल  प्रणाली  प्रदान  की  जा

 रही

 (3)  अहमदाबाद  तथा  सुरेन्द्र  के  बीच  12  एम  एच  जेड  कोएक्सियल  प्रणाली
 उपलब्ध  है  ।

 (4)  में  टेलेक्स  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  हरोल  स्थित  टेलेक्स

 एक्सचेंज  द्वारा  हालोल  को  सेवा  प्रदान  की  जाती  30  जून  1967  तक  हालोल
 में  20  लाइनों  की  क्षमता  का  एक  टेलेक्स  एक्सचेंज  स्थापित  किए  जाने  की  योजना  है  ।

 (5)  इसके  अतिरिक्त  2.6  एम  एच  जेड  कोएक्सियल  प्रणाली  बड़ोदरा  तथा  हालोल  के
 बीच  प्रदान  करने  की  योजना  है  ।

 (6)  अंकलेदवर  को  अहमदाबाद  बम्बई  आप्टिकल  फाबर  लाइन  पर  सुपर  रूट  बनाए  जाने
 की  योजना  है  ।

 नई  लाइनें  जालू  करने  ओर  नये  कनेक्शन  देने  का  लक्ष्य

 8989.  भो  एस०  एम०  गुरड्ढो
 झो  एच०  एन०नन्‍्जे  गोड़ा  ।

 :  क्या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  दूर  संचार  विभाग  ने  वर्ष  1986  के  दौरान  नई  लाइनें  चालू  करने  ओर  नए
 कनेक्शन  देने  सहित  अनेक  क्षेत्रों  में  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्यों  स ेअधिक  कार्ये-निष्पादन  किया  है  ।;

 (a)  यदि  तो  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गए  थे  और  इन्हें  किस  सीमा  तक  प्राप्त
 किया  और

 वर्ष  1987-88  में  में  क्या  सुधार  किए  जाने  की  संभावना  है  ?
 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मनत्रो  संतोਂ  मौहन  :  जी  क्ततीय  वर्ष

 1986-87  के  दोरान  विभाग ने  कुछ  क्षेत्रों  मे ंअपना  लक्ष्य  पार  कर  लिया  है  जिसमें  नई  लाइनें  चाल
 करना  तथा  नए  कनेक्शन  देना  शामित्र

 पर
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 ओर  86-87  की  उपलब्धियों  तथा  87-88  के  लक्ष्य  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 1986-87  1987-88

 मद  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  की  लक्ष्य
 प्रतिशतता  '

 जिकस

 «  नई  स्विचिंग  क्षमता  चालू  करना  2.8  3.21  115  3.0
 लाइनों

 .  कुल  सीधी  एक्सचेंज  लाइनें  प्रदान  करना  2.2  3.24  147  2.4
 लाइनों  में  )

 .  लम्बी  दुरी  के  सार्वजनिक  टेली  फोन  1120  1558  139  1200

 टेलेक्स  कनेक्शन  प्रदान  करना  3000.  4130  138  4500

 .  आई०एस०डी०  पर  जुड़े  शहरों  की  संझथा  220  323  147  न

 .  बी०  एफ०  टी०  चैनल  1500  1852  123  1600

 .  करियर  चनल  1160  1215  105  1000

 .  मैनुअल  ट्रंक  बोड्ड  100...  145  145  80
 प्रचालन

 .  दोष  दर  100  स्टेशन  प्रतिमाह  30  29  3.3%  27.5
 दोषों  की  संख्या  )  सुधार

 .  एस०  टी०  डी०  कॉलों  की  पूरी  होने  की  दर  31.6  44.9  142;  2  47.0
 टेलीफोन  के  लिए  जांच  करालें  )

 ओर

 टायरों  का  उत्पादन

 8990.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  देश  में  टायर  का  उत्पादन  टायर  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा
 करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं

 यदि  तो  1986  के  अन्त  में  टायरों  की  अनुमानित  मांग  कितनी  थी  ।  विभिन्‍न

 टायर  निर्माता  यूनिटों  की  उत्पादन  क्षमता  कितनी  थी  और  इनमें  वास्तव  में  कितना  उत्पादन

 यदि  उत्पादन  में  कमी  हुई  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मस्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  भन्‍त्रो  एम०  अरुणाचलम  )
 से  इस  समय  देश  में  आटोमोटिव  ठायरों  की  जो  अधिष्ठापित  ओर  अनुमोदित  क्षमता  है  वह्‌
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  टायरों  की  देशी  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  समझी

 घ
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 जाती  1986  के  बाद  दो  एकक  बन्द  हो  जाने  पर  भी  1985  की  तुलना  में  वर्ष  1986
 के  दोरान  टायरों  का  उत्पादन  अधिक  हुआ  है  ।

 दिल्‍लो  ओर  लेह  के  बोच  संचार  व्यवस्था

 8991.  भी  पो०  नामर्याल  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  में  दिल्‍ली  और  लेह  के  बीच  उपग्रह  टेलीफोन  सम्पर्क  बार-बार  दूट  जाता
 और

 यदि  तो  इसके  बार-बार  टूट  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ओर  लेह  और  दिल्‍ली  के  बीच
 संचार  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  संतोष  मोहन  :  जी

 उपर्युक्त  भाग  को  देखते  हुए  लागू  नहीं

 कोयला  खनन  उद्योग  का  आधुनिकोकरण

 8992.  भरी  पो०  आर०  एस०  बेंकटेशन  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  कोयला  खनन  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  क्‍या  उपाय

 किए  गए  और  उन  पर  क्या  लागत

 इसके  परिणामस्वरूप  उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  और

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  आरम्भ  की  जाने  वालो  आधुनिकोकरण  की  परियोजनाओं

 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मन्‍त्री  बसन्‍्त  और  वर्ष  1986-87  में  खनन  कार्य  का

 आधुनोकीक रण  करने  के  लिए  जो  उपाय  किए  गए  अन्य  बातों  के  यह  उपाय
 शामिल  हैं  :  वर्तमान  खानों  के  पुनर्गठन  पर  निवेश  करके  उत्पादन,क्षमता  नई  खाने

 आधारभूत  सुविधाओं  और  सहवर्ती  सेवाओं  में  वृद्धि  ।  वर्ष  1986-87  में  इन  विकास  कार्यों  पर
 कियां  गया  पूंजीगत  खर्च  नीचे  दिया  गया  है  :--

 रुपये  )
 कोल  इंडिया  लि०  966.61

 सिगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  99.77

 अनुसंधान  और  विकास  5.00

 जोड़
 :
 1071.30

 है
 वैफल्‍+«भ-न+  अम्मी

 कोल  इंडिया  लि०  ओर  सिगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  को  खानों  में  की

 ठुलना में में उत्पादन में अनुमानित मिलियन टन रही । जो उपाम ऊपर बताए गए हैं वेसे दवी उपाय में भी चलते 60
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 संयुक्त  राज्य  जमरोका  को  कम्पनों  को  जूते  बनाने  का  ठेका

 8993.  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  एक  कम्पनी  को  जूते  बनाने
 का  ठेका  दिया

 यदि  तो  ठेका  कब  दिया  गया  और  उस  कम्पनी  का  नाम  क्या  है  जिसे  ठेका  दिया
 गया  ओर

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  कम्पनी  को  जूते  बनाने  का  ठेका  देने  का  क्‍या

 ओचित्य  है  ?

 उच्चोग  मन्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :
 से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 ]

 महाराष्ट  में  लातुर  ओर  नान्‍देड़  में  एप०  टो०  डो०  सुविधा

 8994.  शभ्रो  अरबिन्द  तुलसो  कांबले  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लातूर  और  नान्‍्देड़  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  की  व्यवस्था  की  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 संधार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  जी

 लातुर  और  नान्देड़  को  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  एस०  टी०  डी०  सविधा
 प्रदान  करने  की  योजना  है  ।

 ह

 फल  संसाधन  एककों  की  स्थापना

 8995.  थो  प्रकाश  वो०  पादिल  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  उनके  ने  शीतल  पेय  फल  उत्पाद  बनाने  के  लिए  फलों  का  इस्तेमाल
 करने  हेतु  फल  संसाधन  एकक  स्थापित  किए  और

 यदि  तो  क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  मात्रा  की  दृष्टि  से  उनका  उत्पादन  बढ़ा
 है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ह

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रांलय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  गुलाम  नबो  :
 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  के  खाद्य  विभाग  ने  फल  पेय  तैयार  करने  के  लिए  दिल्‍ली  में  एक
 फ्रूट  जूस  बाटलिग  प्लांट  लगाया  था  ।  यह  प्लांट  माडनं  बेकरीज  लिमिटेड  बाद
 में  नाम  बदलकर  माडने  फ्रूट  इंडस्ट्रोज  लिमिटेड  कर  दिया  गया  को  1982
 में  द ेदिया  गया  था  और  कम्पनी  ने  इसे  उसी  मास  चालू  कर  दिया  था  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  इस  प्लांट  द्वारा  तेयार  किए  गए  फल  पेयों  बे ए  गए  के  उत्पादन  के
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 आंकड़े  निम्नानुसार  हैं  :--

 वर्ष  उत्पादन  क्ेटों  प्रत्येक  क्रेट  में  प्रत्येक
 200  मि०  लि०  की  24  बोतल  होती

 1984-85  5  6.05

 1985-86  35-86  7.24

 1986-87  6.75  )

 1986-87  के  दौरान  उत्पादन  में  गिरावट  आने  का  मुख्य  कारण  प्लांट  का  बार-बार  बन्द

 हो  जाना  था  ।

 आन्श्र  प्रदेश  को  लेवो  सोमेंट  का  भावंटन

 8996.  भरी  बी०  तुलसो  राम  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  प्रदेश  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष  वार  लेवी  सीमेंट  की  कुल  कितनी
 मात्रा  का  आवंटन  किया  गया  और  राज्य  सरकार  ने  उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  व  वार  वास्तव  में
 कितनी  मात्रा  में  सीमेंट  प्राप्त

 )  क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  को  लेवी  सीमेंट  की  आवइयकता  ओर  राज्य  द्वारा  की  गई  मांग  से
 बहुत  कम  आवंटन  किया

 आन्ध्र  प्रदेश  के  लिए  लेदी  सीमेंट  का  कोटा  बढ़ाये  जाने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या
 कदम  उठाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  ओश्लोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्री  एम०  अरुणाचलम  )
 पिछले  3  वर्षों  के  दौशन  राज्य  कोटा  के  अन्तगंत  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  को  आवेदन  किए  गए

 लेवी  सीमेंट  की  मात्रा  तथा  वास्तव  में  प्राप्त  किए  गए  सीमेंट  की  मात्रा  नीचे  दी  गई

 बरष  सीमेंट  की  मात्रा  (1000  मी०  टनों
 आवंटन  प्राप्त  किये  प्रतिशतता  )
 किए  गए  गए

 582  539  93
 5  635

 568  528  93

 से  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  लेवी  सीमेंट  की  मांग  नियमित
 आधार  पर  पता  लगाने  की  कोई  ब्यवस्था  नहीं  नही  राज्य  सरकारें|संघ  शासित  क्षेत्रों  के
 प्रशासन  नियमित  रूप  से  अपनी  मांग  ही  भेजते  हैं  तथापि  राज्यों|संघ  शासित  क्षेत्रों  से  लेवी  सीमेंट
 के  अतिरिक्त  आवंटन  के  लिए  अनुरोध  के  प्राप्त  होते  है  उसकी  जांच  की  जाती  लेवी  सीमेंट  का
 समस्त  उपलब्धता  और  यथासम्भव  अतिरिक्त  आवंटन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसकी  ब्यवस्था  की
 जाती

 है । 62
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 तेल  उद्योग  1974  के  अन्तर्गत  उपकर  के  रूप  में  वसूल
 को  गई  धनराशि  का  सामान्य  बजट  में  उपयोग

 8997.  को  सो०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  तेल  उद्योग  1974  के
 अन्तगंत  कितनी  धनराशि  उपकर  के  रूप  में  वसूल  की  गई

 इसमें  से  कितनी  पघ्नराशि  का  सामान्य  बजट  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  उपयोग
 किया  गया  और

 इस  धन  राशि  का  सामान्‍य  बजट  में  उपयोग  किये  जाने  से  मंगलौर  तथा

 असम  के  तीनों  नये  महत्वपूर्ण  तेल  शोधक  कारखानों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  वित्त  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो

 एकत्र  की  गई  उप-कर  की  राशि  निम्न  प्रकार  थी  :---

 1984-85  5  843.53

 1985-86  872.92

 1986-87  981.30  )
 अधिनियम  की  धारा  16  की  व्यवस्थाओं  के  अनुसार  उपकर से  प्राप्त  सम्पूर्ण  राशि

 भारत  की  संचित  निधि  में  जमा  करनी  होती  है  और  यदि  इस  सम्बन्ध  में  संसद  नियम के  द्वारा

 विनियोग  करके  ऐसी  व्यवस्था  करें  तो  केन्द्रीय  सरकार  तेल  उद्योग  विकास  फंड  को  उतनी  राशि
 दे  सकती  जितना  आवश्यक  समभेगी  ।  इसे  देखते  हुए  यह  कहा  नहीं  जा  सकता  है  कि  कोई
 अन्तरण  किया  गया

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 मानक  टिन्‍्हों  का  दुरुपयोग  किए  जाने  के  मासले

 8998.  श्री  वो०  श्रीनिवास  भ्रसाव  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  मानक  चिन्हों  को  घोखाघड़ी  से  इस्तेमाल  करने  के  बढ़ते  हुए
 मामलों  को  सरूती  से  निटपने  के  लिए  भारतीय  मानक  संस्थान  निरीक्षकों  को  अधिक  शक्तियां
 दी  गई  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  पिछले  महीने  के  दौरान  धोखे  से
 मानक  चिन्हों  के  दुरुपयोग  के  कितने  मामले  प्रकाश  में  आए  और

 सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबो  :
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 जग्गा  ्॒‌ज्जजणछणछा  a

 मानक  चिन्ह  के  गलत  प्रयोग  से  निपटने  के  लिए  ब्यूरो  के  निरीक्षण  अधिकारियों  को
 दी  गई  अतिरिक्त  शक्तियों  का  ब्यौरा  ब्यूरो  आफ  इंडियन  स्टेण्डडंस  1986  की  धारा
 26  (1),  (2)  व  (3)  तथा  ब्यूरो  आफ  इण्डियन  नियम  1987  के  नियम  21
 व  में  दिया  गया

 मै

 दी  गई  अतिरिक्त  ब्यूरो  आफ  इण्डियन  स्टेन्डर्स  1986  के  तहत
 ब्यूरो  की  स्थापना  के  साथ  ।  1987  से  लागू  हो  गई  1  1987  के  बाद

 छलपूर्ण  मानक  चिन्ह  तथा  उसके  दुरुपयोग  के  बारे  में  न्यायालय  में  कोई  मामला  दायर  नहीं  किया
 गया  गत  महीनों  के  दौरान  पुराने  भारतीय  मानक  संस्था  प्रमाणन  चिन्ह  अधिनियम
 के  तहत  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  न्यायालयों  में  3  मामले  दायर  क्रिए  गए  ।  अभी  तक  इन  मामलों
 को  सम्बन्धित  न्यायालयों  द्वारा  नहीं  निपटाया  गया

 भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 गेर-आवश्यक  दवाइयों  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहम  न  देने  का  प्रस्ताव

 8999.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  कुछ  गत  वर्षों  के  दौरान  गेर-आवश्यक  और  गेर  फायदेमन्द  द्रव
 दवाइयों  के  उत्पादन  में  वद्धि  हुई  और

 यदि  हां  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  देश  में  गैर  आवश्यक  और  गैर  फायदेमन्द
 औषधियों  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  न  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  भन्त्रालय  में  रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्रो  आर०  के०
 जयचग्ह  :  और  देश  में  इस्तेमाल  के  लिए  प्रपुज  औषधों  ओर  सृत्रयोगों  का
 अनुमोदन  ओषध  नियंत्रक  जो  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाघोीन  द्वारा
 विभिन्‍न  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  पश्चात  दिया  जाता  उत्पादन  के  लिए  अनुमति  केवल
 ऐसी  ही  अनुमोदित  प्रपुंज  औषधों  एवं  सूत्रयोगों  के  लिए  दी  जाती  हाल  ही  में  घोषित  उपायों  के
 अन्तगंत  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  देश  में  इस्तेमाल  के  पहले  से  ही  अनुमोदित  औषधों  पर
 आधारित  नये  सूत्रयोगों  के  निर्माण  की  अनुमति  नहीं दी  यदि  उनकी  चिकित्सीय
 शीलता  एवं  युक्तिसंगत  की  पर्याप्त  जांच  न  कर  ली  गई  हो  ।

 पश्चिमी  अपलटोय  तेल  क्षेत्रों  को  क्षमता

 9000.  डा०  कुपा  सिधु  भोई  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 क्‍या  दमन  के  अपतट  सहित  कई  नये  तेल  क्षेत्रों  की  खोज  से  पश्चिमी  तट  में  तेल  की
 क्षमता  में  सुधार  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्योरा  क्या  है  और  उसका  गुणात्मक  तथा  परिमाणात्मक
 विश्लेषण  क्‍या

 क्‍या  तेल  उत्पादक  क्षेत्रों
 के

 निक्षेपों
 की  क्षमता  का  और  अधिक  वास्तविक

 रूरने  के  उद्देईय  से  कोई  आंकलन  किया  गया  ७,  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 क  मूल्यांकन
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 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  भन्त्रो  तथा  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो
 :  और  सातवीं  योजना  के  प्रारम्भ  से  अपतट  10  संरचनाओं

 में  तेल  मिलता  रहा  यथा  :--

 2

 ए  पन्‍ना  के  पूवं  में
 सी०  ए०  दमन

 सी०  डी०  अपतट

 इन  खोजों  के  सम्बन्ध  में  चित्रण  किया  जा  रहा  है  ओर  वास्तविक  उत्पादन  क्षमता  और

 गुणवत्ता  आगे  ओर  चित्रण  खुदाई  ओर  परीक्षण  पर  निर्मेर  करेगा  ।

 ओर  हां  ।  क्षेत्र  मूल्यांकन  के  अनुसार  निष्पादन  प्राप्त  हो  रहे  हैं  और  उत्तम
 तैलाशय  पद्धतियों  के  अनुसार  सुधारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 ]
 पिथोरागढ़  (3०  में  भू-स्थित  रेडियो  रिले  लिक  योजना

 9001.  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  श्ंचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिथौरागढ़  में  भू-स्थित  रेडियो  रिले  लिक  योजना  लागू  करने  कः
 विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 संचार  मम्त्रासय  में  राज्य  सन्‍त्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  जी  हां  ।

 1988  तक  ।

 रेइनब्रोन  कनसल्टिग  आफ  बेस्ट  जमंनोਂ  से  तकनोको  सेवाओं  के  लिए

 9002.  थ्रो  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
 क्या  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लि०  रेइनब्रॉन  कन्सल्टिग  आफ  वेस्ट

 जमंनीਂ  से  तकनीकी  सेवाएं  प्राप्त  करने  के  लिए  फोसਂ  अदा  करने  पर  सहमत  हो
 गया

 यदि  तो  उपर्युक्त  परामंशंदाता  फमं  को  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  की  प्रत्येक
 परियोजता  के  लिए  दी  जाने  वाली  फीस  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  के  लिए  इस  परामर्शदाता  फर्म  को  नियुक्त  करना
 ओर  अथवा  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  उसकी  सलाह  मानना  अनिवाय॑  है  क्‍योंकि  इन
 के  लिए  पश्चिम  जमंनी  की  एक  वित्त  संस्था  एफ०  डब्ल्यू०ਂ  से  सहायता  प्राप्त  हो
 रहो  भोर
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  बसंत  :  हां  ।

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  की  परियोजनाओं  के  लिए  पद्चम  जमंनी
 की  वित्त  एजेंसी  के०  एफ०  डब्ल्यू०  वित्तीय  सहायता  देती  है  और  उसके  निर्देश  के  अनुसार  ने०  लि०
 का०  के  लिए  यह  आवदयक  है  कि  वह  एक  स्वतंत्र  योग्यता  प्राप्त  परामर्शी  इंजीनियर  रखे  ।  ऐसे
 परामशंदाता  के  काम  में  बोली  प्रलेखों  की  बोलियों  का  वार्ता  के  दौरान

 सहायता  तथा  संविदा  करने  और  उनके  मसौदे  बनाने  में  सहायता  करना  इसके  अलावा
 परामशेंदाता  परियोजना  के  लिए  आयोजन  कार्य  में  भी  सलाह  देगा  तथा  निर्माण  कार्य  की  गुणवता
 सुनिदिचत  करेगा  |

 विवरण

 ऋ०्सं०  जो  संविदा  किए  गए  हैं  उनमें  परामर्शी  कार्य  राशि
 की  गुंंजाइदा  ———

 मार्क

 1.  के  लिए  विस्तृत  386,600
 रिपोर्ट  तैयार  उपकरणों  के  लिए
 निरदिष्टियां  तेयार  करने  आदि  में  सहायता
 के  लिए  परामर्शी  सेवा

 2.  लिग्नाइट  के  कार्यान्वयन  2,655,58  8
 के  दोरान  परामर्शी  सेवाएं  ज्था  साथ  में

 र०  300,000

 3.  लिग्नाइट  चरण-ा  के  लिए  255,000
 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  की  समीक्षा  ॥

 हेतु  परामर्शी  सेवाएं

 4.  लिग्नाइट  चरणना  के  कार्यान्वयन  3,530,754
 के  दौरान  परामर्शी  सेवाएं  तथा  साथ  में

 र०  329,200

 पश्चिम  बंगाल  को  सिट॒टो  के  तेल  को  सप्लाई

 9003.  डा  -
 फूलरेण  गुहा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा

 करेंगे  कि  :

 )  कया  मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  का  कोटा  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  पदिचम  बंगाल  सरकार  से

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्मस्थन्धी  ब्योरा  क्‍या  हैਂ  ओर  उस  पर  सरकार  ने  क्‍या  क्रा्यवाही
 की  है
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 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  मर्ज्ालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्सत्रो
 ब्रह्म  :  और  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  1987  में  अनुरोध  किया

 था  कि  सर्दियों  के  ब्लाक  1986  से  1987)  के  लिए  दिए  गए  राज्य  के  मिट्टी
 के  तेल  के  कोटे  को  गरभियों  के  ब्लाक  से  1987)  में  भी  बहाल  रखा  जाए  ।  राज्य
 सरकार  ने  बढ़ी  हुई  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  1987  के  लिए  5000  मी०  टन  मतिरिक्त
 तेल  की  मांग  की

 पिछले  सदियों  के  ब्लाक  के  लिए  राज्य  सरकार  के  लिए  आबंटन  50970  मीट्रिक  टन  प्रति
 माह  का  था  तथा  वर्तमान  गर्मी  के  ब्लाक  के  लिए  आबंटन  50250  मी०  टन  प्रति  माह  का  है  ।
 मिट्टी  के  तेल  की  आवश्यकता  प्रत्येक  मौसम  के  लिए  अलग-अलग  होती  है  और  यह  सर्दियों  में  अधिक
 होती  पश्चिमी  बंगाल  को  1987  के  लिए  2000  मी०  टन  का  अतिरिक्त  आबंटन  भी
 किया  गया  था  ।

 तेल  ओर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  खोज  कायों  के  लिए  कम्प्यूटर  का  प्रयोग

 9004.  भी  पो०  एम०  सईद  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  भ्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  के  दौरान  तेल  की
 खोज  हेतु  कम्प्यूटरों  का  प्रयोग  शुरु  करने  की  योजना  तंयार

 की
 यदि  तो  उक्त  योजना  का  ब्योरा  क्या  है  और  कम्प्यूटरों  का  क  हां-कहां  प्रयोग

 किया

 क्या  कम्प्यूटर  केवल  तेल  मिलने  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  अथवा  कुछ
 अन्य  कार्यों  के  लिए  भी  प्रयोग  किए  और

 हि

 इस  योजना  से  कया  मुख्य  लाभ  होने  का  अनुमान  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  राज्य  में  मंत्रो
 :  हां  ।

 ओ०  एन०  जी०  सो०  की  सातवीं  योजना  के  दौरान  अन्वेषण  कार्यों  के  लिए  अपने
 विभिन्‍न  कार्य  स्थलों  पर  अलग-अलग

 श्रकार  के  अनेक  कम्प्यूटरों  को  लगाने  की  योजना  है  ।  इन
 कम्प्यूटरों  का  उपयोग  छः  केशवदेव  मालवीय  पेट्रोलियम  अन्वेषण

 देहरादून  और  इंस्टीट्यूट  आफ  रिजरवायर  अहमदाबाद  में  किया  जायेगा  ।

 इन  कम्प्यूटरों  का  प्रयोग  मुख्य  रूप  से  भृकम्पीय  ओर  गुरुत्व|चुम्बकीय  आंकड़ों  को
 प्रोसेस  भौगोलिक  आंकड़ों  और  लॉग  सेम्पलों  के  विस्‍्लेषण  तथा  आंकड़ों  पर  आधारित  प्रबन्ध
 प्रणाली  मंडारण  तथा  अन्य  व्यापारिक  कार्यों

 के लिए  किया  जाएगा  ।

 कम्प्यूटरों  की  स्थापना  से  ओ०  एन०  जी०  सी०  की  मृकम्पीय  आंकड़ों  को  संसाधित
 करने  में  अपनी  क्षमता  बढ़  जाएगी  और  इसके  तेल  और  गंस  के  अन्वेषण  कायंत्रमों  में  भी  सुविधा
 मिलेगी  ।

 तिरचि  में  ठेका  अमिक

 9005.  डा०  पो०  बल्लल  पेद्मन  :  क्‍या  उच्चोग  मन्त्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रानीपेट  आदि  में  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड
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 जंसे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  सफाई  और  जलमल  निकासी  कार्य  करने  के  लिए  हजारों
 ठेका  श्रमिक  रखे  गये  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उन्हें  कुछ  समय  बाद  स्थायी  आधार  पर  नियुक्त  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारों  उद्यम  विभाग  सें  राज्य  मनत्री  के०  के०  :
 बी०  एच०  ई०  एल०  तिरुचि  और  रानीपेट  में  श्रमिक  सहकारी  समितियों  द्वारा  सफाई  और  जलमल
 निकासी  का  काये  ठेके  के  आधार  पर  किया  जाता  जिन्होंने  इस  काय्यं  के लिए  लगभग  100
 व्यक्तियों  को  लगाया

 (a)  चूंकि  इन  व्यक्तियों  को  बी०  एच०  ई०  एल०  द्वारा  नहीं  लगाया  गया  इसलिए
 उनके  खपाने  का  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 बान्धव  ताप  बिजलोधघर  के  लिए  कोयला  स्ानों  को  निर्धारित  करना

 9006.  श्रो  दिलोप  तिह  भूरिया  :  क्‍या  उर्जा  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्‍या  सरकार  का  विचार  बान्धव  ताप  बिजलीघर  की  शेष  दो  इकाइयों  को  कोयला

 सप्लाई  करने  के  लिए  कुछ  कोयला  खाने  निर्धारित  करने  का  विचार

 यदि  तो  इन  कोयला  खानों  के  नाम  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍्त  साठे  )  :  से  बान्वव  ताप  बिजलीघर  के  लिए  कोयले  का

 ताकिक  स्रोत  सिगरौलो  कोयला  क्षेत्र  है  ।  बान्धव  ताप  बिजलीघर  के  लिए  अभी  तक  कोई  खास

 कोलियरी  नियत  नहीं  की  गई  है  ।

 ]  *

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  पावर  बोर्डों  के  म्राध्यम  से  धनराशि  जुढामा  ।

 9007.  क्रो  डो०  बो०  पाटिल  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  कुछ  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  वित्तीय  व्यवस्था

 करने  के  लिए  धनराशी  जुटाने  हेतु  बांडਂ  जारी  किये  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  जुटाई  गई  धन  राशि  किन-किन  विद्युत  परियोजनाओं  पर

 लगाई  जाएगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशोला  :

 विद्युत  बांडों  के  माध्यम  से  जुटाई  गई  निधियों  का  उपयोग  कवास  अन्टा
 तथा  ओऔरेया  में  गेंस  पर  आधारित  संयुक्त  साइकिल  विद्युत

 परियोजनाओं  और  दादरी  में  राष्टीय  ऋजधानी  ताप-विद्युत  परियोजना  के  लिए
 किया  जाएगा  ।  फालतू  निधियों  का  उपयोग  यदि  उपलब्ध  राष्ट्रीय  ताप-विद्युर्त  निगम  की
 अन्य  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  के  लिए  किया  जाएगा  ।
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 कोल  इंडिया  लि०  को  विभिन्‍न  सहायक  कम्पनियों  को  सामग्री  को  जांच  के  जालो
 प्रसाण-पत्रों  के  आधार  पर  सुरक्षा  को  सदों  का  सप्लाई  किया  जाना

 9008.  कुमारो  कमला  कुमारो  :  क्‍या  उर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  हाल  ही  में  कोल  इंडिया  लि०  ने  पता  लगाया  है  कि  घनबाद  स्थित  फर्मों  का

 एक  समूह  कोल  इंडिया  लि०  की  विभिन्‍न  सहायक  कम्पनियों  को  केन्द्रोय  खान  अनुसंधान
 घनबाद  के  सामग्री  की  जांच  के  जाली  प्रमाण-पत्रों  के  आधार  पर  सुरक्षा  की  मर्दे  सप्लाई  कर

 रहा

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  को  आगे  जांच  और  आवश्यक  कारंवाई  करने  के  लिए
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंप  दिया  गया  झोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  वसन्‍्त  :  से  हां  ।  हाल  ही  में  की  गई  जांच-पड़ताल
 के  दौरान  कोल  इंडिया  लि०  को  पता  चला  है  कि  घनवाद  स्थित  फर्मों  का  एक  दल  कोल  इंडिया
 लि०  की  कुछ  सहायक  कम्पनियों  को  तिकोनी  स्टील  प्राप  तथा  स्टील  के  अन्य  सामानों  की

 सप्लाई  में  कदाचार  कर  रहा  सम्बन्धित  कम्पनियों  के  सतकंता  प्रभाग  कद्दाचार  के  इन  मामलों

 की  जांच  कर  रहे  इसके  कोल  इंडिया  लि०  ने  भी  मामले  की  जांच  के  लिए  एक  जांच

 समिति  गठित  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  मामला  सोंपने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  पहले  ही  से  चल

 रही  आंतरिक  जांच  समितियों  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  बाद  किया  जाएगा  ।

 भारत  हेवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिसिटेड  द्वारा  क्षमता  का  उपयोग

 9009.  भरी  यशबम्तराव  गडाल  पाढिल
 चोघरो  अखतर  हसन

 ss.
 :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  वर्ष  1986-87  के  दोरान  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  का  ताप  और  पन  विद्युत
 उत्पादन  सेटों  के  उत्पादन  का  क्षमता  उपयोग  किंतना

 (@)  यदि  क्षमता  का  कम  उपयोग  किया  गया  था  तो  उसके  कया  कारण

 क्‍या  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  करने  के  लिए  कम्पनी  को  1987-88  में  पर्याप्त  ऋयादेश
 प्राप्त  हुए  ओर

 यदि  तो  क्षमता  के  उपयोग  के  लिए  कौन-कौन  से  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मम्जालय  में  सरकारो  उद्यम  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  के०  के०  :
 से  क्रयादेशों  क ेआधार  पर  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भारब  देवी  इलेक्ट्रिकल्स
 लिमिटेड  में  थर्मल  तथा  हाइड़्रो  निर्माणकारी  सुविधाओं  के  लिए  ओसत  क्षमता  उपयोग  59%
 और  32%  यद्यपि  कम्पनी  के  पास  1987-88  के  लिए  पर्याप्त  क्रयादेश  1988-89  तथा
 आगामी  वर्षों  के  लिए  क्रयादेशों  की  स्थिति  संतोषजनक  नहीं  नये  बिजली  संयन्त्रों  को  स्थापित
 करने  में  क्षमता  का  कम  उपयोग  होने  का  मूल  कारण  संसाधनों  की  रुकावट  भारत  हेवी
 इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  क्षमता  उपयोग  में  सुधार  करने  के  लिए  उत्पाद  विविधीकरण  तथा
 सेवाओं  को  सुदृढ़  करने  ओर  फालतू  हिस्से-पुर्ओों  की सप्लाई  का  काम  शुरू  किया  गया  है  ।
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 भारत  हेवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिसिठेड  के  अनुसंधान  और  विकास  कार्यक्रम  पर  व्यय  को  गई  धनराशि

 9010.  भीमतो  जयसन्तोी  पटनायक  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  में  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ने  अनुसंधान  और  विकास

 कार्यक्रम  पर  कितनी  घन  राशि  व्यय  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 उद्योग  मन्त्रालय  में  सरकारो  उद्यम  विभाग  में  राज्य  सनत्रो  के०  के०

 और  एच०  ई०  एल०  ने  1986-87  में  बायलरों/|कोयला  के  गेर-परम्परागत  ऊर्जा

 के  स्‍्टीम  उत्पादों/प्रणालियों  का  पारेषण  तथा  ओद्योगिक  नियंत्रण  और
 हीट  एक्सचेंजरों  आदि  से  सम्बन्धित  अनुसन्धान  एवं  विकास  के  कार्यक्रमों  पर  42

 करोड़  रुपये  परीक्षाधीन  )  खर्च  किया  ।

 गए  बिललो  संयंत्रों  को  स्वोकृति

 9011.  ओरो  मानिक  रेड्डी  :  क्या  ऊर्मा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  में  पन  बिजली  और  ताप-बिजली  की  कितनी  नई  बिजली  परियोजाओं
 को  स्वीकृति  दी

 इन  परियोजनाओं  को  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किया  जाएगा  और  प्रत्येक  पर
 कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  और

 सरकार  इस  समय  कितनी  नई  ताप-बिजलो  परियोजनाओं  की  जांच  कर  रही  है  और
 ये  परियोजनाएं  कहां-कहां  स्थापित  की  जाएंगी  ;

 ऊर्जा  सन्त्रालय  में  विद्युत  बिसाग  में  राज्य  मन्त्र  खुशोला  :  और
 वर्ष  1986-87  के  दौरान  योजना  आयोग  द्वारा  22  जल  विद्युत  परियोजनाएं  और  18  ताप

 विद्यत  परियोजनाएं  अनुमोदित  की  गई  ब्यौरा  सलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 इस  समय  14  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  को  सरकार  की  स्वीकृति  दी  जानी  ये
 परियोजनाएं  उत्तर  असम  तथा
 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  स्थित  हैं  ।

 बविदरण

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  परियोजनाओं  की  सूची

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  अनुमानित
 स्थित  लागत  अम्युक्ति

 २०  )
 पृ  2  3  4  दर

 जल बिद्यत | खाधिवा लघु जल-विद्युत ८ट मिजोरम 2.00 2. तुइरीबांग मिनी जल-विद्युत (0.3 मेगा० ) मिजोरम 0.82 70
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 -  श्रीनगर  जल-विद्युत  परियोजना

 -  दुजुलादी  माइक्रो  जल-विद्युत

 ,  वारना  बांघ  ज०  वि०  परि०

 .  इटावा  माइक्रो  ज०  वि०

 .  लारजी  ज०  वि०  परि०

 2

 3.  पहलगांव  जल-विद्युत  परियोजना  (3X 1  मेगा०  )

 49८  50  मेगा०  ) (

 .  गुनहों  माइक्रो  जल-विद्युत  (2X  20  कि०

 (

 (2x8

 .  मुयातूपुज्हा  लघु  ज०  वि०परि०  (1X  6

 .  चिमोनी  बांध  लघु  ज०वि०  परि०  (1X  2.5  मेगा०  )

 .  पेपरा  बांघ  ज०  वि०  परि०  (1X  3

 ,  मिनी|माइक्रों  ज०  वि०

 झूदरी  (2X  100  कि०

 कोरना  (2X 400  कि०

 बारना  (2X 750  कि०

 महान  (2X00  कि०

 रंगानदी  ज०  वि०  परि०  (6X  135

 बिरसालपुर  मिनी०  ज०  वि०  (1x  6354-1  165
 -+1><  210  कि०

 (1x  500  कि०  वा७  )

 पुयानकुट्टी  ज०  थि०  परि०  (2X  500

 .  लिमखोंग  ज०  वि०  (9 x  500  कि०

 .  श्रीसेलम  बायां  तट  विद्युत  घर  (6X  ><  125  मेगा०  )

 कोयाना  (6><  मेगावाट

 मायांचु  मिनी  ज०  वि०  (4X 2  मेगावाट  )

 .  अपर  रोंगनीचु  मिनी  ज०  वि०  (3X  2  मेगावाट  ,

 .  तागो  जल  विद्युत  इलेक्ट्रिक  (3  (3X  42  मेगावाट  )
 परियोजना

 3X  42  मेग्रावाट )

 39८  कि०

 3

 जम्मू  ओर
 कद्मीर

 लिखित  उत्तर

 4

 8.39  5

 उत्तर  प्रदेश  144.18

 नागालेण्ड

 नागालेण्ड

 महाराष्ट्र

 केरल

 केरल

 केरल

 मध्यप्रदेश

 0.08

 0.69

 15.10

 7.80

 3.14

 3.92

 0.41

 0.92

 2.16

 0.72

 एन०ई०सी०  322.32

 राजस्थान

 राजस्थान

 केरल

 मणिपुर

 आन्ध्र  प्रदेश  418.00

 महाराष्ट्र

 सिक्किम

 सिक्किम

 अरुणाथल  प्रदेश  5.29

 2.66

 1.09

 250.00

 1.85

 सिद्धान्त  रूप
 में

 277.12

 7.42

 14.53

 हिमाचल  प्रदेश  168.85

 11

 ।
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 ताप-विद्यत

 1.  मैथोन  पर  गेस  टरबाईन  (3K  30  मेगावाट  )  दा०  चा०  44.57

 2.  उत्तरी  मद्रास  ताप  विद्युत  केन्द्र  (3><  210  तमिलनाडु  547.79

 3,  कन्नोरटा  द्वीप  में  डी०  जी०  (39८  300  डब्ल्यु०  अण्डमान  और  0.82
 क्षमता  का  विस्तार  निकोबार

 द्वीप  समूह

 4.  जम्मू  ओर  कद्दमीर  में  2x  »८  20  मेगावाट  के  जम्मू  ओर  22.13
 डी०  जी»  सेटों  का  प्रतिष्ठापन  कष्मीर

 5.  मेजाई  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  (3>८210  दा०  घा०  नि०  566.00
 स्थापना

 6.  पलाना  लिग्नाईट  पर  आधारित  (29८  60  राजस्थान  180.00
 ताप  विद्युत  केन्द्र

 7.  ईब  ताप  विद्युत  केन्द्र  (4><  210  उड़ीसा  887.99  सिद्धान्त
 झुप  में

 8.  रोखिया  पर  गेस  आधारित  -(2)८5  त्रिपुरा  12.30
 ताप  विद्युत  केन्द्र

 9.  बकरेदवर  ताप  विद्युत  केन्द्र  (3X 210  मेगा०  )  पदिचम  बंगाल  682.58

 10.  रंगाट  खाड़ी  में  डो० जो०  (3X 880  कि०  4.35
 क्षमता  का  विस्तार  _  ओर  निकोबार

 द्वीपसमूह

 11.  डी०  जी०  क्षमता  का  विस्तार  लक्षद्वीप  1.36

 12.  कोला  जामा  खाण्डी  कर्नाटक  50.81
 भोर  ईन्दी  परहैडी०  जी०  सटों  (77.76

 की  प्रतिस्थापना

 13.  बारामूरा  में  गेस  पर  आधारित  (1x 5  त्रिपुरा  5.26
 ताप  विद्युत  केन्द्र  की  तीसरी

 यूनिट

 14.  कहलगांव  सुपर  ताप  विद्युत  वि  रा०  ता०  1058.64
 परियोजना  (4X  210  वि०  नि०  ह

 ;  केन्द्रीय  क्षेत्र

 12
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 1  2  3  4  5

 राष्ट्रीय  1199.86
 ताप-विद्युत
 निगम

 15.  कयास  (4x 100  जी०  है
 2><  100  एस»  ॥

 ),  ओऔरेया  (4x  100  ॥
 जी०  100  |
 एस०  टी०  प्रदेश  और  |  केन्द्रीय
 बन्टा  (3X  100  जी०  टी०  ५  क्षेत्र

 -+1>  130  एस०  |
 राजस्थान  में  प्रत्येक  में  |
 एक  गैस  पर  आधारित  संयुक्त  |
 साईकल  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  |
 करना  ।

 16.  8.8  मेगावाट  की  डीजल  जनित्र  मिजोरम  5.84
 क्षमता  की  प्रतिष्ठापना

 17.  नेशनल  कंपिटल  ताप  विद्युत  रा०  ता०  1063.57
 केन्द्र  की  स्थापना  (4> 210  वि०  नि०

 18.  ऊरान  में  अपशिष्ट  ऊष्मा  महा  राष्ट्र  62.56
 रिकवरोी  संयंत्र  में  1x  ><  120
 मेगावाट  की  प्रतिष्ठापना

 महाराष्ट्र  में  सुपर  ताप  विश्वत  केम्द्रों  को  स्थापना

 9012.  भी  प्रताप  राय  बो०  भोसले  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  को  महाराष्ट्र  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अन्तगंत  2000  से  3000  मेगावाट
 के  एक  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  पूंजी  लागत  वहन  करने  को
 तैयार

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त  प्रस्ताव  पर  कया  निर्णय  लिया  और

 (2)  यदि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्मा  मन्‍्त्रो  वसन्‍्त  :  महाराष्ट्र  के  प्राधिकारियों  ने  चन्द्रपुर  में
 केन्द्रीय  क्षेत्र  में  एक  पिट-हैड  ताप  विद्युत  केन्द्र  प्रतिष्ठापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  रखा  था  ।  राष्ट्रीय
 ताप  विद्युत  निगम  प्रस्तावित  परियोजना  के  लिए  व्यवहायंता  रिपोर्ट  तंयार  कर  रहा  है  जिसमें  प्रथम
 चरण  के  अन्तगंत  1000  मेगावाट  की  क्षमता  प्रतिष्ठापित  करने  की  परिकल्पना  की  गई
 राज्य  प्रस्तावित  ताप  विद्युत  केन्द्र  हेतु  केवल  जल  आपूर्ति  प्रबन्ध  सम्बन्धी  पंजीगत
 लागत  को  वहन  करने  के  लिए  सिद्धान्त  रूप  से  सहमत  हो  गए  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वरा
 इस  केन्द्र  क ेलिए  तकनीकी-आधिक  व्यवहायंता  सुनिश्चित  किए  जाते  के  पश्चात  ही  सरकार  द्वारा
 प्रस्ताव  प्र  विचार  किया  जा  सकता
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 पेट्रो-रसायन  उत्पादों  को  एजेंसियों  के  आबंटन  में  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित
 जनजातियों  के  लिए  आरक्षण

 9013.  क्रो  सोमजी  भाई  डामर  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सरकारी  क्षेत्र  में  पेट्रो-ससायन  निगमों  की  संख्या  कितनी  है  ओर  वे  कहां-कहां
 स्थित

 (a)  प्रत्येक  निगम  के  अन्तग्गंत  पेट्रो-रसायन  उत्पादनों  की  एजेंसियों  की  संख्या  कितनी  है
 और  वे  कहां  कहां  स्थित

 प्रत्येक  एजेंसी  का  वाधिक  कारोबार  कितना

 क्‍या  इन  एजेंसियों  के  आबंटन  में  अनुसूचित  जातियों|अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिये

 कोई  आरक्षण  किया  गया  यदि  तो  कितने

 क्‍या  इस  प्रकार  के  आरक्षण  के  अनुसार  आबंटन  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  आर»  के०

 जयजन्द्र  :  देश  में  सरकारो  क्षेत्र  में  दो  पेट्रो-ससायन  निगम  है  पेट्रो  कैमिकल

 कारपोरेशन  पी०  सी०  बड़ौदा  ओर  (2)  बोंगाई  गांव

 रिफाइनरी  एवं  पेट्रो  केमिकलल  लि०  आर०  पी०  बोंगाई  ।

 यद्यपि  वी०  आर०  पी०  एल०  ने  अपने  पेट्रो-रसायन  उत्पादों  की  बिक्री  के  लिए  अभी  अपने

 एजेंटों  की  नियुक्ति  करनी  है  लेकिन  आई०  पी०  सी०  एल०»  के  पोलीमर  उत्पादों  बर्थात  लो  डेन्सिटी

 पालिथिलीन  पालिप्रापिलीन  पालिविनाइल  क्लोराइड  और  पाली  बुटाडीन  रबड़  को  बिक्री  के  लिए

 इसके  61  वितरक  डीलर  हैं  जो  45  केन्द्रों|स्थानों  पर  काम  कर  रहे  हैं  ।

 आई०  पी०  सी०  एल०  के  वितरकों|डीलरों  का औसत  सकल  कारोबार  525  लाख
 रुपये  प्रति  वर्ष

 ॥॒

 से  नहीं  ।  अन्य  बातों  के  समान  होने  पर  वितरक  के  लिए  अन्य  आवेदनों
 की  तुलना  में  आई०  पी०  सी०  एल०  के  द्वारा  अनु०जातियों/अ०ज०जा०  के  प्रत्याशियों  को  वरीयता

 दी  जाती  है  ।

 इण्डियन  पेट्रो-केसिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित
 जनजाति  के  कर्मचारियों  को  शिकायतें

 9014.  को  गंगा  राम  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इंडियन  पेट्रो-क  मिकल्‍स  कारपोरेशन  बडंदा  के

 सूचित  जाति/अनुसूचित  जन  जाति  के  कमंचारियों  की  एसोशिएशन  ने  30  1987  को
 कारपोरेशन  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  को  14  शिकायत  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  झोर
 उन  पर  क्‍या  कायंवाही  की  गई  थी  ?
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 उद्योग  सन्त्रालय  में  रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्रो  आर०  के०

 लयचना  और  हां  ।  इंडियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड

 पी०  सो०  की  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति  समिति  ने  कुछ  मामले  उठाये  थे

 कैरियर  प्रशिक्षण  के  लिये  अनु०  जाति|अनु०जनजाति  के  कर्मचारियों  को  नामित

 क्रना  सफाई  कमंचारियों  की  समस्याएं  जंसे  पदनाम  में  सफाई  कमंचारियों

 के  लिए  उच्च  विभागीय  पदोन्नति  समिति  में  अनु०  जाति/बनु  ०  जनजाति  के  सदस्यों

 को  बारी-बारी  से  और  कुछ  व्यक्तिगत  मामले  |}

 संघ  द्वारा  उठाये  गये  मुह्टों  की आई०  पी०  सी०  एल०  द्वारा  जांच  की  जा  रही
 भआरत  हेवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  कमंचारियों  को  मजरो  में  संशोधन

 9015.  भरी  ए०  सो०  वण्धुख  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सारे  देश  में  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  श्रमिकों  की  मजुरी  में  संशोधन

 किया  गया  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  सनत्रालय  में  सरकारो  उद्यम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  क०  के०  तिवारी  )  :

 और  बी०  एच०  ई०  एल०  के  कर्मचारियों  को  मजूरी  में  1-9-82  से  संशोधन  किया  गया  था

 और  मंजूरी  करार  4  वर्षों  के  लिए  वध  था  ।  कर्मचारियों  की  मंजूरी  में  और  आंगे  संशोधन  करने

 के  लिए  संयुक्त  समिति  के  साथ  बात  चीत  पहले  ही  प्रारम्भ  हो  गई

 महानगर  टेलोफोन  निगम  लिमिटेड  में  आरक्षित  पदों  को  भरना

 9016.  थी  मोहन  लाल  भिकराम  :  क्‍या  संचार  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महानगर  टेलीफोन  निगम  बम्बई  और  दिल्ली  में  समूह  और

 «“खਂ  संवर्ग  की  कई  आरक्षित  रिक्तियों  को  अनारक्षित  कर  दिया  गया  है  और  उन  पर  सामान्य

 प्रत्याशियों  को  नियुक्त  किया  गया

 यदि  तो  अनुसूचित  जाति|जनजाति  के  अधिकारियों  को  तद॒र्थ  आधार  पर  इन

 भारक्षित  पदों  पर  पदोन्‍नत  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोन  से  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  समूह  ओर

 खंबर्ग  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियां  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  अधिकारियों  द्वारा

 भरी  जायें  ?

 संचार  संत्रालय  में  राज्य
 सन्‍्त्रो  सन्‍्तोष  सोहन

 :
 बम्बई  ओर  दिल्ल॑

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  के  लिए  अलग  से  आरक्षण  समाप्त  नहीं  किया  गया  है
 बर्ग  और  वर्ग  संवर्गों  के लिए  समूचे  देश  में  समान  आधार  पर  भर्ती  की  जाती

 तदयथथे  पदोन्‍नतियों  के  वरिष्ठता  एवं  योग्यता  सम्बन्धी  मानदंड  अपनाया  जाता
 तदर्थ  पदोन्नति  के  लिए  कोई

 औपचारिक  आरक्षण  या  कोटा  नहीं  होता
 |

 वर्ग  के  लिए  पदोन्नति  द्वारा  वर्ग  से  चयन  करते  समय  अनुसूचित  जाति|
 अनुसूचित  जनजाति  उम्मीदवारों  के  मामले  पर  अधिक  विचार  किया  जाता  है  ताकि  इनका  कोढा

 किया  जा  सके  ।
 ॥

 हट
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 पदोन्नति  वाली  परीक्षाओं  में  अनुसूचित  जाति|अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के
 मामलों  में  अहंक  मातदंडों  को  शिथिल  कर  दिया  गया

 सरकारो  क्षेत्र  के  लिए  योग्य  प्रबन्धकीय  कामिकों  को  कमो

 9017.  थ्रो  नरतसिह  सूर्यवंशी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  अधिकांश  एककों  में  योग्य  प्रबंधकीय  कामिकों
 की  पिछले  काफी  समय  से  कमी  हो  रही  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारी  उद्यम  विमाग  में  राज्य  प्म्त्री  के०  के०  :
 नहीं  ।

 (a)  प्रइन  द्वी  नहीं  उठता  ।

 दूरसंचार  प्रणालो  के  प्रशासन  ओर  कार्यकरण  में  परिवर्तन

 9018.  भ्री  राम  मगत  पासवान  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  का  ब्रिटेन  के  नमूने  के  आधार  पर  भारत  में  दूरसंचार  प्रणाली  के

 प्रशासन  और  कार्यकरण  में  कोई  परिवतंन  करने  का  विचार  और

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  जी  नहीं  ।
 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 ग्राप्नोण  विद्यतोकरण  निगम  द्वारा  गांवों  का  बिद्युतीकरण
 9019.  श्री  ई०  अय्यप्पू  रेडडो  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  समूचे  देश  में

 1986  के  दोरान  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  कितने  गांवों  का  विद्युतीक रण  किया  गया  तथा
 ग्रामोण  विद्युतीकरण  निगम  परियोजनाओं  के  अन्तगंत  कितने  पम्प  संटों  को  बिजली  दी  गई  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सुशेला  रोहंतगी  )  :  कैलेण्डर  वर्ष
 1986  के  दोरान  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  वित्त  पोषित  स्कीमों  के  अन्तगंत  देश  में  20,122 '  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  गया  तथा  4,23,354  पम्प  सेटों  को  ऊजित  किया  गया  ।

 बिल्‍लो  में  डाक-तार  विभाग  के  कवार्ट रों  का  रखरक्षाव

 9020.  भ्री  पो०  आर०  कुमारमंगलम  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  1986  से  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  के  गठम  के  परचात

 दिल्ली  में  डाक-तार  विभाग  के  क्वार्टरों  का  रखरखाव  तथा  महाप्रबंधक  (  दिल्ली  )  फे  कार्यालय
 और  डाक  कार्यालय  में  काम  करने  वाले  कमंचारियों  गौर  दिल्‍ली  की  डाक-तार कालोनियों  में  रहने  वाले  उनके  परिवार  के  सदस्यों  के  कल्याण  सम्बन्धा  महानगर  टेलोफोन  निगम
 लिमिटेड  की  सभो  गतिविधियां  रूक  गई  झ्लौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सचार  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सम्तोष  मोहन  :  (  भीर  जी  नहीं  ।
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 महानगर  टेलीफोन  निगम  के  सृजन  के  कारण  क्वार्टरों  के  रख-रखाव  की  दृष्टि  से  डाक
 विभाग  को  कुछ  कठिनाइयां  हो  रही  डाक  पूल  के  क्वार्टरों  का  रख-रखाव  सही  ढंग  से  हो  इसे

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे

 उड़ोसा  केकटक  जिले  में  टेरेपयेलिक  एसिड  संयंत्र  की  स्थापना

 9021.  भी  चिता  मणि  जेना  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  उड़ीसा  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कटक  जिले  में  टेरेपथेलिक  एसिड  संयंत्र
 स्थापित  करने  हेतु  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  करने  के  मेंस  इंडस्ट्रियल  प्रोमोशन  एण्ड  इंवेस्टमेंट

 का  रपोरेशन  का  आवेदन  नामंजुर  करने  के  अपने  निर्णय  पर  पुनविचार  करने  का  अनुरोध  किया
 ओर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिकिया  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  सें  राज्य  मन्त्रो  आर०  के०

 जयचना  :  हां  ।

 टेरेपथेलिक  एसिड  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिये  मं०  इंडस्ट्रियल  प्रोमोशन  एण्ड
 इंवेस्टमेंट  कारपोरेशन  लि०  पी०  आई०  सी०  ओ०  एल»  )  के  आवेदन  को  रह  किए  जाने
 विरूद्ध  उनके  द्वारा  दिये  गये  अम्यावेदन  की  सरकार  द्वारा  जांच  की  गई  थी  और  क्षमता  सम्बन्धी

 अड़चनों  के  कारण  उसे  रह  कर  दिया  गया  था  ।

 रसायनिक  गेस  का  खाना  पकाने  को  गेस  के  रूप  में  इस्तेमाल

 9022.  भी  एच०  बो०  पाटिल
 श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठो

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खाना  पकाने  की  गेस  के  रूप  में  तरल  पेट्रोलियम  गेस  से  भिन्‍न  किसी  दूसरी
 रसायनिक  गैस  की  भी  सप्लाई  और  इस्तेमाल  किया  जा  रहा

 |
 :  क्‍या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  ग्रे्त  मन्त्री  यह  बताने  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  इस  रसायनिक  गैस  का  खानापकाने  में  इस्तेमाल  दुर्घटना  और  स्वास्थ्य  की  दषट
 से  पूरी  तरह  सुरक्षित  है  ?

 $

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 ब्रह्म  :  से  निजी  क्षेत्र  की  कुछ  गेर-पेट्रो  लियम  कम्पनियां  सी  4  हाइड़ो

 कार्बन  स्ट्रीम  मिनी  सिलिडरों  का  विपणन  कर  रहो  सूचना  के  अनुसार  इन  मिनी
 सिलिढरों  के  मुख्य  स्रोत  इस  प्रकार  हैं  :---

 1.  यूनियन  काबाईड  इंडिया  लिमिटेड

 2-  इंडियन  पेट्रो-केमिकल्स  बड़ौदा

 3.  बम्बई

 4.  गुजरात  पेट्रोकेमिकल्स
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 5.  कुछ  पेट्रो-रसायन  संयंत्र  फीडस्टाक  के  रूप  में  नैफ्था  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  और  उनके
 पास  नेफथा  क्रंकर  हैं  ।

 मिनी  सिलिडरों  की  धारिता  1/2  किलो  ग्राम  से  6.3  किलोग्राम  है  |  इनके  विनिर्माण  तथा

 इस  प्रकार  के  गेस  को  सिलिडरों  में  भरने  के  लिए  लाइसेंस  मुख्य  विस्फोटक  नियंत्रक  द्वारा  जारी
 किया  जाता  है  ।

 ओद्योगिक  क्षेत्र  में  प्रोद्योगिकों  को  उन्नत  बनाने  के  कार्य  में  तेजी  लाने  के  लिए ह
 प्रयोगशालाओं  ओर  उद्योगों  के  बोच  सहयोग

 9023.  भी  आर०  एम०  भोये  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  ने  देश  के  बड़े  औद्योगिक  गृहों  को  प्रौद्योगिकी  में  ऐसे  परिवतंन  लाने  में

 सहायक  उद्योगों  की  सहायता  करने  के  लिए  कोई  अनुदेश  जारी  किये  हैं  जिन  से  यह  सुनिश्चित
 किया  जा  सके  कि  सहायक  उद्योगों  द्वारा  निर्मित  उत्पादन  गुणवत्ता  और  मूल्य  की  दृष्टि  से  देश  में
 ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  कर  और

 यदि  तो  सरकार  ने  औद्योगिक  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिकों  को  उन्नत  करने  की  प्रक्रिया
 में  तेजी  लाने  के  लिए  अनुसंधान  प्रयोग-शालाओं  और  उद्योगों  के  बीच  बेहतर  सहयोग  के  लिये  क्‍या
 कदम  उठाये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  मरूणाचलम )  :
 इस  आशय  के  अनुदेश  पह

 हे
 ही  विद्यमान  हैं  कि  औद्योगिक  लाइसेंस  की  मजूरी  के  सभी

 आवेदनों  की  जांच  करते  समय  उन्हें  अनुषंगाकरण  का  गुंजाइश  की  दृष्टि  से  भी  परखा  वस्तु
 को  अपेक्षित  गुणवत्ता  व  कीमत  केन्द्रीय  एकक  और  अनुषंगी  एककों  क॑  बोच  तय  को  जाती

 अनुसंधान  प्रयोगशालाओं  और  उद्योग  द्वारा  मिल  जुल  कर  कार्य  किये  जाने  की
 ब्यवस्था  अन्यों  के  साथ-साथ  निम्नाकित  योजनाओं  के  माध्यम  से  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान
 विभाग  द्वारा  की  जाती  है  :--  .

 (1)  आंतरिक  अनुसंधान  और  विकास  एककों  को  मान्यता  देना  ।

 (2)  मान्यता  प्राप्त  आन्तरिक  अनुसंघान  और  विकास  एककों  द्वारा  डिजाइन
 ओर  परामश्श  का  आयात  ।

 (3)  भारतीय  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  निगम  के  कार्यकलाप  जिनमें  निम्नलिखित  कार्य
 सम्मिलित  हैं--देश  के  अनुसंधान  और  विकास  संस्थानों  द्वारा  प्रौद्योगिको  का
 तरण  और  उद्योग  के  सहयोग  से  विकरासात्मक  १रियोजनाभों  को
 बढ़ावा  देकर  प्रोद्योगिकोय  अंतराल  को  दूर  एन०  आर०  डी०  सौ०  की
 प्रौद्योगिकियों

 को  पहली  बार  उपयोग  करने  हेतु  स्थापित  किये  गये  उपक्रमों  में इक्विटी  भागदारी  आविष्कार  करने  वाली  श्रतिभाओं  को  उत्साहित  करना
 तथा  एक  उद्योग  से  दूसरे  उद्योग  में  प्रौद्योगिकी  के  क्षेतिजीय  अन्तरण  को  बढ़ावा
 देना  न

 (4)  परामशंदायी  संगठनों  की  मदद  करना  ।

 1&
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 उड़ोसा  में  सरकारो  क्षत्र  के एकक  स्थापित  करना

 9024.  भो  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  उड़ीसा  में  देश  के  अन्य  भागों  की  तुलना  में  सरकारी  क्षेत्र  के  केन्द्रीय  एककों  की
 कुल  संख्या  कितनी

 )  क्‍या  सरकार  उड़ीसा  में  कुछ  और  एकक  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  ये  उद्योग  राज्य-जिला-वार  किन-किन  स्थानों  पर  लगाए  जाने  हैं  और
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारी  उद्यम  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  के०  के०  :

 31/12/1986  को  केन्द्रीय  सरकार  के  228  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  उद्यमों  में  से  3  उद्यमों  के
 पंजीकृत  कार्यालय  उड़ीसा  राज्य  में  स्थित  किन्तु  अनेक  उद्यमों  ने  उड़ीसा  राज्य  में  पूंजी-निवेश
 किया  हालांकि  उनके  पंजीकृत  कार्यालय  अन्यत्र  स्थित  31/3/1986  को  उड़ीसा  राज्य  में
 केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  का सकल  परिसम्पत्ति  के  रूप  में  कुल  पूंजी  निवेश  4070.72  करोड़  रुपय
 था  जबकि  देश  भर  में  कुल  मिलाकर  लगी  पूंजी  कुल  56,695.30  5.30  करोड़  रुपये  की  है  ।

 और  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  की  अवस्थिति  के  बारे  में  निर्णय
 व्यापक  तकनीक्की  आर्थिक  दृष्टिकोणों  के  आधार  पर  किये  जाते  तथा  इसे  राज्य-वार  आधार  पर

 पूर्व-निर्धारित  नहीं  किया  जा  सकता

 श्रनीआडंरों  को  दोषपूर्ण  डिलोबरो

 9025.  श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 मनीआड्डरों  की  डिलीवरी  में  दोषों  को  कम  से  कम  करने  और  इस  प्रकार  के  दोषों  से  प्रभावित
 लोगों  को  तुरन्त  राहत  देने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सन्‍्तोष  महोन  :  मनीआडडरों  की  अदायगी  में  दोषों
 को  कम  करने  तथा  इन  दोषों  से  त्रस्त  लोगों  को  तुरन्त  राहत  देने  के  लिए  कदम
 उठाए  गए  हैं  :--

 मनीआडंरों  की  क्रदायगी  में  विलंबी  को  कम  करने  के  लिए  छोटे  डाकघरों  को  नकदी
 सप्लाई  करने  की  सीमा  में  संशोधन  करके  काफी  हद  तक  सुधार  किया  गया  अब  नकदी  विभिन्‍न
 चेनलों  के  माध्यम  से  सप्लाई  की  जा  सकती  इसी  एक  पोस्टमेन  को  मनीआईडरों  की
 अदायगी  के  लिए  सौंपी  जाने  वाली  नकदी  की  सीमा  में  भी  वृद्धि  की  गई

 मनीआडरों  को  गेर  के  मामले  डुप्लीकेट  मनीआर्डर  तत्काल  जारी  करने
 तथा  प्राप्तकर्ता  या  प्रेषक  को  भुगतान  जैसी  भी  प्रेषक  ने  इच्छा  जाहिर  की  को  हिदायतें
 विद्यमान  हैं  ।

 गलत  भुगतान  से  बचने  के  लिए  प्राप्तकर्ता  की  सही  पहचान  के  लिए  नियम  विद्यमान
 जहां  भी  गलत  भुगतान  सिद्ध  हो  जाता  जेसी  भी  प्रेषक  ने  इच्छा  व्यक्त  की  मनीआडेर

 की  राशि  का  प्राप्तकर्ता  या  प्रेषक  को  भुगतान  कर  दिया  जाता  है  !

 मनीआड्डरों  का  तुरन्त  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  सुनिद्चित  करने  के  लिए
 कार्यालयों  का  दौरा  और  निरीक्षण  करके  पर्यवेक्षण  को  कड़ा  करने  का  एक  अभियान  चलाने  के  लिए

 7
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 हाल  ही  में  आदेश  दिये  गये  अभियान  के  बाद  प्राप्त  रिपोर्ट  से  पता  चला  है  कि  परिणाम

 संतोषजनक  रहे

 डाक  विभाग  में  एक  शिकायत  संगठन  है  तथा  प्रत्येक  प्राप्त  शिकायत  को  तुरन्त  पावती

 दी  जाती  है  तथा  इसके  तुरन्त  निपटान  के  लिए  मामले  पर  मंडल  अधीक्षक  स्तर  पर  कारंवाई  की

 जाती  शिकायतों  का  विश्लेषण  तथा  अनिर्णीत  मामले  पर  कारंवाई  उच्च  स्तर  पर  की  जाती  है
 ताकि  शिकायतों  के  तुरन्त  निपटान  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।  इनमें  मनीआडेंर  की  शिकायतें
 भी  शामिल  हैं  ।

 ग़ामोण  क्षेत्रों  में  नए  डाकघर  ओर  तार  धर  लोलना  तथा  सार्वजनिक  टेलोफोन
 लगाता

 9026.  भो  अमर  सिह  राठवा  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  ओर  1986-87  के  दोरान  राज्य-वार  कितने  नए  डाकधर  और
 तारधर  खोले  गये  तथा  कितने  सावंजनिक  टेलीफोन  लगाये

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  राज्य-वार  कितने  तारघर  खोले  जाने  और  कितने
 जनिक  टेलीफोन  लगाये  जाने  की  संभावना  और

 कया  वर्ष  1987-88  के  दोरान  नये  डाकघर  तारघर  आदि  खोलने  के  मामले  मे

 आदिवासी  अथवा  पव॑तीय  क्षेत्रों  की ओर  कोई  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  यदि  तो  तत्संबंर्घ
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  भम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  संतोष  मोहन  जानकारी  संलग्न
 में  दी  गई

 दूरसंचार  :  वर्ष  1985-86  तथा  1986-87  के  दौरान  खोले  गए  तारघरों  डाक
 तार  तथा  लम्बी  दूरी  के  सावेजनिक  टेलीफोन  धरों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  सकिल
 वार  जानकारी  संलग्न  विवरण-]ता  में  दी  गई  है  ।

 1985-86  1986-87  6-87

 तारघर
 डाक-तार  घर  )  1316  1046

 लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलोफोन  घर  1509  1558

 (@)  डाक  :  अभी  तक  उपलब्ध  जानकारी  संलग्न  में  दी  गई  है  ।  शेष  सकिलों  में
 खोले  जाने  वाले  डाकघरों  की  संख्या  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी
 पदों  के  सृजन  पर  लगी  रोक  को  मद्देनजर  रखते  हुए  वित्त  मंत्रालय  का  अनुमोदन  अपेक्षित
 अतः  वास्तविक  रूप  में  खोले  जाने  वाले  डाकघरों  की  संख्या  संलग्न  विवरण  2  में  दी  गई  संख्या  से
 कम  हो  सकती  है  ।

 दृरसंचार
 वर्ष  1987-88  के  दोरान  1200  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोनधर  खोले  जाने  की

 संभावना  है  ।  इनमें  से  जो  डाकघरों  में  खोले  जाएंगे  उनमें  फोनोकॉम  आधार  पर  तार  सुविधा  भी

 $9



 5  1909  )  लिखित  उत्तर

 होगी  ।  सकिल/राज्यवार  जानकारी  संलग्न  में  दी  गई

 डाक

 जी  अनुबंध  11  के  अनुसार  1987-88  में  222  डाकघर  खाले
 ं

 ५  कि
 222  डाकघर  जाने  की  संभावना

 जिनमें  से  65  प  एवं  जनजातीय  क्षेत्रों  में  है  ।  हे

 दूरसंधार

 केਂ
 जनजातीय|आदिवासी  और  पव॑ंतीय  क्षेत्रों  में  दुरसंचार  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  विशेष

 छूट  दी  जाती  जनजातीय/पहाड़ी  क्षेत्रों  में  25200  या  अधिक  की  जनसंख्या  वाले  गांव  में

 दूरसंचार  सुविधा  सुलभ  की  जा  सकती  है  जबकि  सामान्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  5000  या  अधिक
 संख्या  होनी  चाहिए  ।

 (  11)  )  जनजातौय
 क्षेत्रों  में  2200  की  जनसंख्या  की  गणना  के  लिए  कन्द्रीय  गांव  के  10

 कि०  मी०  केक्षेत्र
 में  सभी

 गांवों  की  जनसंख्या  मानी  जाती  उपयंक्‍्त  योजना  के  अन्तगंत

 जनजाती  य|पहाड़ी  क्षेत्रों  में  लगभग  100  एल०  डी०  पी०  टी०  खोलने  का  प्रस्ताव

 1985-86  एवं  1986-87  के  दौरान  खोले  गए  डाकघरों  की  संख्या

 _.
 स्किल  1985-86  5-86  के  दौरान

 «1986-87
 के  छोर

 खोले  गए
 डाकघरों  की  खोले  गए  डाकघरों

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  जा

 2.  बिहार  जज

 -

 3.  दिल्ली  जा
 ्

 4.  गुजरात  जा

 -

 5.  जम्मू  व  कक्मीर  ना  शी
 6.  केरल  ा

 -

 4...  कर्नाटक  1
 -

 8.  मध्य  प्रदेश  2
 ।  3

 9...  महाराष्ट्र  6  !

 10.  उत्तर  पूर्व  गा

 -

 उत्तर  पदिचम  ध्य्य

 _

 12...  उड़ीसा  ा
 _

 13.  राजस्थान  न
 _

 14.  तमिलनाडु  न+  का
 15.  उत्तर  प्रदेश  ना

 ०

 16.  प०  बंगाल  __
 योग  10

 णाणण  9 ान४+पपप पाप नस सइस_ेस88ड-ाई्््तनतन्‍ह...............त
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 >..+++त-++++््््भाभहप/पपभा।/ह/पभ/भप/भ:ाथ  भा  ल्‍  समानःःन्‍्मव्ा+०  नमन

 के  दोरान  खोले  जाने  वाले  संभावित  डाकघरों  की  संख्या

 सैकिल  का  नास  डाकघरों  की  संख्या

 बिहार  55

 केरल

 राजस्थान

 महाराष्ट्र  4

 मध्य  प्रदेश

 पंजाब  2

 हिमाचल  प्रदेश  न+

 आंन्‍्ध्रप्रदेश

 योग  222

 विवरण-नाा

 5-86,  86-87  के  दोरान  खोले  गए  तथा  «  के  दौरान  खोले  जा
 सकने  वाले  तारघरों  और  लम्बी  दूरी  के

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  की  सूची

 सकिल  का  नाम  6-87

 तारधर  लम्बी  दूरी  के  तारघर  लम्बी  दूरी  के  तारघर  लम्बी
 सार्वजनिक  सार्वजनिक  दूरी  के

 टेलीफोन  '.  टेलीफोन  सावंजनिक
 घर  घर  टेलीफोन

 घर

 कर्नाटक  2  3
 _  271

 5  —  7

 6.  आंध्र  प्रदेश  44  11  7  8  -_.

 2.  बिहार  245  245  2  133.  --.  4199
 '  3.  गुजरात  92  56  74  74  न  45

 4.  जम्मू

 व काश्मीर 35 22 -- 7 -- 25 5. कर्नाटक 49 --. 45 6. केरल 6 8 -+- 7. मध्य प्रदेश 300 -. : 8. महाराष्ट्र 92 70 304 >>. १
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 2  3  4  5  6  7

 9.  उत्तर  पूर्व

 मिजोरम  सहित  )  12  19  न  30  न  50

 10.  उत्तर  पदिचम

 (86  से  87

 हिमाचल  87  87  26  87  --  _

 11.  राजस्थान  45  142  56  191  --.  240

 12.  116  119  111  114  _  70
 13.  तमिलनाडु  84  77  55  67  -  +

 14.  उत्तर  प्रदेश  117  117  230  230  न+  70
 15.  पश्चिम  बंगाल  36  29  3  32  80
 16.  असम  87  से  88  तक  न  न  न  —  न  50

 हरियाणा  न  न
 ज+  न-+  न  30

 हिमाचल  न  न  न  न  न+  25

 पंजाब  न  न  न  न  —  10

 बोग  1316.  1509  1040.  1558.  .  -- 1200

 ताप  बिजलो  पनविजलो  परियोजनाओ्ों  ओर  परमाणु  ऊर्जा  के
 साध्यम  से  ऊर्जा  उत्पादन

 9027.  श्री  अमर  सिंह  राठवा  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  प्रति  वर्ष  कुल  कितनी  ऊर्जा  का  उत्पादन  होता  है  और  ताप  बिजली
 पनबिजली  परियोजनाओं  तथा  परमाणु  ऊर्जा  के  माध्यम  से  प्रति  वर्ष  कितना  ऊर्जा

 का  उत्पादन  किया  जाता

 सातवीं  योजना  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 उन  स्थलों  की  संख्या  और  नाम  क्या  है  जहां  सातवीं  योजना  के  दौरान  नई  ताप
 बिजली  परियोजनाएं  ओर  पन-बिजली  परियोजनाएं  चालू  होने  की  सम्भावना  है  ओर  उन
 योजनाओं  में  कितनी  ऊर्जा  का  उत्पादन  और

 इस  शताब्दी  के  अन्तगंत  देश  में  ऊर्जा  का  उत्पादन  कितना  हो  जाने  का  अनुमान  है
 अधिक  ताप  बिजली  परियोजना  तथा  पन-बिजली  परियोजनः  चालू  करके  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त

 करने  हेतु  कोन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मनत्रो  वसंत  साठ  )  :  वर्ष  1986-87  के  कुल  विद्युत  उत्पादन
 187568  मिलियन  यूनिट  हुआ  जिसमें  128802  मिलियन  यूनिट  ताप  5022
 मिलियन  यूनिट  न्यूक्लीय  विद्युत  और  53744  मिलियन  यूनिट  जल  विद्युत  थी  ।
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  अर्थात्‌  1989-90  के  दोरान  देश  में

 युटिलिटीज  में  सकल  विद्युत  उत्पादन  275.5  बिलियन  यूनिट  होने  का  अनुमान  लगाया  गया
 जिसमें  193.9  बिलियन  यूनिट  ताप  73  बिलियन  यूनिट  विद्युत  और  8.6  बिलियन

 यूनिट  न्यूकलीय  विद्युत
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  ताप  विद्युत  जल  विद्युत  और  ्यूक्लीय  विद्युत

 परियोजनाएं  तथा  उनसे  प्राप्त  होने  वाले  सम्भावित  लाभ  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 वर्ष  2000  ईस्वी  तक  की  देश  की  विद्युत  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  अपेक्षित
 क्षमता  में  वृद्धि  और  कुल  परिव्यय  का  निर्धारण  करने  हेतु  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  दीर्घकालिक
 योजना  अध्ययन  शुरू  किए  अध्ययन  के  निष्कषं  उपलब्ध  हो  जाने  के  बाद  संसाधनों  को
 उपलब्धता  पर  निमंर  करते  हुए  सरकार  द्वारा  विचार  किया

 लक्षित  क्षमता  को  शुरू  करने  में  किसी  भी  प्रकार  की  कमी  से  बचने  के  लिए  क्निन्‍्न
 उपाय  किए  गए  जिनमें  ये  शामिल  हैं  :  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  परियोजनाओं  की
 नियमित  रूप  से  मानीटरिंग  उपस्कर  और  सामिग्नरियों  की  सप्लाई  शीघ्र  करने  के  ब्रयास

 समस्याओं  को  हल  करने  तथा  परियोजना  के  क्रियान्वयन  को  समन्वित  करने  के  लिए  संबंधित

 एजेंसियों  की  समीक्षा  बेठके  आयोजित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  इंजीनियरों  द्वारा
 परियोजना  स्थलों  का  दोरा  परियोजना  को  क्रियान्वित  करने  में  समय  और  लागत  में  वृद्धि
 को  न  होने  देने  की  आवष्यकता  के  बारे  में  भी  राज्य  प्राधिकारियों  पर  निरन्तर  बल  दिया  जा

 रहा
 विवरण

 सातवीं  योजना  में  चालू  की  जाने  वाली  विद्युत्न  उत्पादन  क्षमता

 क्रम  सं०  क्षेत्र/स्कीम
 .

 लाभ

 ]
 ee

 उत्तरी  क्षेत्र  6649

 1.  पद्िचमी  यमुना  नहर  जल  विद्युत  स्कीम  48

 2.  दादुपुर  जल  विद्युत्त  स्कीम  )  10

 3.  पानीपत  ताप  विद्युत  केन्द्र  चरण-]|  )  220

 4.  पानीपत  ताप  विद्युत  केन्द्र  210

 5.  आन्ध्रा  जल  विद्युत  स्कीम  प्रदेश  )  17

 6...  शोंगटोंग  जल  विद्युत  स्कीम  2

 7.  भाभा  जल  विद्युत  स्कीम  प्रदेश  )  120  20

 8.  थिरोट  जल  विद्युत  स्कीम  4.5

 9.  अपर  सिन्ध  जल  विद्युत  स्कीम  और  कश्मीर  )  70

 10.  करनाह  जल  विद्युत  स्कीम  और  कद्मीर )  2

 का



 1

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

 20.

 20.

 22.

 23.

 24.

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 30.

 30.

 32.

 33.

 34.

 35.

 36.

 37.

 38.
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 सतकना  जल  विद्यू,त  स्कीम  और  कश्मीर  )  4

 मुकेरियां  जल  विद्युत  स्कीम  162

 यू०  बी०  डी०  सी०  अल  विद्युत  स्कीम  45

 दोधार  लघु  जल  विद्युत  स्कीम  1.6

 धघारीवाल  जल  विद्युत  स्कीम  2.4

 थुही  जल  विद्युत  स्क्रीम  0-8

 रोहती  जल  विद्युत  स्कीम  0.8

 निधमपुर  जल  विद्युत  स्कीम  0.8

 रोपड़  ताप  विद्युत  केन्द्र  420

 आनन्दपुर  साहिब  जल  विद्युत  स्कीम  134

 कोटा  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  210

 रामगढ़  गेस  टरबाईन  केन्द्र  3

 माही  जल  विद्युत  स्कीम  140

 मंग्रोल  जल  विद्युत  स्कीम  6

 चरणवाला  जल  विद्युत  स्क्रीम  )  2

 सुरतगढ़  जल  विद्युत  स्कीम

 अनुपगढ़  नहर  जल  विद्यू,त  स्कीम  9

 पुगल  जल  विद्यूत  स्कीम  2.1

 जाखम  जल  विद्युत  स्कीम  9

 मानेरी  भाली  जल  विद्यूत  स्कीम  प्रदेश  )  304

 अनपारा  ताप  विद्युत  केन्द्र  630

 टांडा  ताप  विद्युत  केन्द्र  प्रदेश )  440

 ऊंचाहार  ताप  विद्युत  केन्द्र  420

 सलाल  जल  विद्युत  स्क्रीम  क्षेत्र  )  345

 चमेरा  जल  विद्युत  स्कीम  180

 सिगरोली  सुपर  ताप  विद्यूत  केन्द्र  1000

 रिहन्द  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  1000

 नरोरा  परमाणु  विद्युत  परियोजना  क्षेत्र )  470
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 वश्चिमो  क्षेत्र
 रा

 39...  उकई  बायां  तट  नहर  जल  विद्युत  स्कीम

 40...  कडाना  पम्प  स्टोरेज  जल  विद्युत  स्कीम

 41...  वानकबोरी  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार

 42...  सिक्‍का  ताप  विद्युत  केन्द्र

 43...  गांधी  नगर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार

 44.  हसदेव  जल  विद्युत  स्कीम  प्रदेश  )

 45.  बारगी  जन  विद्युत  स्कीम  प्रदेश  )
 46.  कोरबा  पश्चिम  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  प्रदेश  )

 47.  संजय  गांधी  बीरसिघपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  प्रदेश  )

 48.  बाणासागर  जल  विद्युत  स्कीम

 49.  भोरा  टेल  रेस  जल  विद्युत  स्कीम

 50.  टिल्लारी  जल  विद्युत  स्कीम

 पवाना  जल  विद्युत  स्कीम

 52.  मंडारदारा  जल  विद्युत  स्कीम  )

 53.  खडकवासला  जल  विद्युत  स्कीम

 54.  भतसा  जल  विद्युत  स्कीम  )

 55.  चन्द्रपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार

 56.  खापरखेड़ा  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार

 57...  उरान  गंस  केन्द्र  विस्तार

 58.  पारली  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  (  महाराष्ट्र  )
 59.  उज्जनी  पम्प  स्टोरेज  जल  विद्युत  स्कीम  (  महाराष्ट्र  )

 60. उरान गस टरबाइन केन्द्र यूनिट सं ०-8 वेतरणा जल विद्युत स्कीम राष्ट्र 62. पेंच जल विद्युत स्कीम प्रदेश|महा राष्ट्र ) 63. को रबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार हू केन्द्रीय 64. कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार 65. विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र ( केन्द्रीय क्षेत्र )
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 66.  बालीमेला  जल  विद्युत  स्कीम

 67.  नागार्जुनसागर  जल  विद्युत  स्कीम

 68.  श्रीसेलम  जल  विद्यत  स्कीम

 69.  पन्‍ना  अहोबिलाम  जल  विद्युत  स्कीम

 70.  नागार्जुनसागर  बायां  तट  नहर  जल  विद्युत

 71.  नागार्जुनसागर  दायां  तट  नहर  जल  विद्युत  स्कीम  प्रदेश  )

 72.  पोचमपाद  जल  विद्युत  स्कीस

 73.  विजयवाड़ा  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  प्रदेश  )

 74.  ककातिया  नहर  जल  विद्युत  स्कीम

 75.  वराही  नहर  जल  विद्युत  स्कीम

 76.  सुपा  बांध  जल  विद्युत  स्कीम

 77.  घाटप्रभा  जल  विद्युत  स्कीम

 78.  रायचुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  )

 79.  मालापुर  जल  विद्यूत  स्क्रीम

 80.  कलमलईगेनेरकल  जल  विद्युत  स्कीम  )

 81  सिरवाल  जल  विद्युत  स्कीम

 82.  मादुर  ब्रांच  जल  विद्यूत  स्कीम  और  अन्य

 मिनी/माइक्रो

 83  ईदमलायर  जल  विद्युत  स्कीम

 84.  ककक्‍्कड़  जल  विद्युत  स्कीम

 85  इदुक्की  जल  विद्युत  स्कीम  चरण-दो

 86.  कल्लड  जल  विद्युत  स्कीम

 87.  सरवलार  जल  विद्यू,त  स्कीम

 88.  कृदमपराई  जल  विद्युत  स्कीम

 89...  कुंडाह  जल  विद्युत  स्क्रीम  चरण-पांच

 90...  लोभर  मैत्त्‌  र  जल  विद्युत  स्कीम  )

 91.  ..  वेंगाई  माइक्रो  जल  विद्युत  स्कीम

 92,  पिकारा  माइक्रो  जल  विद्यूत  स्कीम

 लिखित  उत्तर

 3

 5452.75

 60

 100

 330

 20

 $7



 96

 ७

 ७०७

 ७०.

 लिखित  उत्तर  >
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 93...  लोबर  भवानी  जल  विद्यत  स्कीम
 ः

 94...  मंत्त्र  ताप  विद्युत  केन्द्र  )

 95.  मंत्तूर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार

 96.  तृतीकोरिन  ताप  विद्यूत  केन्द्र  विस्तार

 97.  रामग्‌डम  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार

 98...  नेवेली  दूसरा  माइन  कट  ताप  विद्युत  केन्द्र  क्षेत्र  )
 99.  नेवली  दूसरा  माइन  कट  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  क्षेत्र  )
 100.  कलपकक्‍कम  परमाणु  विद्युत  परियोजना  क्षेत्र )

 पूर्यी  कं  ज

 पतरातू  ताप  विद्युत  केन्द्र  )

 102.  उत्तर  कोल  जल  विद्यूत  स्कीम

 103.  सोन  पद्दियमी  लिक  नहर  जल  विद्य  त.स्कीम

 104...  पूर्वी  गंडक  नहर  जल  विद्य्‌  त  स्कीम

 105.  मुजफ्फरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र

 106.  तेनुघाट  ताप  विद्य॒ त  केन्द्र  )

 107.  सोन  पूर्वी  लिक  नहर  जल  विद्युत  स्कीम

 108.  अपर  कोलाब  जल  विद्यूत  स्कीम

 109.  हीराकुंड  जल  विद्य॒त  स्कीम  चरण-तीन

 110.  रेंगाली  जल  विद्य॒त  स्कीम

 111.  पो्टू रू  जल  विद्युत  स्कीम

 112...  रेंगाली  जल  विद्य्‌  तुस्कीम  विस्तार

 113.  रोंगीचु  जल  विद्युत  ल्कीम  चरण-दो  )
 114.  रियो  जल  विद्युत  स्कीम

 115...  रम्मन  जल  विद्युत  स्कीम

 116.  कोलाघाट  ताप  विद्युत  केन्द्र

 117.  कोलाघाट  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  बंगाल  )
 118...  दुर्गापुर  परियोजना  लि०  ताप  विद्यू ठ  केन्द्र  विस्तार
 119...  तीस्ता  नहर  जल  विद्यू त  केन्द्र

 120.  रोचिगटों  जल  विद्युत  विस्तार  बंगाल )

 5  198%

 235

 3182.60

 110

 24

 6.6

 15

 110

 210
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 121.  फाजी  जल  विद्युत  स्कीम  विस्तार  1.2
 122.  पंचेत  हिल  जल  विद्युत  परियोजना  घा०  40

 123  बोकारो  ताप  विद्युत  केन्द्र  घा०  210

 124.  बोकारो  ताप  विद्यूत  केन्द्र  विस्तार  घा०  420

 125.  गैस  ट्बाइनें  घा०  90

 126...  फरकक्‍का  सुपर  ताप  विद्ध त  केन्द्र  क्षेत्र  )  630

 127.  डीजल  अंडमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  में  12

 उत्तर  पूर्वो  क्षेत्र  429.40

 128.  लोअर  बोर-पानी  जल  विज्ञूत  स्कीम  100

 129...  लकवा  ग॑स  केन्द्र  विस्तार  15

 130.  चन्द्रपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  विस्तार  )  30

 131.  बोंगाईगांव  ताप  विद्युत  केन्द्र  60

 132.  लकवा  ताप  विद्य त  केन्द्र  फेज-दो  )  60

 133.  घानसिरी  जल  विद्युत  स्कीम  )  20

 134.  लोकचाव  जल  विद्युत  स्कीम  0.4

 135.  कंथलमन्बी  जल  विद्युत  स्कीम  0.6

 136.  लेमखोंग  जल  विद्युत  स्कीम  )  1

 137.  नंगसुंगखंग  जल  विद्युत  स्कीम  )  1.5

 138.  गेलनोल  माइक्रो  जल  विद्युत  स्कीम  )  0.4

 139.  बोनिंग  जल  विद्यृत  स्कीम  )

 140.  डीजल  सेट  )  2

 141.  दिखु  जल  विद्युत  स्कीम

 142.  महारानी  जल  विद्युत  स्कीम

 143.  बारामूरा  गैस  थर्मल  केन्द्र
 *  10

 144,  न्यू  गैस  टर्बाईन  10

 145.  टागो  जल  विद्युत  स्कीम  प्रदेश  )  4.5

 146.  सोसा  जल  विद्युत  स्कीम  प्रदेश )  1.5

 147.  लघु  जल  विद्यूत  3.60

 148.  कोपिली  जल  विद्युत  स्कोम  पूर्वी  परिषद  )  100

 149.  लघु  जल  विद्युत  0.9

 150.  लघु  डीजल  )  5

 (  यूटिलीटिज  )  22245.25
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 लिखित  उत्तर  5  1987

 डाक  ओर  द्रसंचार  कसंचारियों  को  रिहायशो  आवास

 9028.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  डाक  ओर  दूरसंचार  कमंचारियों  को  रिहायशी
 आवास  उपलब्ध  कराने  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कोई  विशेष  प्रयास  किए  गए

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रत्येक  डाक  मंडल  और  दूर-संचार  मंडल  और
 जिलों  में  प्रत्येक  वर्ष  क ेलिए  कितना  वित्तीय  प्रावधान  किया  गया

 इस  समय  प्रत्येक  प्रशाधनिक  एकक  में  कितने  व्यक्तियों  को  रिहायशी  आवास  दिए
 गए  हैं  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  कितने  लोगों  को  मकान  दे  दिए  जाने  का  प्रस्ताव

 और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्री  सन्‍्तोष  मोहन  :

 जी

 इस  अवधि  के  दौरान  डाक  सकिलों  को  किया  गया  आबंटन  संलग्न  विवरण  में  दिया
 गया

 और  यदि  हम  सम्पूर्ण  स्टाफ  को  ध्यान  में  तो  डाक  सकिलों  में  इस  समय
 संतोषजनक  स्तर  3  से  9  बैठता  मकान  किराया  भत्ता  में  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण

 वास्तविक  आवेदनों  की  संख्या  में  कमी  आई

 सातवीं  योजना  कें  अन्त  विभाग  को  लगभग  3000  क्वार्टरों  की  वृद्धि  करने  की  आशा

 है  ।  इससे  सन्‍्तोषजनक  स्तर  में  कोई  विशेष  वृद्धि  नहीं  होगी  ।

 हरसंचार
 से  विभिन्‍न  यूनिटों  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उपलब्ध  होते  ही

 सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विवरण

 डाक  विभाग  रिहायशी  आवास  उपलब्ध  कराने  के  लिए  किया  गया  प्रावधान

 ऋण्सं०  सकिल  का  नाम  84-85  85-86  86-87

 )  )

 2  3.
 7

 प्रा  न

 2  आंध्र  प्रदेश  0.72  1.13  0.63

 2  बिहार  0.7
 2

 0.08  0.44

 दिल्ली 0.58 0.08 90
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 q  2  3  4  5

 4  गुजरात  1.87  1.39  1.31

 5  जम्मू  एवं  कश्मीर  0.13  0.03  0.21

 6.  कर्नाटक  1.46  1.87  0.99

 7  केरल  0.54  0.84  0.58

 8  मध्य  प्रदेश  0.79  0.40  0.10

 9  महाराष्ट्र  1.10  -  1.61  1.24

 10.  उत्तर  पूर्वी  0.28  0.58  0.57

 11.  उत्तर  पश्चिमी  0.42  0.55  0.34

 12.  उड़ीसा  0.25  0.46  0.35

 13.  राजस्थान  1.88  1.95  1.06

 14...  तमिलनाडु  0.65  1.03  1.30

 15.  उत्तर  प्रदेश  1.50  1.86  0.72

 16.  पश्चिम  बंगाल  0.39  0.62  0.55

 कुल  14.16  या  15.89  10.40
 -  ee  ---  --  -+-  -----  >>

 ग्रामोण  क्षेत्रों  में  दृरसंचार  सेवाओं  के  प्रसार  के  लिए  एक्सेस
 रूरल  रेडियो  रिले  सिस्टम

 9029.  श्रो०  नारायण  चन्द  पाराशर  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सेवाओं  के  प्रसार  हेतु  एक्सेस  रूरल

 रेडियो  रिले  जेसी  कोई  नई  प्रौद्योगिकी  अपनाई  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  संतोष  मोहन  :  जी

 निम्नलिखित  प्रोद्योगिकियों  को  अपनाया  गया  है  :--

 (@)  मल्टी  एक्सेस  सरल  रेडियो  प्रणाली  ए०  आर०

 (2)  छोटी  क्षमता  वाले  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज

 (3)  सिंगल  चेनल  वी०  एच०  एफ०

 (4)  छोटी  क्षमता  का  यू०  एच०  एफ०

 91
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 प्रमुख  विशेषताएं  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  :--..

 विवरण
 हु

 निम्नलिखित  की  महत्पूर्ण  विशेषताएं

 एम०  ए०  आर०  आर०

 (1)  एम०  ए०  आर०  आर»  प्रणाली  में  संचारण  के  लिए  विश्वसनीय  रेडियो
 मीडिया  का  इस्तेमाल  होता

 (2)  इस  प्रणाली  को  उन  दूरवर्ती  जनजातीय  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधा
 प्रदान  करने  के  लिए  प्रारंभ  किया  गया  है  जो  दुर्गंम  हैं  और  जहां  बिजली  के
 अभाव  के  कारण  ओपन  वायर  लाइनों  की  पारंपरिक  प्रक्रिया  या  तो  व्यवहार्य
 न  हो  या  फिर  तकनीकी  दृष्टि  से  संभव  न  हो  ।

 (3)  इस  प्रणाली  से  50  कि०  मी०  की  अरीय  दूरी  के  भीतरी  लम्बी  दूरी  के
 सावंजनिक  टेलीफोन  प्रदान  किए  जा  सकते

 (4)  इस  प्रणाली  पर  प्रदान  किया  गया  संचार  अधिक  स्थायी  हांता  क्‍योंकि
 इस  पर  मौसम का  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।

 (5)  लम्बी  दूरी  के  सावंजानक  टेलीफोन  द्वारा  की  जाने  वाली  कालों  की  संख्या

 बहुत  कम  होने  के  कारण  बहुत  कम  रेडियों  चेनलों  से  ही  अधिक  लम्बी  दूरी
 के  सावंजनिक  टेलीफोनों  को  सेवा  प्रदान  की  जाती  है  ।

 छोडो  क्षमता  वाले  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज

 (1)  वातानुकूलन  की  आवश्यकता  नहीं  होती  ।

 (2)  इसमें  दूरवर्ती  मानीटरिंग  सुविधाएं  होती  हैं  ।

 (3)  कठिन  स्थितियों  में  काम  कर  सकता

 (4)  बेहतर  विवष्वसनीयता

 (5)  इसमें  इन  विल्ट  मीटरिंग  सुविधा  होती

 सिंगल  चनल  वबो०  एच०  एफ०

 दूरवर्ती  और  दुर्गम  स्थानों
 के  लिए  विश्वसनीय  सिंगल  चेनल  ८्बाइंट  टू-प्बाइंट

 रेडियो  मीडिया  प्रदान  करता  है  ।

 छोटो  क्षमता  यू०  एचथ०  एफ०

 ओपन  वायर  लाइनों  की  तुलना  में  ग्रामीण  एक्सच्रेंजों  के  लिए  विश्वसनीय
 रेडियो  मीडिया  पर  ट्रंक  जंक्शनों  का  ग्रुप  प्रदान  करता
 कम्पनियों  को  वाषिक  आम  दंठकों  के  कार्यवाही  सारांश  तेयार  करना रू

 9030.  डा०  थो०  एल०  शंलेश  :  क्‍या  उद्योग  नन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कम्पनी  अधिनियम  और  उसके  अन्तर्गंत  बनाए  गंए  नियमों  के  अन्तर्गत
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 शेयरघा  रकों  को  कम्पनियों  की  वाधिक  आम  बंठकों  के  कार्यवाही री  सारांश  परिचालित  करना  अपेक्षित

 नहीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  उन्हें  मालूम  है  कि  बड़ी  कम्पनियों  के  बल्कि  लाखों  शेयरधारी  दूरी
 अथवा  अन्य  कारणों  से  वाधिक  आम  बंठकों  में  भाग  नहीं  ले  पाते  और  अधिकांशत:ः  ये  बंठकें  परोक्षी

 )  के  आधार  पर  होती

 क्‍या  शेयर  धारकों  को  कोई  कार्यवाही  सारांश  अथवा  संक्षिप्त  रिकार्ड  परिचालित  न

 किए  जाने  के  कारण  वार्षिक  आम  बंठक  की  कार्यवाही  की  जानकारी  नहीं  मिलती  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  उक्त  अधिनियम  में  आगामी  संशोधन  करते  समय  निर्देश

 बीडों  के  लिए  छ्ोयर  धारकों  को  कार्यवाही  सारांश  का  परिचालन  अनिवाये  किए  जाने  की  वांछीयता
 पर  विचार  करेगी  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मम्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :
 से  (=)  कम्पनी  1956  के  अन्तगंत  कम्पनी  की  वाषिक  महासभा  की  बेठकों  के

 का्यबृत्तों  को  उसके  सदस्यों  को  परिचालित  करना  अपेक्षित  नहीं  अधिनियम  को  धारा
 196  के  अनुबन्धों  सदस्यों  को  महासभा  की  बंठकों  की  कायंवाहियों  के  कायंवृत्तों  के  निरीक्षण
 करने  का  अधिकार  है  तथा  निर्धारित  शुल्क  देने  पर  एक  प्रति  प्राप्त  करने  का  भी  अधिकार

 तदनुसार  विधि  में  कोई  संशोधन  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया

 ब्रिठेन  को  फर्मों  के साथ  संयुक्त  उच्चम  स्थापित  करना

 9031.  डा०  बो०  एल०  शेलेश  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिटेन  की  फर्मों  का  एक  अतिनिधि  मण्डल  सस्यागत  प्रबन्ध  संगठन
 और  प्रशिक्षण  के  अव्तरों  सहित  श्रौद्योगिकी  अन्तरण  की  सम्भावनाओं  का  अनुमान  लगाने  के  लिए
 पिछले  महीने  के  अन्त  में  व्यापार  मिशन  पर  भारत  यात्रा  पर  आया

 क्या  इस  प्रातितिव  मण्डल  ने  परियोजनाओं  के  वित्त  पोषण  और  भारत  में  संयुक्त
 उद्यमों  का  स्थापना  पर  भी  विचार  और

 इस  व्यापार  प्रतिनिधि  मण्डल  के  साथ  हुई  सरकार  की  बातचीत  के  क्या  परिणाम
 निकल  आर  इस  प्रातानांव  मण्डल  यांदे  कोई  पेशकश  की  गई  है  तो  उसका  स्वकृप  कया  दे  ?

 उद्याग  मन्त्रालय  मं  भोद्यागिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्र  एस०  अरुणाचलम )  :
 स  हा  ।  इजोनियारग  इडस्ट्रीज  इंग्लेंड  से  एक  शिष्टमंडल

 न  मच  के  आन्तम  सप्ताहू  आर  1987  क  प्रारम्भ  में  भारत  का  दौरा  किया
 मडल  न  श्राद्यागका  क  अन्तरण  और  सथुक्त  उद्यमों  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  अनेक  भारतोय
 कम्पानया  के  साथ  विचार  विमश  किया  था  |  सरकारी  स्तर  पर  कोई  परस्पर  बातचीत  या  विचार
 विमश  नहा  हुआ  ।  भारत  म  शिष्टमंडल  की  विचारणाओं  से  सम्बन्धित  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं

 क्योंकि  यह  शिष्टमंडल  गेर  सरकारी
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 राज्यों  क्वरा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  पर  निगरानो  रखने  हेतु
 एजेंसियों  को  स्थापना

 9032.  श्री  श्रीकान्त  दत्त  नरसहराज  वाडियर  :  क्या  खाध्ष  ओर  नागरिक  पृक्षि  अन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  देश  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  प्रभावी  कार्यकरण  सुनिद्चित  करवे  के
 लिए  कोई  केन्द्रीय  निगरानी  एजेंसी

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  ऐसी  कोई  एजेन्सी  स्थापित  करने  का
 विचार

 क्‍या  राज्य  सरकारों  को  सार्वजनिक  वितरण  पर  निगरानी  रखने  हेतु  इस  प्रकार  की
 एजेन्लियां  स्थापित  करने  की  सलाह  दी  गई  और

 प्रभावी  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  सुनिद्दिचत  करने  हेतु  अन्य  उपाय  किए  गए  हैं  ?
 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रों  गुलास  नबी  :

 ओर  केन्द्रीय  सरकार  देश  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  राज्यों|सघ  राज्य
 क्षेत्रों  से  प्राप्त  होने  वाले  मासिक  तथा  तिमाही  आंकड़ों  के  जरिए  करती  इसके
 अलावा  केन्द्रीय  सरकार  के  वरिष्ठ  अधिकारी  मौके  पर  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  का  अध्ययन
 करने  के  लिए  समय-समय  पर  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  दौरा  भी  करते  हैं  ।

 भौर  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 की

 सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  ये  मोजूदा  प्रबन्धों
 की  विस्तृत  पुनरीक्षा  कमियों  का  पता  लगाएं  और  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  बिशेषकर

 आदिवासी  तथा  दुगंम  क्षेत्रों  में  सुप्रवाही  बनाने  तथा  मजबूत  करने  के  लिए  कार्यवाही  की
 एक  योजना  बनाएं  और  उसे  एक  समयबद्ध  कायेक्रम  के  भीतर  कार्यान्वित  करे  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  जिला
 मुख्य|लयों  में  एक  उपयुक्तਂ  परितरीक्षा  प्रणाली  स्थापित  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि
 उचित  दर  की  वुकानों  को  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  के  बारे  में  अद्यतन  सूचना  उपलब्ध

 तेल  ओर  प्राकृतिक  गंस  आयोग  द्वारा  पूरी  को  जा  रहो  कच्चे  तेल  को
 आवश्यकता  तथा  इसका  आयाल

 9033.  भरी  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेंस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षों
 के

 दौरान  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  अशोंधिट  और  कच्चा
 तेल  की  कितनी  प्रतिशत  आवश्यकता  पूरी  की  ओर  कितने  प्रतिशत  आवश्यकता  आयात  से
 पूरी  की

 )  इस  अवधि  के  दौरान  कितने  मू-य  के  अशोधित  तेल  का  +यात  किया  गया  »  और
 उन

 देशों
 और  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  जो  कच्चे  तेल  में  उत्पादन  में  आयोग  की

 सहायता  कर  रहे  उनके  द्वारा  किस  तरह  की
 सहायता  कोजा  रही  है  और  वे  कब  से  श्रहययता

 कर  रहे  हैं  ?  ह॒

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेंस  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍त्रो  तथा  वित्त  मन्भालय  में  राज्य  ऋतन्नो
 :  सूचना  निम्न  प्रकार  है  :
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 वर्ष  ओ०  एन०  जी०  सो०  द्वारा  पूरी  आयात  द्वारा  प्री  की  गई
 की  गई  कच्चे  तेल  की  कुल  कच्चे  तेल  की  कुल  देशी
 आवद्यकता  की  प्रतिशतता  आवश्यकता  की  प्रतिशतता

 1984-85  5  62.9  30.5

 1985-86  5-86  62.6  31.3

 1986-87  59.4  35.0

 )

 कच्चे  तेल  की  आंशिक  आवदयकता  को  आयल  इंडिया  लि०  द्वारा  पूरा  किया  जाता

 9367  करोड़  रुपये

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में  बाहर  से  कोई  सहायता

 नहीं  ली  जा  रही  अन्तर्राष्ट्रीय  कम्पनियों  के  साथ  नई  प्रोद्योगिकी  के  संसाघनों

 और  अनुसंधान  एवं  विकास  विशेषकर  विकसित  लेल  प्रतिप्राप्ति  तकनीकों  के  सम्बन्ध  में

 निरन्तर  अन्तरकारवाई  की  जा  रही

 उड़ीसा  में  खरोक  घान  को  विधश  विक्ो

 9034  श्री  चिन्ताभणि  जेना  :  क्या  साध  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 )  क्या  देश  के  विभिन्‍न  विशेषकर  उड़ीसा  में  खरीक  धान  की  भारी  पैमाने  पर

 विवश  बिक्री  की  गई  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  धान  की  निर्धारित  दरों  पर  खरीद

 के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 भारतीय  खाद्य  निंगम  ने  उड़ीसा  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  घान  की  खरीद  का  लक्ष्य

 रखा  है  ओर  किस  सीमा  तक  लक्ष्य  को  प्राप्त  किया

 उड़ीसा  में  1986  से  1987  तक
 भारतीय  खाद्य

 निगम  के

 वार  और  जिला-वार  कितने-कितने  डिपो  और  खरीफ  केन्द्र  कार्य  कर  रहे  थे
 ओर  इसकी  कितनी

 खरीद  की  गई  और

 राज्य  में  घात  और  चावल  की  विवश  बिक्री  रोकने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  की  गई

 है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  गुलाभ  नथो  :  (
 उड़ीसा  सहित  किसी  राज्य  से  खरीफ  विपणन  मौसम  1986-87  के  दौरान  धान  की .

 रन  बिक्री  करने  के  बारे  में  अभी  तक  कोई  सूचना  नहीं  मिली  किसानों  को  मूल्य  समर्थन

 देने  के लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  और  राज्य  सरकारों  तथा  उनकी  एजेन्सियों  द्वारा  धान  क्रय  केन्द्र

 खोले  गए  हैं  ।
 प्ध  +

 कोई
 लक्ष्य  ना

 नहीं  किया  जाता  है  क्‍योंकि  घान  की  वसूली  किसानों  को  मुल्य

 समर्थन  देने  के  लिए  को  जात

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 विवरण

 पु

 1986  से  1987  तक  कार्य  कर  रहे  केन्द्रों
 की  गई  मात्रा  के  जिलेवार  ब्यौरे  बताने  वाला  विवरण  ।

 राजस्व  एफ०  एस०  डो०  वसूली  खरीदी  गई  मात्रा  विनियमित  मंडी  खरीदी  गई
 जिले  का  केन्द्र  के  नाम  मीटरी  वसूली  केन्द्रों  के  मात्रा

 नाम  टन  नाम  मीठरी  टन

 पु
 ः

 2
 रा

 3  4  5

 एफ०  एस०»  डी०  उमेड़ी  --  डाबुगांव  13.0

 रायगाडा  --  नवरंगपुर  न+

 एस  डब्ल्यू ०  सी०
 रायागाडा  न  गुनुपुर  --

 एफ०  एस०  डी०

 नवरंगपुर
 न+

 एस०  डब्ल्यू०  सी०

 नवरंगपुर

 एफ०  एस०  डो०

 केसिंगा  —  जुनागढ़  4.6

 एस०  डब्ल्यू ०  सी०
 खरियार  रोड  —  घमंगढ़  न

 एफ०  एस०  डी०  नारला  न

 बोलंगिर  एफ०  एस०  डी०

 डुंगिरिपल्ली  ज+  ॥ं  डुगिरिपल्ली  88.5

 एस०  डब्ल्य ू०  सी०
 तितलीगढ़  न+  बिका  70.5

 एस ०  डब्ल्य ू०  सी०
 कन्टाबंजी  रामपुर  48.6

 एस०  डब्ल्यू  ०  सी  ०  ज+  चुड़ापल्ली  5.8

 बोलंगिर  न  कंटाबंजी  न

 सम्बलपुर  एफ०  एस०  डी०

 भरसुगुडा  --  सतलामा  10.8

 एफ०  एस०  डी०  —  गुड़भागा  16.8

 एफ०  एस०  डी०  ध्

 बालीकड़ी  न
 गट्टाबिरा  1.4
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 2  3  4  5

 सी०  डब्ल्यू०  सी०
 ः

 सम्बलपुर

 ॥

 ज+  बरपली  5.1

 एस०  डब्ल्य ू०  सी०

 अट्टाबिरा  न  सेहरूटिकरा  --

 एफ०  एस०  डी०  अट्वाबिरा  —  बालगढ़  --

 बालासौर  एफ०  एस०  डी०  रानीताल  —  चन्दाबालो  ---

 एफ०  एस०  डी०  रूपसा

 एफ०  एस०  डी०  जालेइवर

 एस»  डब्ल्यू०  सी०  भद्रक

 गंजम  एफ०  एस०  डी०  फुलबनी  —  पारलेखेमूडी  --

 सी०  डब्ल्यू०  सी०  बेरहामपुर  --  न  --

 जोड़  265.1

 उड़ोसा  ओर  पश्चिम  बगाल  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  अभाव

 9035.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्यों  विशेषकर  उड़ीसा  और  परद्चम  बंगाल  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  और

 डीजल  का  अभाव

 यदि  तो  कया  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  श्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  वस्तुओं  के  अभाव  होने  के  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मन्त्रालयथ  के  राज्य  भनन्‍्त्रो  तथा  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मनत्रो

 ब्रह्म  :  से  उड़ीसा  और  पश्चिमी  बंगाल  राज्पों  में  विगत  में  पेट्रोलियम
 उत्पादों  की  सामान्य  कमी  होने  की  न  तो  कोई  सूचना  मिली  है  और  न  इससे  सम्बन्धित  शिकायतें

 हो  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 पहले  उड़ीसा  में  कुछ  कमी  हुई  थी  जिसके  कारणों  से  1987  में  कटक

 और  राऊरकेला  में  डिपुओं  की  भराई  करने  वाली  सप्लाई  में  रेल  परिवहन  सम्बन्धी

 1987  में  कटक  और  बालासौर  में  बिजली  का  न  होता  तथा  राऊरकेला  में  लोड  शेंडिंग  थी  ।

 पश्चिरी  बंगाल  में  आई०  ओ०  सी०  तथा  आई०  बी०  पी०  कम्पनी  के  सामने  उत्पन्न  औद्योगिक
 1986  में  कुछ  क्षेत्रों  में  भारी  वर्षा  1986  में  ट्रांसपोर्ट रों

 की  हड़ताल  होने  के  कारण  राज्य  के  कुछ  भागों  में  सप्लाई  करने  में  बाघाएं  उपस्थित  हुई  ।
 स्थिति  से  निपटने  के  लिए  यथा  संभव  वेकल्पिक  उपाय  किए  गए  और  उसके  बाद  स्थिति
 श्वामान्य  हो  गई

 श्य्‌
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 पन्नों  का  लंबित  रहना

 9036.  भी  टी०  बशोर
 भ्री  सुरेश  कुरूप

 )  आशय  पत्र  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  लिए  केरल  से  प्राप्त  ऐसे  कितने  आवेदन  पत्र
 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़े  जिनके  लिये  केरल  सरकार  ने  सिफारिश  की  और

 |
 :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आशय  पत्र  ओद्योगिक  लाइसेंस  मंजूर  करने  में  विल॑म्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  अरुणाचलभ  )  :
 ओर  29.4.1987  को  केरल  राज्य  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  उद्योग

 और  1951  के  उपबन्धों  के  अधीन  प्राप्त  हुए  छः  औद्योगिक  लाइसेंस  के
 आवेदन  प्रक्रिया  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  सरकार  का  यह  निरन्तर  प्रयास  रहता  है  कि  सभी
 लम्बित  औद्योगिक  लाइसेंस  के  आवेदनों  को  जितनी  शीघ्रता  से  हो  सके  निपटाया  यह

 सुनिदिचत  करने  के  लिए  इस  प्रणाली  को  और  सुप्रवाही  बनाया  गया  है  ।

 केरल  में  कट्टकडा  टेलोफोन  एक्सचेंज  का  विकास

 9037.  भ्रोी  टी०  बशोर  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  केरल  में  कट्टकडा  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  विकास  करने  के  लिये  कोई
 कदम  उठाये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मम्त्रालय  में  राज्य  भनन्‍्त्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  जी  हां  ,

 कट्टकडा  में  सातवीं  योजना  के  दौरान  90  लाइनों  वाले  छोटे  एक्सचेंज  को  200
 लाइनों  के  छोटे  एक्सचेंजों  तक  बढ़ाने  की  योजना  है  ।

 भरिया-रानोगंज  कोयला  क्षत्र  में  वायु  प्रदूषण

 9038.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  ओर  पद्िचम  बंगाल  की  सीमा  पर  स्थित  झरिया-रानीगंज  कोयला  क्षेत्र
 में  वायु  प्रदूषण  से  स्वास्थ्य  को  खतरा  पैदा  हो  गया

 क्या  धनबाद  स्थित  केन्द्रीय  खान  अनुमंधान  केन्द्र  द्वारा  हाल  ही  में  किए  गए  अध्ययनों
 के  अनुसार  इस

 क्षेत्र  वायु  में  प्रदूषण  तत्वों  की  मात्रा  अनुमत  सीमा  से  बहुत  अधिक  बढ़  गई
 गौर

 यदि  तो  कोयला  खानों  से  हो  रहे  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  सुधा  रात्मक
 उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  सन्‍्त्रो  बसंत  :  और  भरिया  और  रानीगंज  कोयला  क्षेत्रों  में

 ओद्योगिक
 क्रियाकलाप  बढ़  रहा  है  जिसका  कारण  खनन

 कार्य  तथा  ताप  उवंरक
 इस्पात  रीफ्रक्टरी  स्मेल्टर  तथा  सहायक  उद्योगों  का  विस्तार  ओर

 उनके  कारण  वहां  वायु  प्रदूषण  हो  रहा  केन्द्रीय  खनन  अनुसंधान  धनबाद  ने
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 रानीगंज  क्षेत्र  में  जो  अध्ययन  किए  हैं  उनसे  यह  पता  चला  है  कि  वहां  वायु  में  धूलਂ  तथा
 कण  द्रव्य  निर्धारित  स्तर  से  अधिक  हैं  किन्तु  सल्फर  नाइट्रोजन  आक्साइड

 आदि  गसें  तथा  गंघक  का  अंश  अभी  निर्धारित  सीमाओं  के  भीतर  ही  है  ।

 कोल  इंडिया  लि०  और  उसकी  सहायक  कम्पनियों  ने  निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  :

 (1)  नई  कोयला  परियोजनाओं  के  लिए  पर्यावरण  प्रबंध  योजनाएं  निद्दिचत  रूप  से  बनाई
 जाती  हैं  ।  इन  योजनाओं  में  यह  बातें  शामिल  रहती  हैं  भू-आकृति  पर  कोयला  खनन

 का  फूल-पौधों  ओर  बनस्पतियों  पर  कोयला  खनन  का  जीव-जन्तुओं
 और  वन्य  जीवन  पर  कोयला  खनन  का  पानी  की  ग्रुणवता  पर  कोयला  खनन

 का  सूक्ष्म  मौसम  विज्ञानी  परिमापों  तथा  जल-विज्ञानी  व्यवस्था  पर  ओर  शोर

 स्तर  पर  कोयला  खनन  का  प्रभाव  ।

 (2)  केन्द्रीय  खान  आयोजन  और  डिजाइन  संस्थान  लि०  ने  मुम्मा  में  यंत्रीकृत  साफ्ट  कोक

 विनिर्माण  संयंत्र  विकसित  किया  है  तथा  वह  सफलतापूर्वक  काम  कर  रहा  है  ओर

 इसकी  तकनालॉजी  अपना  लेने  पर  वायु  में  न्यूनतम  प्रदूषण  होगा  ।

 (3)  प्रमुख  कोयला  रख-रखाव  संयंत्रों  ओर  प्रमुख  धूली-जनन  क्रियाकलाप  केन्द्रों  में  धूल
 को  निकालने  और  घूल  को  अलग  करने  के  लिए  समुचित  डिजाइनों  वाले  यंत्र

 आदि  लगाने  का  प्रस्ताव  किया  जाता  इसके  फलस्वरूप  स्थिर  कण  द्रव्य  पर

 नियंत्रण  होगा  और  हवा  में  शुद्धता  बढ़ेगी  ।

 जः  (4)  सड़क  परिवहन  के  कारण  काफी  वायु  प्रदूषण  होता  भरिया  कोयला  क्षेत्र  में

 सड़कों  की  व्यवस्था  बेहतर  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  और  उनके

 स्वरूप  हवा  की  गुणवता  बेहतर  हो  सकेगी  ।

 नव  (5)  केन्द्रीय  खान  आयोजन  ओर  डिजाइन  संस्थान  लि०  धुआंरहित  कोयले  का  विकास

 कर  रहा  है  और  इस  प्रकार  के  कोयले  का  वाणिज्यिक  स्तर  पर  प्रचार-प्रसार  और

 प्रयोग  होने  से  वायु  प्रदूषण  न्यूनतम  हो

 (6)  मरिया  और  रानीगंज  कोयब्ञा  क्षेत्रों  के लिए  जो  विस्तृत  पर्यावरण  अध्ययन  प्रस्तावित

 हैं  उनके  फलस्वरूप  एक  समग्न  नियंत्रण  नीति  के  विकास  में  सहायता

 दिल्‍लो  में  टेलोफोन  सामग्रो  उपकरणों  का  दुरुपयोग

 9039.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हि  क्‍या  दिल्ली  में  टेलीफोन  सामग्री  उपकरणों  के  दुरूपयोग/दुविनियोजन  चोरी  छिपे

 बिक्री  की  घटनाएं  होती  रही

 यदि  तो  इन  मामलों  का  ब्योरा  क्‍या  है  और  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की

 «गई

 क्‍या  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  अन्य  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 संचार  संजालय  में  राज्य  भनन्‍्त्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  जी  हां  ।
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 और  पछले  एक  वर्ष  के  दौरान  इस  प्रकार  के  दो  मामले  जानकारी  में  भार
 उपस्कर  का  परीक्षण  करते  समय  अगस्त  में  ए  प्लेटिनम  कानटेक्स  सहित  रिले  स्थ्रिंग
 को  चोरी  का  पता  चला  था  इस  मामले  की  जांच  की  गई  थी  परन्तु  कोई  जिम्मेदारी  नहीं  निबिचत
 को  जा  सकी  ।

 अन्य  मामलों  में  करोल  बाग  एक्सचेंज  अप्राधिकृत  रूप  से  कुछ  पुरानी  स्टोर  मदों  जंसे
 अरेस्टर  और  हीटकोइल  स्ट्रिप्स  एवं  टेस्ट  जैक  ले  जाए  जाने  का  समाचार  मिला  था  ।  इस  मामले
 की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 पयंवेक्षण  का  कार्य  देख  रहे  आधिकारियों  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  वे  कर्मचारियों
 के  ऊपर  कड़ी  निगरानी  रखें  और  विशेष  रूप  से  के  समय  ।

 यनों  पर  आधारित  उद्योग

 श्री  एच०  बो०  पाटिल
 |

 हि  :  क्‍या  उच्चोग  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे

 कि  - श्री  लक्ष्मण  मलिक  जी  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  में  वनों  पर  आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  की

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  वनों  पर  आधारित  हे
 कितने  उद्योग  स्थापित  किए  गए

 न

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  वनों  पर  आधारित  उद्योगों
 की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  कनाटक  और  उड़ीसा  राज्यों
 में  बनों  पर  आधारित  ऐसे  कितने  उद्योग  स्थाप्रित  करने  का  प्रस्ताव  भौर

 इनकी  स्थिति  अनुमानित  लागत  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इनसे  वाणिज्यिक  उत्पादन
 कब  से  आरम्भ  होने  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  सम्जालय  में  ओश्योगिक  विकास  विभाग  सें  मन्तरो  एम०  :
 और  चार  कागज/|अखबारी  कागज  की  जो  वन  के  कच्चे  माल  के  उपयो

 ५

 विशि  ज्यों  में
 केन्द्र  हे  गपर

 आधारित  न्‍न  राज्यों  में  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  में  चल  रही  जता  कि  नीचे  बताया
 गया  है  :--

 कब
 राज्य  का  नाम  कारखानों  की  संख्या  विनिर्माण  की  वस्तु

 हर

 चोरी  असम  जांच को गई थी परन्तु  लिखाई  और  छपाई  के  कागज
 2.  केरल  अख्बारी

 3.  मध्य  प्रदेश  अखबारी  कागज
 4.  नागालेंड  छपाई  और  क्राफ्ट  पेपर

 में  में  रा  रशनशऋणाएं उपयुक्त  में  असम  में  अवस्थित  कागज  की  ने  अक्तूबर  से  कार्य  करना  शुरू किया  जबकि  शेष  मिलें  3  से  अधिक  वर्षों  से  अल  रहो  हैं  ।
 ह

 वन  के  कच्चे  माल  के  उपयोग  पर  मुख्य  छप  से  आधारित  एक  कागज  की  मिल  असम
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 राज्य  में  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  की  जा  रही  है  जिस  के  वतंमान  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान

 शुरू  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 ओर  उद्योग  मन्त्रालय  के  प्रास  कर्नाटक  और  उड़ीसा  राज्यों  में  सातवीं

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  में  वन  पर  आधारित  किसी  उद्योग  को  स्थापित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 हाल  हो  में  हुए  विधान  सभा  खनावों  ओर  उप  चुनावों  में  चुनाव  आयोग  तथा  मुख्य
 निर्वायन  अधिकारियों  को  प्राप्त  शिकायतें

 9042.  डा०  ए०  के०  पटेल  है
 झो  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  9  :  क्‍या  विधि  ओर  न्याय  मन्त्रो  यह  बताने  की
 श्रो  तेशा  सिह  दर्दो

 कृपा  करेंगे  कि  :

 23  1987  को  विभिन्‍न  राज्यों  में  हुए  चुनावों  और  उप  चुनावों  के  सम्बन्ध

 में  निर्वाचन  आयोग  और  मुख्य  निर्वाचन  अधिकारियों  कितनी  और  किस  प्रकार  की  शिकायतें

 प्राप्त  हुई
 इन  शिकायतों  पर  क्‍या  कारंबाई  की  और

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  सभी  शिकायतों  को  समाप्त  करने  के  लिये  क्‍या  उपाय  किए
 जा  रहे  हैं  ।

 विधि  और  न्याय  मम्त्रालय
 में  राज्य  मन्‍्त्रो  एज०  आर०  :  सम्बन्धित

 राज्यों  के  मुख्य  निर्वाचन  आफिसरों  के  परामर्श  से  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  शिकायतों  के  ब्यौरे  का
 अभी  संकलन  किया  जा  रहा

 और  शिकायतों  का  संकलन  और  विइलेषण  करने  के  पदचात्‌  ही  ये  प्रइन  उठेंगे  ।

 सरकारो  क्षेत्र  में  नये  उद्योग  लगाना

 9043  भरी  ब॒ुदि  चम्द्र  जन
 झो  दिलोप  सिंह  भ्रिया

 क्या  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  में  नए  उद्योग  लगाने  से  सम्बन्धित  राज्य  वार  कितने

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधोन

 |
 :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  कया  सरकार  का  विचार  इनमें  से  कुछ  उद्योग  राजस्थान  और  मध्य  प्रदेश  में

 का  ह

 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मग्त्रालय  में  सरकारों  उच्चम  विभाग  में  राज्य  भनन्‍न्नी  के०  के०  :

 से  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  की  अवस्थिति  के  बारे  में  निर्णय  व्यापक
 तकनीकी--आशिक  दृष्टिकोणों  के  आधार  पर  लिये  जाते  हैं  तथा  इसे  राज्य-वार  आधार  पर  पूर्व
 निर्धारित  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।
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 अद्योगिक  उत्पादन  सें  गिरावट

 9044.  डा०  बो०  वेंकटेश  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 )  क्‍या  विभिन्‍न  उद्योगों  विशेषकर  निर्माता  उद्योगों  छुठी  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  निर्धारित  लक्ष्यों  स ेकम  उत्पादन  हुआ

 (a)  यदि  तो  इसके  फ्था  कारण

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  समग्र  ओसत  विकास  दर
 कितने  प्रतिशत  रखी  गई  ओर

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  करने  हेतु  सरकार  ने  क्‍या
 कदम  उठाए  हैं  ?

 उद्योग  सग्जालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  भन्त्रो  एम०  अरुणाचलम )  :
 और  कुछ  उद्योगों  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में  कमी  दिखाई

 यह  अवस्थापना  तथा  मांग  में  अड़चनों  और  कुछ  मामलों  में  श्रमिक  असंतोष्
 के  कारण  हैं  ।

 ओर  सातवीं  योजना  में  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  समग्र  रूप  से  वाषिक  औसतन
 विकास  दर  8  प्रतिशत  से  अधिक  रखी  गई  है  |  सातवीं  योजना  की  नीतियों  के  सरकार
 उद्योग  की  पुनः  पूंजी  के  कुशल  अवस्थापना  सुविधाओं  में  सुधार  तथा  प्रौद्योगकी  के

 आधुनिकीकरण  और  उन्नयन  के  लिये  विभिन्‍न  उपाय  कर  रही  है  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  प्रशासनिक  अधिकारियों  को  वेतन-वद्धि
 9045.  श्री  मिल्यानन्द  मिथ

 थो  राधाकांत  डिगाल  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रशासनिक  अधिकारियों  के  वेतन  मंहगाई  भत्तों  और
 |  अन्य  भत्तों  में  वृद्धि  की

 यदि  तो  उनमें  कितनी  वृद्धि  की  गई  है  ओर  यह  वृद्धि  किस  तिथि  से  की  गई
 और

 हि
 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 के
 उद्योग  मन्त्राल्य  सें  सरकारो  उद्यम  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्रो  के०  के०  :

 से  सरकारी  क्षेत्र  के  कार्यपालकों  के  मंहगाई  भत्ता  और  अन्य  भत्तों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  ओद्योगिक  मंहगाई  भत्ता  पेटर्न  अपनाने  वाले  एवं  मजदूरी

 री  स्मझौतों  द्वारा  शासित  न  होने  वाले  मुरूय  कार्यकारी  कार्यपालकों  और
 पयंवेक्षकों  के लिए  तदर्थ  राहत  .  स्वीकार  की  गई  यह  तदर्थ  राहत  राशि  मुख्य  कार्यपालकों  और
 कार्यकारी  निदेशकों  को  1500|-  रुपये  से लेकर  2500|-  रुपये  तक  और  अन्य  कमंचारियों  को

 हा  120/-  रुपये  से  लेकर  1200-|  रुपये  तक  प्रदान  की  गई
 र  सध्य  प्रदेश  के लिए  खोनो  का  अतिरिक्त  कोटा

 9046.  शो  परसरास  मारदाज  :  क्या  साहा  और  न  टिक  पूति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 भो  करेंगे  कि  पर

 4
 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  के  ग्रामीण  ओर  आदिवासो  क्षेत्रों  में  रहने  वाले
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 लोगों  की  आवश्यकता  पूतति  हेतु  चीनी  का  अतिरिक्त  कोटा  दिए  जाने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 खाच्च  मोर  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  पुलाम  नबो  :
 और  नहीं  ।  लेवी  चीनी  के  मासिक  कोटे  राज्य  सरकारों|संघ  शासित  प्रदेशों  से  प्राप्त

 अनुरोध  के  आधार  पर  आवंटित  नहीं  किए  जाते  हैं  बल्कि  ये  कोटे  कुछेक  एकसमान  मानदण्डों  के
 आधार  पर  आवंटित  किए  जाते  मध्य  प्रदेश  का  लेवी  चीनी  का  मासिक  कोटा  1987
 से  23,276  मीटरी  टन  से  बढ़ाकर  25,031  मीटरी  टन  प्रति  मास  कर  दिया  गया  राज्य  के
 अन्दर  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  चीनी  का  आवंटन  करने  के  पंटनं  का  निर्णय  शहरी

 ग्रामीण  आदिवासी  इलाकों  जैसी  स्थानीय  जरूरतों  और  राज्य  सरकारों  द्वारा
 निर्धारित  किए  गए  मानदण्डों  पर  आधारित  परिस्थितियों  के  सन्दर्भ  में  स्वयं  राज्य  सरकारों  द्वारा
 किया  जाता

 गेहूँ  और  चावल  की  खरोद  का  सक्ष्य

 9047.  श्रोमतोी  बसवराजेश्वरो  :  क्‍या  श्ाल्ष  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  में  गेहूं  ओर  चावल  की  खरीद  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
 था  और  कितनी  मात्रा  खरीदी

 )  वर्ष  1987-88  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  और

 लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कया  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 eter  खाद्य  और  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबो  :  से
 कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  हैं  क्योंकि  गेहूँ  श्रौर  घान  की  वसूली  मूल्य  समर्थन

 के  अधीन  की  जाती  है  और  चावल  की  वसूली  मिल-मालिकों  और  व्यापारियों  पर  लेवी  लगाकर  की
 जाती  1986-87  के  रबी  और  खरीफ  विपणन  मौसमों  के
 दौरान  105.3  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  और  86.5  लाख  मीटरी  टन  चावल  की  वसूली  की  गई

 (30.4.87)  की  स्थिति  के  अनुसार  )।

 पंजाब  ओर  हिमाचल  प्रदेश  के  बोच  बिजलो  के
 बंटवारे  के  सम्बन्ध  में  अन्तर्राज्योय  विवाद

 9048.  भ्री  वद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  उर्जा  मन्त्री  पंजाब  ओर  हिमाचल  प्रदेश  के
 बीच  बिजली  के  बंटवारे  के  सम्बन्ध  में  विवाद  के  बारे  में  17  1984  के  अतारांकित  प्र॒इन
 संख्या  7912  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  आनन्दपुर  यू०  बी०
 डो०  सी०  चरण-दो  और  चमेरा  पन-बिजली  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  पंजाब  और

 हिमाचल  प्रदेश  के  बीच  बिजली  के  बंटवारे  के  बारे  में  अन्तर्राज्यीय  विवाद  क्या

 कया  केन्द्रीय  सरकार  राजस्थान  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  उचित  कदम
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 ।



 लिखित  उत्तर  5  1987

 ऊर्जा  मम्त्रालय  में  विद्वत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशोला  रोहतगी  आनन्दपुर
 थीन  शाहपुर  कण्डी  और  अपर  बारी  दोआब  नहर  चरण-दो  जल  विद्युत

 परियोजनाओं  से  लाभों  के  सम्बन्ध  में  अपने  दावों  के  बारे  में  हिमाचल

 जम्मू  और  कद्मीर  तथा  पंजाब  को  राज्य  सरकारों  ने  ज्ञापन  प्रस्तुत  किए

 और  केन्द्रीय  परियोजनाओं  और  सांका  उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में  विद्युत  का

 बंटवारा  केन्द्रीय  फार्मूले  के  अनुरूप  होगा  ।

 ताप  विद्वत  उत्पादन

 9049.  भी  राधाकांत  डिगाल  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  ताप  विद्युत  उत्पादन  में  वृद्धि
 कऋरने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ताप  विद्युत  उत्पादन  का  कितना  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  और
 |

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कौन  से

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?
 ह

 ऊर्जा  मम्त्रो  ओ  बसम्त  साठे  :  और  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  ताप  विद्युत
 उत्पादन  में  वद्धि  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित

 शामिल

 में  34  ताप  विद्युत  केन्द्रों  में  नवीकरण  और  आधुनिकीक रण  कार्यक्रम  ।

 क्षेत्र  के  काभिकों  को  प्रशिक्षण  देने  जैसे  मामलों  में  राज्य  बिजली  बोर्डों  को

 सहायता  देना  ।

 मात्रा  में  और  बांछित  गुणवत्ता  वाले  कोयले  की

 की  गई  नई  यूनिटों  को  शीघ्र  सुस्थिर  करने  के  सम्बन्ध  में  निगरानी  करना  ।

 सातवीं  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  में  अनुमानित  ताप  विद्युत  उत्पादन  193.9  बिलियन

 यूनिट  है  जो  कि  छठी  ग्रोजना  के  अंतिम  वर्ष  में  हुए  वास्तविक  ताप  विद्युत  उत्पादन  से  95.1  बिलियन

 यूनिट  अधिक  है  |

 प्रयोग  में  लाये  जा  सकते  वाले  ऊर्जा  खोतों  के  लिए  नई  भोद्योगिको  का  उपयोग

 9050.  भोमतो  गोता  मुश्र्थो  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  गेर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  ने  पुनः  प्रयोग  में  लाए  जा  सकने  वाली  ऊर्जा
 के  लिए  एक  संदर्शी  योजना  बनाई

 क्‍या  पुनः  प्रयोग  में  लाई  जा  सकने  बाली  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  अनेक  प्रौद्योगिकी  हाल  के
 वर्षों  में  बिकसित  की  गई  है  और  प्रयोग  की  जा  सकती

 यदि  तो  इन  नई  प्रौद्योगिकियों  प्रयोग  करने  हेतु  आगामी  वर्षों  मे ंकोन  से  कदम
 उठाने  का  विचार  ओर
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 वर्ष  1985-86,  1986-87  और  1987-88  के  लिये  पुनः  प्रयोग  में  लाई  जा  सकने
 वाले  ऊर्जा  स्रोतों  के  लिए  योजना  में  किए  गए  घनराशि  नियतन  का  ब्यौरा  क्या  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  हां  ।

 (@)  हां  ।  ॥
 बायोगैस  संयंत्रों  उन्नत  घुआंरहित  सौर  तापीय  ऊर्जा  पवन

 ब्रायोमास  विशेष  रूप  से  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  आदि  में  लघु  विद्युत  प्रयोगों  क ेलिए  सौर  प्रकाश
 बोल्टीय  जैसी  पूर्ण  विकसित  तथा  बड़े  पैमाने  पर  उपयोगी  प्रणालियों  तथा  युक्तियों
 के  विस्तत  उपयोग  को  वाणिज्यिक  क्षमता  की  अवस्था  में  नवीनतम  प्रौद्योगिकियों  को  लाने
 के  लिए  अन्य  क्षेत्रों  की  भांति  इन  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  एवं  विकास  को  गहन  विशेष  रूप  से
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  क ेनवीकरणीय  स्रोतों  पर  आधारित  विद्युत  की  बढ़ती  हुई  क्षमता  और  ताप
 उत्पादन  स्रोतों  तथा  प्रणालियों  को  स्थापित  करने  तथा  स्थानीय  तौर  से  उपलब्ध  ऊर्जा  के

 नवीक  रणीय  सत्रोतो  के  संयोजनों  का  प्रयोग  करके  गांवों  का  उत्तरोत्तर  ऊर्जाकरण  करने  का  प्रस्ताव

 किया  गया  है  ।

 वर्ष  1985-86  से  वर्ष  1987-88  वर्ष  के  लिए  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  के  लिए
 योजना  नियतन  निम्न  प्रकार  से  हैं  :

 1985-86  5-8  6  119.35  करोड़  रुपये

 1986-97  125.00  करोड़  रुपये
 1987-88  100.00  करोड़  रुपये

 खाद्य  तेलों  का  भायात  ओर  उनका  आबंटन

 9051.  डा०  बो०  वेंकटेश  क्‍या  लाच्य  ओर  नागरिक  पृति  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 1987  में  राज्यों  को  आयातित  खाद्य  तेलों  का  कितनी  मात्रा  में  आबंटन
 किया  और

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  खाद्य  तेलों  का  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  गया  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  नबी  :
 1987  के  दौरान  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  राज्यों|संघ  राज्य  क्षेत्रों  को

 आयातित  खाद्य  तेलों  की  41050  मी०  टन  मात्रा  आबंटित  की

 गत  तीन  तेल  वर्षो  के  दौरान  खाद्य  तेलो  की  आयात  की  गई  मात्रा  इस  प्रकार  है  :--

 तेल  वर्ष  *  मात्रा

 )  मी०  टनों

 1984-85  84-85  13.68

 1985-86  11.79

 -  1986-87  4.64
 1987  तक  )
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 कोयले  को  भांग  ओर  सप्लाई  के  बोच  अम्तर

 9052.  शी  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  देश  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  कोयले  की  मांग  और  सप्लाई  के  बीच  भारी
 अन्तर

 यदि  तो  यह  अन्तर  किस  सीमा  तक  और

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  कोयले  की  मांग  और  उसको  की  गई
 सप्लाई  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मनन्‍्त्रो  वसंत  साठे  )  :  से  देश  में  महत्वपूर्ण  जैसे

 इस्पात  सीमेंट  कारखानें  और  उर्वरक  के  लिए  कोयले  की  कुल  मांग  का
 निर्धारण  योजना  आयोग  करता  अन्य  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  उपभोक्ताओं  की  मांग  का  निर्धारण
 सम्बद्ध  प्रायोजन  प्राधिकारी  करता  है  !  यह  प्रायोजन  प्राधिकारी  राज्य-वार  नहीं  बल्कि  उद्योग-कर

 जेसे  तकनीकी  विकास  इंडियन  शुगर  मिल  इंडियन  काटन  मिल्स
 फेडरेशन  कपड़ा  उद्योग  के  लिए  आदि--और  इसीलिए  मांग  का  क्षेत्रवार  निर्धारण  होता  है  और
 क्षेत्रवार  ही  प्रायोजन  होता  है  ।

 जहां  तक  इस्पात  क्षेत्र  के  लिए  प्राइम  कोकक*  को  छोड़कर  1986-87  में  अन्य
 कोयले  की  मांग  का  सवाल  सभी  इस्पात  कारखानों  की  सारी  मांग  पूरी  करने  में  कोई  कठिनाई
 नहीं  हुई  थी  ।  प्राइम  कोक़कर  कोयले  को  «मी  को  आयात  करके  पूरा  किया  जा  रहा  अन्य
 क्षेत्रों  के मामले  में  भी  मांग  की  पूर्ति  का  प्रतिशत  बहुत  अच्छा  रहा  जैसाकि  निम्नलिखित  सारणी
 से  स्पष्ट  है  :--

 क्षेत्र  मांग  पूर्ति  का  प्रतिशत

 (1)  बिजली  *
 95.4%

 (2)  रेलवे  89.7%

 (3)  सीमेंट  90.8%, %,

 (4)  उवेरक  85.6%

 (5)  इंट-भद्ठा|ग्रही त  बिजलीघर/अन्य  92.4%,

 कोयले  की  क्षेत्र-वार  काम  का  निर्धारण  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  किया  जाता  है  और  यह  प्रत्याशित
 नए  यूनिटों  में  आदि  वातों  पर  निर्मर  करती  क्योंकि  यह  केंवत  निष्कर्ष्ति

 मांग  होती  है  इसलिए  यह  कोयले  की  वास्तविक  मांग  से  कुछ  अधिक  होती

 कुछ  क्षेत्रों
 में

 कभी-कभी  कोयला  सप्लाई  में  कमी  रही  है  जिसके  अनेक  कारण  रहे  हैं  ।  किन्तु
 इन  कारणों  को  दूर  करने  और  सप्लाई  ठीक  रखने  के  *

 लिए  समय-समय  पर  आवश्यक  उपाय  किए
 जाते  हैं  ।
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 विदेशी  सहयोग  के  प्रस्तावों  का  ब्योरा

 9053.  थ्री  के०  राममूति  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983  के  दौरान  स्वीकृत  विदेशों  सहयोग  श्रस्तावों  के  उद्योग-वार  आंकड़े
 क्या  ओर

 विदेशी  सहयोग  के  इन  प्रस्तावों  के  राज्य-वार  आंकड़े  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मत्री  एम०  :
 सरकार  ने  वर्ष  1983  में  673  विदेशी  सहयोग  प्रस्ताव  स्वीकृत  किए  सभी  विदेशी

 सहयोगों  के  ब्योरे  अर्थात्‌  भारतीय  और  विदेशी  फर्मों  के  उत्पादन  की  वस्तु  और  सहयोग  का
 प्रकार  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  अपनी  मन्धर्ली  न्यूज  मेंगर्जान  के  पर  रिशिष्ट  के  रूप  में  प्रकाशित

 किए  जाते  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  का  नियमित  रूप  से  भेजी  जाती  हैं  ।

 विदेशी  सहयोग  के  राज्य-वार  ब्योरों  से  सम्बन्धित  सूचना  के  आंकड़े  भौद्योगिक

 स्वीकृति  सचिवालय  में  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  एककों  के  मुख्यालय

 9054.  भो  के०  रामसूर्ति  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  ।

 )  सरकारी  क्षेत्र  की उन  धारक  कम्पनियों  के  नाम  कया  हैं  जिनके  मुख्यालय  दिल्ली  में

 स्थित  और

 किन-किन  धारक  कम्पनियों  के  मुख्यालय  दिल्‍ली  से  अन्यत्र  स्थानान्तरित  किए

 गए

 उद्योग  सन्त्रालय  में  सरकारो  उद्यम  विमाग  में  राज्य  अनन्‍त्रो  के०  के०

 ओर  सरकारी  क्षेत्र  की जिन  धारक  की  एक  या  एक  से  अधिक

 सहायक  कम्पनियां  हैं  ओर  जिनके  मुख्यालय  दिल्ली  में  स्थित  उनके  नाम  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  भारतीय  सीमेंट  निगम  लि०

 2.  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड्स  लि०

 3.  भारतीय  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  लि०

 4.  भारतीय  तेल  निगम  लि०

 5.  इण्डियन  एअरलाइन्स

 6.  नेशनल  टेक्सटाइल  कारपो०  लि०

 7.  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  लि०

 8.  भारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०

 किसी  भी  धारक  कम्पनी  को  हाल  ही  में  दिल्‍ली  से  बाहर  अन्तरित  नहीं  किया  गया

 कोयला  संसाधनों  में  सुधार  लाने  को  तकनोकों  का  प्रयोग

 9055.  झ्ली  के०  राममूर्ति
 :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कोयला  संसाधनों  में  सुधार  उनका  उपयुक्त  ओर  कुशल  विदोहन  उन्हें
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 लाभप्रद  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  लाने  ले  जाने  सम्बन्धी  व्यवस्था  में  सुधार  लाने  के

 लिए  केन्द्रीय  इंधन  अनुसंघान  केन्द्रीय  खनन  अनुसंधान  धनबाद  और  क्षेत्रीय

 अनुसंधान  भुवनेश्वर  आदि  द्वारा  खोजी  गई  तकनीकी  का  ब्योरा  क्‍या

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  योजना  के  अन्तगंत  कोयले  के  संरक्षण  के  लिए  शुरू  की  गई

 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 कोयले  तथा  अन्य  सामग्री  की  स्‍लरी  के  रूप  में  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाने

 सम्बन्धी  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  से  कोयले  की  उत्पादन  लागत  में  क्रितनी  कमी  हुई  है  ?

 ऊर्जा  मन्‍्त्रो  बसंत  :  केन्द्रीय  खान  अनुसंधान  धनबाद  ने  स्तर

 व्यवहार  का  पूर्व  अनुमान  लगाने  के  लिए  जो  माडल  बनाए  हैं  उनके  फलस्वरूप  यह  प्रणालियां

 विकसित  हुई  हैं--थिक  स्पिलट  तथा  विकसित  सीमों  के  लिए  खनन  ऊपर  निर्मित

 संरचनाओं  के  नीचे  वाइड  स्टाल  खनन  संकरा  पंनल  खड़ी  सीमों  मे  प्रयुक्त  क्रास
 आदि  ।  केन्द्रीय  खान  अनुसंधान  स्टेशन  ने  जो  धंसाव  अन्वेषण  किए  है  वह  धरातली

 संरचनाओं  के  नीचे  से  विशाल  मात्रा  में  कोयला  निकालने  में  बहुत  लाभदायक  सिद्ध  हुए

 केन्द्रीय  इंघन  अनुसंधान  संस्थान  ने  कोयला  उपयोग  के  क्षेत्र  में  जो  कार्य  किया  है  उसके

 फलस्वरूप  इस्पात  कारखानों  में  प्राइम  कोककर  कोयले  का  संरक्षण  संभव  हो  सका  ।  केन्द्रीय  इंधन

 अनसंधान  ने  कोयले  के  परिष्करण  के  लिए  तेल  संपिडन  प्रणाली  का  विकास  किया  है  और  इस
 विक्रास  का  एक  पायलट  संयंत्र  में  सफलतापूवेक  कार्यान्वयन  किया  गया

 क्षेत्रीय  अनुसंधान  भुवनेश्वर  ने  कोयला  परिष्करण  और  परिवहन के  क्षेत्र  में  जो

 कार्य  किया  है  वह  भी  व्यापारिक  दृष्टि  से  उपयोगी  हो  सकता  है  ।

 कोयला  संरक्षण  के  लिए  विज्ञान  और  तकनालॉजी  योजना  के  अधीन  जो  योजनाएं

 चालू  की  गई  हैं  उनमें  से  कुछ  इस  प्रकार  नाइटोजन  भरके  भूमिगत  खान  अग्नि  पर

 हाइड्रोलिक  वाइड  ब्ल|स्टिग  गैलरी  प्रणाली  यंत्रीकृत  बोर्ड  और  पिलर  खनन  प्रणाली

 जैसी  नई  खनन  प्रणालियां  प्रारंभ  करना  जिनमें  लोड  होल  डम्परों  तथा  साइड  डिस्चार्ज  लोडरों
 और  चेन  कन्वेयरों  आदि  का  प्रयोग  होता  है  ।

 भारतीय  दशाओं  में  कोयले  के  स्‍लरी  परिवहन  के  लिए  प्रदर्शन  सुविधा  लगाने  के  लिए
 एक  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  बनाई  जा  रही  परम्परागत  परिवहन  प्रणाली  की  तुलना  में  इस
 प्रकार  की  परिवहन  प्रणाली  के  आथिक  लाभ-हानि  का  पता  तो  तभी  चलेगा  जब  प्रदर्शन  परियोजना
 में  कार्या  रम्भ  हो

 ह

 ऊर्जा  बचत  कार्यक्रम  के  अन्तगगंत  बित्तोय  प्रोत्साहन

 9056.  क्रो  के०  बो०  शंकर
 |

 दि  रंगे थो  एच०  एन०  नस्ल  गौडा।|  *  ऊँ  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  ऊर्जा

 बचत  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  दिए  जाने  वाले  वित्तीय  प्रोत्साहनों  का  स्वरूपक्या  है  ?

 ऊर्जा  भन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राजर  मंन्त्रो  सुशोला  :  उद्योगों
 द्वारा  ऊर्जा  संरक्षण  सम्बन्धी  उपायों  को  अपनाए  जाने  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  विद्यमान  वित्तीय

 प्रोत्साहन  स्कीमों  के  प्रभाव  का  निर्धारण  करने  ओर  इनके  कार्यक्षेत्र  को  बढ़ाने  के लिए  एक  सर्वेक्षण
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 किया  जा  रहा  वतंमान  में  उपलब्ध

 वित्तीय
 प्रोत्साहनों  में  मुख्य  रूप  से  ये  शामिल  हैं

 कर  नियमों  के  प्रावधानों  के  अन्तगंत  ऊर्जा  की  बचत  करने  वाले  कुछ  यन्त्रों  के  संबंध  में  100
 प्रतिशत  मूल्यह्लास  भत्ते  की  छूट  और  ईंधन  का  उपयोग  करने  वाले  वाहनों  के  संबंध  में  कुछ  सीमा

 शुल्क/उत्पाद  शुल्क  संबंधी  छूट  ।

 तेल  कम्पनियों  का  कार्य-सिष्पादन

 9057.  थो  बो०  कृष्ण  राव  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  तेल  कम्पनियों  के  कार्य-निष्पादन  पर  निगरानी  रख  रही

 यदि  तो  कौन-कौन  सी  तेल  कम्पनियां  नियमित  रूप  से  लाभांश  का  भुगतान  कर

 रही

 क्‍या  कोई  तेल  कम्पनी  घाटे  में  चल  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 ऐसी  कम्पनियों  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  करने  हेतु  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  ग्रेस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  तथा  विस  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 :  हां  ।

 तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयल  इंडिया  इंडियन  आयंल  कारपोरेशन

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  मद्रास

 रिफाइनरीज  कोचीन  रिफाइनरीज  लिमिटेड  (1985-86  को  लुब्रोजोल  इंडिया
 इंजीनियर्स  इंडिया  आई०  बी०  पी०  कम्पनी  बामर  लारी  एण्ड  कम्पनी

 लिमिटेड  ।

 से  क्षमता  के  कम  उत्पादों  का  अप्रचलित  पुराने  उपफ़रण  और

 संयंत्र  के  बाजार  में  मंदी  तथा  असंतोषजनक  ओद्योगिक  संबंधों  के  कारण  बीको  लारी  लिमिटेड

 चाटे  में  चल  रही  है  |  इस  मंत्रालय  की  सलाह  पर  कम्पनी  द्वारा  अपने  सुधार  के  लिए  योजनाएं  बना

 ली  गई  हैं  ओर  इनकी  जांच  की  जा  रही

 कर्नाटक  में  अन्न  बचाओ  अभियान

 9058.  भो  भोकांतरत  नरसहराज  वाडियर  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृत्ति  मन्‍्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  देश  में  बचाओ  अभियानਂ  प्रारम्भ  किया

 यदि  तो  अब  तक  किन-किन  राज्य  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  आभियान  आरम्भ
 किया  गया

 क्‍या  कर्नाटक के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंऐसा  कोई  अभियान  आरम्भ  किया  गया  और

 यदि  तो  यह  अभियान  कर्नाटक  के  कितने  जिलों  में  आरम्भ  किया  गया  है  ?

 साद्य  भोर  नागरिक  पृ्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  गबो  :

 हां  ।
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 यह  कार्यक्रम  सभी  राज्यों  में  ।7  केन्द्रीय  दलों  के  जरिये  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।

 हां  ।

 जिले  ।

 उड़ोसा  में  कोयला  डिवोजन  को  स्थापना

 9059.  भरी  क्षोबल्लभ  प्राणिग्रहो  |  कि  थे  करेगे  *
 रा

 ध  जा  मन्त्री  यह  बताने  पु
 थो  हरिहर  सोरन  ।

 क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 उड़ीसा  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  माता  में  कोयले  का  उत्पादन  हुआ  और

 इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या

 सातत्रीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राज्य  में  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 कार्यान्वित  किए  जाने  वाली  योजनाओं  ओर  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्‍या  Qr

 )  क्या  सरकार  का  उड़ीस  में  ज्क  कोयल  हि डवीजन  स्थापित  करने  का  विचार

 है  |  ञ्ो  र्‌

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  सन्‍्त्रो  वसन्‍्त  साठे  :  उड़ीसा  राज्य  में  पिछले  तीन  क्षों  का  कोयला
 नीचे  दिया  गया  है  :--

 मिलियन  टनों

 1984-85  5  5.44

 1985-86  6.04

 1986-87  7.08  )
 उड़ासा  राज्य  में  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  वरंमान  खानों  में  कोयला

 ड्रत्पादन  में  वृद्धि  तथा  मंजूर  खानों  से  उत्पादन  की  ,  शुरूआत  करने  के  अलावा  वहां  कुछ  नई
 परियोजनाएं  भी  बनाई  जा  रही  हैं--जंसे  समलेब्वरी  अनन्त  ओपन  लख़नपुर

 लिन्दराज  और  कलिंग  फलस्वरूप  योजना  के  श्रंतिम  वर्ष
 1989-90  तक  कोयला  उत्पादन  बढ़कर  12.85  मिलियन  टन  हो  जाने  की  आशा

 जी  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 ऊर्जा  संरक्षण  के  लिए  एक  पृथक  संगठन  बताया  जाना

 9060.  भो  एम०  वो०  चन्द्रशेखर  मूति  ]
 शो  बज  मोहन  महन्तो  है  :  क्‍या  ऊर्जा  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :
 डा०  गौरी  शंकर  |

 °

 क्या  ऊर्जा  संबंधी  सलाहकार  ने  देश  में  ऊर्जा  के  सरक्षण.हेतु  एक  कानून  बनाये
 जाने  ओर  एक  पृथक  संगठन  बनाये  जाने  की  रि  आरिश  की  *

 ऊर्जा  संबंधी  सलाहकार  बोर्ड  को  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  क्या
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 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  सलाहकार  बोर्ड  की  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली
 भौर

 ऊर्जा  संबंधी  सलाहकार  बोर्ड  की  सिफारिशें  ऊर्जा  के  संरक्षण  के  क्षेत्र  में  किस  सीमा
 तक  उत्प्रेरक  भूमिका  निभाएंगी  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मनत्री  सुशोला  :  और
 ऊर्जा  संबंधी  सलाहकार  बोर्ड  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  राष्ट्रीय  स्तर  पर  विचार  करने  के

 पश्चात  एक  समुचित  ऊर्जा  संरक्षण  कानूत  अपनाया  जाना  इस  विषय  पर  कानून  का
 प्रारूप  बनाने  के  लिए  बोडे  द्वारा  अध्ययन  काये  भी  आरम्भ  किए  गए  हैं  ।  देश  में  ऊर्जा  संरक्षण  के

 प्रोत्माहन  हेतु  बोंड  ने अलग  से  एक  संगठन  की  आवश्यकता  पर  बल  भी  दिया

 ऊर्जा  संरक्षण  कानून  बनाने  की  प्रक्रिया  अभी  प्रारम्भिक  अवस्था  में  हैं  |  ऊर्जा  संरक्षण
 के  लिए  अलग  से  एक  संगठन  से  संबंधित  सुभावों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 चूंकि  दोनों  ही  सिफारिशों  की  अभी  जांच  की  जानी  है  इस  समय  इसके
 प्रभावों  पर  टिप्पणी  देना  संभव  नहीं

 क्सष्यायल  परियोजना

 9061.  क्री  जी०  एस०  बसबराज्‌
 क्री  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोद

 :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिजली  संबंधी  भारत-सोवियत  कार्यकारी  दल  जिंसकी  बंठक  3
 1987  को  समाप्त  हुई  विध्याचल  परियोजना  के  निर्माण  में  तेजी  लाने  के  उपायों  पर  चर्चा

 की  थी  ताकि  प्रत्येक  210  मेगावट  के  दो  पहले  यूनिट  वर्ष  1987-88  के  दोरान  चालू  किए
 जा

 यदि  तो  कहलगांव  परियोजना  संबंधी  परियोजना  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  परियोजना  के  संबंध  में  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  जाने  की  संभावना
 और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  होंगी  ?

 ऊर्जा  सन्त्रालय  में  विद्युत  विमाग  में  राज्य  मन्त्री  खुशोला  :

 हां  ।

 से  बिहार  के  भागलपुर  जिले  में  1059.64  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत
 से  सोवियत  सहायता  से  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  कहलगांव  सुपर  ताप  विद्युत
 चरण-एक  स्थापित  की  जा  रही  विद्युत  केंद्र  में  210-210  मेगावाट  की  क्षमता  की  चार  यूनिटें
 होंगी  ।  सोवियत  पक्ष  द्वारा  प्रस्तुत  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ।
 कार्य-प्रणाली  की  ड्राइंगें  तेयार  उपस्कर  की  सप्लाई  के  लिए  ठेकों  और  विश्ञेषज्ञों  की

 प्रतिनियुक्ति  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा
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 तमिलनाड़  में  ताप  बिजलो  परियोजना
 —  ==  "7557

 062.  थो  जो  ०  एस  बसवराज 2067
 झो  एस०  गुरहू  i

 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  तमिलनाडु  में  औद्योगिक  एककों  के  एक  समूह  )
 द्वारा

 तूृतीकोरिन  में  210  मेगावाट  क्षमता  की  ताप  बिजली  परियोजना  स्थापित  करने  द्वेतु  भेजे  गए

 प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया

 )  यदि  तो  क्या  केंद्रीय  सरकार  ने  अभी  तक  इस  परियोजना  को  मंजुरी  नहीं  दी

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  सुशोला  :  से

 तमिलनाडु  सरकार  ने  निजी  क्षेत्र  के  उद्योगपतियों  की  साक्रेदारी  में  एक  ब्यापारी-संघ  के

 सहयोग  से  स्थापित  एक  संयुक्त  क्षेत्र  की  कम्पनी  के  माध्यम  से  तूतीकोरिन  ताथ-विद्युत  केंद्र  में

 विस्तार  चबचण-तीन  (2X  240  मेगावाट  )  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  प्रस्ताव  के  बारे  में

 विस्तृत  ब्यौरा  प्रस्तुत  करने  के  संबंध  में  केंद्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  की  टिप्पणियों  से  राज्य

 प्राधिकारियों  को  1986  में  अवगत  करा  दिया  गया  जिसकी  प्रतीक्षा  है  ।

 द्रसंचार  नेटवर्क  के  विकास  में  गर-सरकारोी  क्षेत्र  को  माभोबारो

 9063.  भी  जो०  एस०  बसवराज्‌
 शो  एसम०  एस०  गुरड्डो

 :  क्‍या  संबार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  द्रसंचार  नेटवर्क  के  विकास  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र  व्यापक  रूप  से

 जागीदार  बनाने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  शहरी  ओर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इस  समय  द्रसंचार  के  लिए  उपकरणों  की

 कुल  कितनी  आवधयकता

 इस  संबंध  में  दूरसंचार  विभाग  की  सहायता  करने  के  लिए  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की

 कुल  कितनी  कम्पनियां  आगे  आई

 सरकार  ने  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  योगदान  के  बिना  इस  समस्या  का  किस  ह॒द  तक

 सथाधान  किया  ओर
 है

 क्या  दूरसंचार  विकास  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  अधिक  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :  निजी  क्षेत्र  को  दरसंचार

 नेटवर्क  में
 प्रयोग  के  लिए  टेलीफोन  पी  ०ए०वी  ०एक्स  ०  टेली  वीडियो  ड्स्प्लि

 टेलीटेक्स  उपस्कर  आदि  जैसे  टर्मिनल  उपस्कर  के  विनिर्माण  की  अनुमति  दी  गई  इसके

 हे

 निजी  क्षेत्र  दूरसंचार  नेटवर्क  के  लिए  अपेक्षित  स्थानीय  केबिल  का  विनिर्माण  भी
 करता  है  ।

 हि
 (8)  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  401  करोड़  रुपए  क॑  स्वीकृत  परिव्यय  में  से  दूरसंचार

 सेवाओं  के  लिए  कुल  3000  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  पड़ेगी  । के  TSS  |
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 दूरसंचार  विभाग  के  लिए  टमिनल  उपस्कर  के  विनिर्माण  के  लिए  लगभग  92  प्राइवेट
 कम्पनियों  को  लाइसेंस  दिए  गए  इसके  अतिरिक्त  5  प्राइवेट  पार्टियों  को  द्रसंचार  नेटवर्क  के

 लिए  केबिल  विनिर्माण  के  लिए  लाइसेंस  या  आशय  पत्र  दिए  गए

 दूरसंचार  विभाग  की  90  प्रतिशत  मांग  सावँजनिक  क्षेत्र  द्वारा  पूरी  की  जाती

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  के  बारे  में  इलेक्ट्रानिक  विभाग  के  तत्कालीन
 मंत्री  ने  23  1984  को  संसद  में  एक  बकक्‍तव्य  में  स्पष्ट  की  थी  ।

 पोलिएस्टर  फिलामेंट  धागे  ओर  पोलिएस्टर  फाइबर  को  कोमतों  में  वद्ध

 9064.  डा०  बो०  एल०  शलेश  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पोलिएस्टर  फिलामेंट  धागे  और  पोलिएस्टर  फाइवर  एककों  ने  चालू  वर्ष  के  चार
 महीनों  में  तीसरी  बार  कीमतों  में  वृद्धि  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  का  कीमतों  में  की  गई  इस  वृद्धि  और  एकासिकार  निर्माण  एककों  को  भारी
 लाभ  कमाने  से  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  आर>के०  जयथमा
 :  और  पोलिएस्टर  फिलामेंटयाने  ओर  पलिएस्टर  स्टेपल  फाइबर  की  कीमतों  में

 समय-समय  पर  घट-बढ़  होती  रहती  हाल  के  महीनों  में  कीमतों  में  विशेष  रूप  से  पोलिएस्टर
 फिलामेंट  याने  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  इन  उत्पादों  पर  कोई  मूल्य  नियंत्रण  नहीं  है  ।

 वी०  आई०  सी०  पी०  ने  पोलिएस्टर  फिलामेंट  याने॑  और  पोलिएस्टर  स्टंपल  फाइवर
 की  लागत  मूल्य  का  अध्ययन  आरम्भ  किया  बो०  आई०  सी०  पी०  के  निष्कर्षों  क ेआघार

 यदि  आवदयक  समझा  गया  तो  उपयुक्त  समय  पर-उचित  उपाय  किए

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  स्मृति  में  स्मृति  डाक  टिकट  आरो  करता

 9065.  भरी  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  सचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  प्रस्तिद्ध  स्वतन्त्रता  सेवानियों  और  अन्य  विख्यात  व्यक्तियों  की  स्मृति
 में  डाक  टिकट  जारो  करने  के  लिए  इस  वर्ष  कोई  योजना  तंयार  की

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या-क्या  कारण

 क्‍या  पिछले  कई  वर्षों  से  महान  शहीद  चन्द्रशेवर  आजाद  की  स्मृति  में  एक  डाक

 टिकट  जारी  करने  की  मांग  की  जाती  रही  जिसके  लिए  सरकार  ने  आइवासन  भी  दिया
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्जो  सन्‍्तोष  मोहन  :  हां  ।

 a  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 और  शहीद  चन्द्र  शेखर  आजाद  के  सम्मान  में  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने
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 का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  रहा  है  और  फिलेटर्ली  सलाहकार  संमिति  ने  जो  स्मारक|विशेष
 टिकट  जारी  करने  तथा  अन्य  सम्बन्धित  मामलों  में  सरकार  को  परामर्श  देने  के  लिए  विभाग  में
 कार्य  करती  इस  महान  विभूति  पर  “  भारतीय  स्वाधीनता  संग्रामਂ  शृंखला  के  अन्तर्गत  स्मारक
 डाक-टिकट  जारी  करने  की  सिफारिश  की  तथापि  टिकट  जारी  करने  की  तारीख  के  बारे  में
 निर्णय  अभी  लिया  जाना  इस  मामले  को  फिलेटली  सलाहकार  समिति  की  अगली  बंठक  में
 विचारार्थ  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।

 विवरण

 इस  वर्ष  (1987)  के  दौरान  जिन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  और  अन्य  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  के

 सम्मान  में  डाक-टिकट  जारी  की  गई  है/जारी  करने  का  प्रस्ताव  उनके  नामों  की  सूची

 क्रम  सं०
 प्रतिष्ठित

 व्यक्ति  का  डाक-टिकट  जारी  करने
 की  तारीख

 या  व  हकीम  अजमल  खां  13.2.87

 2.  लाला  हरदयाल  18.3.87

 3.  एम०  एन०  राय  21.3.87

 4.  त्रिपुरानेनी  रामास्वामी  चौधरी  25.4.87

 5.  श्री  श्री  मां  आनन्दमयी  1.5.87

 6.  छत्रसाल

 7.  गुरु  घासी  दास

 8.  हृदयनाथ  कुंजरु

 9.  जे०  कृष्णमूर्ति

 10...  के०  एन०  काटजू
 हु

 11.  मदन  लाल  ढींगरा

 12.  रवीन्द्रनाथ  टेगोर

 13.  एस०  सत्यमूर्ति

 14.  संत  हरचन्द  सिंह  लोंगोवाल

 15.  ठाकुर  अनुकूल  चन्द्र
 अ--+्भभभपपगै/जहैग/हज्््ग्खगम्ऊम्म्म्म्य्प्प्एणए्ए्प्प्त्ोा्काफ777तन्‍६़़्ाीज कफक़्क(्ताम-+

 ]  ॥
 ह

 बल्क  ओषोों  के  मूल्य

 9066.  को  सो०  माधव  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बल्क  औषधों  और  उनके  फार्म्युलेशन  के  मूल्य  काफी  कम  हो
 और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  मूल्यों  में  किस  सीमा  तक  कमी  की

 गई  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रतायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  आर०  के०
 जयचर  :  मूल्य  नियंत्रित  प्रपूज  औषधों  और  सूत्रयोगों  के  मूल्य  औषध  नियंत्रण )

 1979  के  उपबन्धों  के  निर्धारित  किए  जाते  जो  अधिकतम  मूल्य  सीमा  के  रूप
 में  प्रयोग  होते  अलग-अलग  उत्पादों  की  मांग  और  उपलब्धता  में  परिवतेनों  के  कारण
 बाजार  मूल्यों  में  उतार-चढ़ाव  आता  रहता

 बताया  जाता  है  कि  गत  छः  माह  के  दौरान  निम्नलिखित  औषषधों  के  मूल्यों  में  कमी
 आई  है  :--

 1.  एनलजिन
 2.  एम्पसिलीन

 -3.  इथाम्बुटोल
 4.  इब्युप्रोफिन
 5.  एमोक्सीलिन

 टेक्सो  ड्राइवरों  ढरा  एल०  पी०  जो०  का  प्रयोग|

 9067.  भ्री  सो०  माधव  रेडडो  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  प्राकृतिक  गेस
 से  चलाने  के  लिए  आटोमोबाइल  इंजनों  में  सुधार  करने  के  बारे  में  3  1987  के  अतारांकित
 प्रश्न  संख्या  882  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  वर्ष  पूर्व  दिल्‍ली  और  अन्य  स्थानों  में  टंक्‍्सो  ड्राइवरों  ने  पेट्रोल
 स्थान  पर  सिलेंडरों  से  एल०  पी०  जी०  प्रयोग  करना  आरम्भ  किया  और

 क्‍या  पेट्रोल  के  स्थान  पर  एल०  पी०  जी०  के  प्रयोग  पर  तत्काल  प्रतिबंध  लगा  दिया
 गया  था  और  यदि  तो  इस  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  तथा  वित्त  मग्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो
 :  नहीं  ।

 उपयुक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  तेल  निगन  को  चलतो-फिरता  प्रयोगशालाएं

 9068.  भी  सो०  माधव  रेड्डो  :  क्‍या  पेटोलिवम्त  भोर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  पेट्रोलियम
 पद्मार्थों  की  जांच  के  लिए  भारतीय  तेल  निगम  में  चलता-फिरती  प्रयागशालाओं  के  बारे  में  24

 1987  के  तारांकित  प्रइन  सं०  9  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  तेल  निगम  ओर  सरकारी  क्षेत्र  को  अन्य  पेट्रोलियम  कम्पनियों  द्वारा
 फिरती  प्रयोगशालाओं  के  प्रस्ताव  पर  पहले  कब  स्वीकृति  दी

 स्वीकृति  परियोजना  के  पूरे  होने  का  निर्धारित  समय  क्‍या  था  और  क्या  इसका

 बनुंपालन  किया  गया

 अब  तक  इस  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  गया  और  आवर्ती  और  बनावर्ती  दोनों
 प्रकार  का  ओर  कितना  ब्यय  किया
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 इन  प्रयोगशालाओंਂ  के  पूर्ण  रूप  से  कब  तक  चाल्‌  होने  की  सम्भावना  और

 पिछले  तीन  वर्षों  में  देश  में  अब  तक  कितने  नमूनों  का  परीक्षण  क्रिया  गया  और
 से  कितने  घटिया  स्तर  के  पाये  गए  तथा  कितने  डीलरों  को  दंडित  किया  गया  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  भन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  तथा  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य

 ब्रह्म  :  केवल  इंडियन  ऑयल  कारपोरेशन  के  पास  ही  चलती-फिरती  प्रयोगशा  लाएं
 प्रोटोटाइप  चलती-फिरती  प्रयोगशालाओं  के  प्रस्ताव  को  आई०  ओ०  सी»  के  प्रबन्धकों

 1984  में  अनुपोदित  किया  गया  ।  इसके  अतिरिक्त  आई०  भो०  सी०  के  प्रबन्धक्ों  द्वारा
 अन्य  चार  चलती-फिरती  प्रयोगशालाओं  के  लिए  1986  में  अनुमति  दी  गई  ।

 प्रोटोटाइप  प्रयोगशाला  के  लिए  किसी  विशिष्ट  समय-सीमा  का  निर्धारण  नहीं
 किया  है  ।

 अभी  तक  इन  पर  कुल  27  लाख  रुपये  का  खर्च  ही  गर-आवर्ती  और
 किया  गया  ।  इसके  अतिरिकक्‍त  प्रति  वर्ष  प्रत्येक  प्रयोगशाला  पर  9  लाख  रुपये  का  गंर-आवर्ती  खर्च
 और  2  लाख  रुपये  का  प्रतिवर्ष  आवर्ती  खर्च  किया

 पश्चिमी  क्षेत्र  में चलती-फिरती  प्रयोगशाला  ने  1985  से  काम  करना  आरम्भ
 कर  दिया  उत्तरी  और  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्रों  में  चलती-फिरती  प्रयोगशालाओं  ने  1987  से
 कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया  पूर्वी  और  दक्षिणी  क्षेत्रों  में  य ेइस  महीने  से  कार्य  करना  आरम्भ
 कर

 1985  से  1987  के  दौरान  पश्चिमी  क्षेत्र  को  प्रयोगशाला  ने  कुल  2431
 नमूनों  का  परीक्षण  किया  ।  इसमें  से  23  नमूने  घटिया  किस्म  के  पाये  जिन  डीलरों  ने  नमूने
 मानकों  के  अनुरूप  नहीं  पाए  गए  उनके  विरुद्ध  विषणन  अनुशासन  दिशा-निर्देशों  में  अन्तविष्ट  उपबंधों
 के  अनुसार  कार्यवाही  की  अन्य  क्षेत्रों  में  इस  अवधि  के  दोरान  किसी  भी  प्रयोगशाला  ने  कार्य
 नहीं  किया  ।

 गुजरात  में  तेल  ओर  प्राकृतिक  गरेस  का  उत्पादन

 9069.  भो  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  क्‍या  फेट्रोलियब  ओर  प्राकृतिक  शेस  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  ओर  1986  के  दोरान  गुजरात  में  तेल  ओर  प्राकृतिक  गंस  का  कुल
 कितना  उत्पादन  हुआ  और  इन  दो  वर्षों  के  लिए  तेल  ओर  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  द्वारा  गुजरात  राज्य
 का  इनके  उत्पादन  पर  कितनी  रायल्टी  दी  और

 खम्भात  से  आगे  गंधार  क्षेत्र  में  तेत  और  प्राकृतिक  गेस  का  कितना  मंड'र  होने  का

 अनुमान  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  सनत्रालय  के  राज्य  पन्त्रो  तथा  विस  अम्भ्ालय  में  राज्य  सनन्‍्तो
 :  1985-86  तथा  1986-87  केदोरान  ओ०  एन०  जी०  सी०  द्वारा  गुजरात

 में  उत्पादित  कच्चे  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---
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 1985-86  1986-87

 ऋ्रड  आयल  एम०  4.3  4.561

 नैचुरल  गैस  एम०  एम०  3)  919  934

 1985-86  5-86  तथा  1986-87  में  ओ०  एन०  जोी०  सी»  द्वारा  गुजरात  सरकार  को  दी  गई
 रायल्टी  इस  प्रकार  है  :--

 (रुपये/लाख  )

 वर्ष  क्रड  आयल  कंडसेट  नैचुल  कुल

 हे  5-86  8
 हु

 21311  ...  8402.86.
 8603.98  162.54  8766.52

 )

 गंधार  क्षेत्र  में  अभी  भी  रेखांकन  का  कार्य  चल  रहा  है  ।

 गुजरात  में  अन्तर्राष्ट्रीय  टेलेक्स  सेवाओं  में  सुधार  करना

 9070.  भो  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  क्‍या  संचार  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ग्रुजरात  में  अन्तर्राष्ट्रीय  टेलेक्स  सेवाओं  में  सुधार  करने  का

 विचार

 क्‍या  सरकार  को  इस  बारे  में  गुजरात  के  वाणिज्य  मंडलों  अथवा  मिल  और  उद्योग
 संघ  से  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 संधार  मस्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  अन्तर्राष्ट्रीय  टेलेक्स  सेवा

 में  सुधार  करना  न  केवल  गुजरात  में  बल्कि  भारत  के  अन्य  भागों  में  भी  एक  सतत  कार्यकलाप

 जी  नहीं  ।

 उपर्युक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रबन  ही  नहीं  उठता  ।

 तमिलनाड़  में  डेलोफोन  व्यवस्था

 9071.  भो  पो०  आर०  एस०  वेंकटेशन  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेगे  कि

 तमिलनाड़  में  टेलीफोन  व्यवस्था  में  कौन-कौन  से  सुधार  लाने  का  विचार  है  ?

 संचार  समस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  वमिलनाडु  सकिल  के  अन्तगंत

 दूरसंचार  सेवाओं  में  सुधार  की  दृष्टि  से  प्रस्तावित  कारंवाई  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 गया  दे  ।
 विवरण

 तमिलनाडु  सकिल  में  टैलोफोन  सेवाओं  के  सुधार  के  लिए  को  गई  कारंयाई

 1,  बेहतर  ग्राहक  सम्बन्ध  बनाए  रखने  के  लिए  फील्ड  यूनिटों  को  निदेश  दिए  गए  हैं  कि
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 तमिलनाड  सकिल  में  विभिन्न  क्रास  सेक्शन  के  साथ  दी  सर्विसਂ  के  अन्तगंत  चर्चा

 करें  तथा  आमने-सामने  बंठकर  समस्याओं  का  निदान

 2.  जनता  के  सम्पर्क  में  आने  वाले  स्टाफ  के  लिए  समुचित  पाद्यक्रम  तेयार  किए  गए
 प्रशिक्षण  केन्द्र  शुरू  करके  इन  पाठ्यक्रमों  का  प्रशिक्षण  किया  जा  रहा

 3.  दोषयुक्त  टेलीफोनों  का  पता  करने  की  दृष्टि  से  एक  योजना  तैयार  की  गई  है  ताकि

 सेवाओं  का  शीघ्र  पुनगंमन  और  सुधार  किया  जा  सके  ।

 4.  टेलीफोन  नेटवर्क  के  सभो  वितरण  प्वाइंटों  की  सफाई  ठीक-ठाक  करने  और  ताला  लगाए
 जाने  के  लिए  एक  कायंक्रम  बनाया  गया  है  ।

 5.  एस०  टी०  डी०  नेटवर्क  में  व्यवधान  नित्य  मानीटर  करने  के  लिए  एक  प्रणाली  शुरू  की

 गई  है  ताकि  शीघ्र  सुधारात्मक  कारंवाई  करके  सेवा  बहाल  की  जा  सके  ।

 6.  संचारਂ  अभियान  के  अन्तगगंत  टेलीफोन  सेवाओं  में  सम्पर्क  सुधार  के

 लिए  एक  विस्तृत  योजना  भी  तैयार  की  गई  है  ।

 तबिलनाड़  वक्षिणो  अर्काट  जिले  में  डाकधरों  का  बम्द  किया  जाना

 9072.  भी  पो०  आर०  एस०  वेंकटेशन  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 )  क्या  तमिलनाडु  के  दक्षिणी  अर्काट  जिले  में  डाकघरों  को  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 )  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  सन्तोष  मोहन  :  और  एक  सामान्य
 पद्धति  के  बतौर  डाकघरों  के  कार्यभार  और  स्थिति  की  आवधिक  समीक्षा  की  जाती
 निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  जिन  डाकघरों  का  कार्यभार  पर्याप्त  नहीं  पाया  जाता  अथवा  जिनके
 घाटे  पर  चलने  का  पता  चलता  है  उन्हें  कायम  नहीं  रखा  जाता  तक  कि  सम्बन्धित  सकिल
 अध्यक्ष  यह  निर्णय  न  ले  लें  कि  विशेष  कारणों  से  क्रिसी  डाकधर  को  कायम  रखना  आवश्यक  है  ।
 दक्षिण  भर्काट  के  मामले  में  यह  स्थिति  बेहतर  है  परन्तु  इस  जिले  के  किसी  डाकघर  को  फिलद्दाल
 बन्द  करने  का  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 केय्नीय  सरकारो  क्षेत्र  के  उपकृमों  हारा  तमिलनाडु  के  वक्षिणों  अर्काट  जिले  में
 उद्योगों  को  स्थापना

 9073.  थो  पी०  आर०  एस०  बंकटेशन  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1984-85  से  1985-86  के  दोरान  तमिलनाडु  के  दक्षिणी  आर्काट  जिले  में  केन्द्रीय
 सरकार  के  उपक्रमों  को  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  कितने  आशय  पत्र/औद्योगिक  लाइसेंस  जारी
 किये  गये  ओर  इनकें  द्वारा  कौन  सी  वस्तुएं  बनाये  जाने  का  प्रस्ताव

 (@)  क्‍या  इन  यूनिटों  ने  इन्हें  जारी  किये  गये  आश्यय-पत्रों/ओद्योगिक  लाइसेंमों  को  क्षमता
 के  अनुसार  उत्पादन  आरम्भ-कर  दिया  और

 (1).  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  !
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 उद्योग  मन्त्रालय  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  अरुणाचलम  )  :
 से  उद्योग  ओर  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अधीन  केन्द्र  सरकार  के

 एक  उपक्रय  में०  नेवली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लिमिटेड  को  तमिलनाडु  राज्य  में  दक्षिण  अर्काट  जिले
 की  विर्धाचलम  तहसील  में  स्थित  अपने  विद्यमान  लिग्नाइट  माइनिंग  यूनिट  में  पर्याप्त  विस्तार  करने
 के  लिए  6.5.86  को  एक  आशय-पत्र  जारी  किया  गया  इस  आशय-पत्र  को  25.11.85  को
 औद्योगिक  लाइसेंस  में  परिवर्तित  किया  जा  चुका  है  ।

 तमिलनाड़  में  आदर्श  डाकघर

 9074.  श्री  पी०  आर०  एस०  बेंकटेशन  :  क्‍या  संचार  मन्त्रा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  में  कोई  आदर्श  डाकघर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  तमिलनाडु  के  लिए  और  अधिक  आदर्श  डाकघर  मंजूर  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  संतोष  मोहन  :  इस  बात  को  सुनिश्चित
 करने  के  प्रयास  किए  गए  हैं  कि  सभी  डाकघरों  में  अवदयक  स्तर  तक  दक्षता  हो  ।  किसी  भी  विशेष
 डाकघर  को  माडल  डाकघर  नहीं  माना  गया

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रइदन  ही  नहीं  उठता  ।

 किसी  भी  डाकधर  को  अलग  से  माडल  डाकघर  के  बतौर  स्वीकृत  नहीं  किया  गया

 है  ।  सकिल  अध्यक्ष  विशेष  कारणों  के  लिए  मौजूदा  डाकघर  का  एक  माडल  डाकघर  के  रुप  में

 पुनगंठन  कर  सकते  हैं  ।  जहां  तक  तमिलनाडु  सकिल  का  सम्बन्ध  है  स्थिति  उपयुक्त  के

 अनुसार
 “  इंग्लिश  लेदर  नाम  के  बिदेशो  ब्रांड  के  अन्तर्गत  प्रसाधन  ओर  अंगार  सालब्ो  को  थिक्रो

 9075.  भ्री  चिन्तामणि  जेना  |  ,
 गेग

 मन्‍्त्री  वि
 क्री  आनन्द  पाठक  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  मेससे  अडवाणी  आंइर  बंलौर  ने  लंदरਂ  नाम

 के  विदेशी  ब्रांड  के  अन्तगंत  प्रसाधन  और  श्यृंगार  सामग्री  की  बिक्री  शुरू  की

 यदि  तो  क्या  इस  फर्म  ने  देश  में  बिक्री  के  लिए  विदेशी  ट्रेड  नाम  का  प्रयोग  करने

 की  अनुमति  प्राप्त  की  और

 यदि  तो  फर्म  के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०

 हां  ।

 और  यदि  आन्तरिक  बिक्री  पर  विदेशी  व्यापार  चिन्ह  उपयोग  करने  हेतु
 प्रत्यक्ष  या  परोक्ष  रूप  से  कीमत  चुकाना  निहित  हो  तब  उक्त  प्रकार  के  उपयोग  के  लिए  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अधीन  भारतीय  रिजर्व  बैंक  से  अनुमति  लेना  आबदयक  पार्टी  ने

 बताया  है  कि  व्यापार  चिन्ह  लैंदरਂ  उपयोग  करने  के  इस  मामले  में  प्रत्यक्ष  या  परोक्ष  रूप
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 से  कीमत  चुकाना  निहित  नहीं  है  इस  लिए  इस  पर  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  की  धारा
 28  (1)  के  उपलबन्ध  लागू  नहीं  होते  ।

 व्यापार  और  पण्य  वस्तु  चिन्ह  धधिनियम  के  अधीन  पंजीकरण  कराए  बिना  व्यापार  चिन्ह
 उपयोग  में  लाए  जा  सकते  इस  मामले  व्यापार  चिन्ह  लंदरਂ  के  पंजीकृत  उपयोक्‍त
 के  रूप  में  पंजीकरण  हेतु  पार्टियों  से  कोई  आवेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 तेल  चयन  बो्ड

 9076.  भो  अरबिद  तुलसोराम  कांवले  :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  मन्त्रो  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्तमान  तेल  चयन  बोर्ड  सेलेक्शन  का  कार्यकाल  किस  तारीख  को
 समाप्त  होगा  और  नया  बोर्ड  कब  गठित  किया

 क्‍या  नये  बोर्ड  का  गठन  पुराने  रूप  के  आधार  पर  किया

 यदि  तो  नई  पद्धति  क्‍या  और

 तेल  चयन  बोर्ड  सेलेक्शन  द्वारा  निर्णय  दिये  जाने  के  लिये  कितने
 आवेदन  पत्र  लम्वित  पड़े  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  के  राज्य  भनन्‍्त्री  शथा  वित्त  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्तो

 ब्रह्म  :  चार  तेल  चयन  बोडों  का  कार्यकाल  1986  में  समाप्त  हो  तेल
 चयन  बोर्ड  का  पुनगेंठन  मार्च  1987  में  कर  दिया  गया  अन्य  तीन  बोर्डों  का  भी

 पुनगेंठन  शीक्ष  ही  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 हां  ।

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 31.3.1987  को  इन  तेल  चयन  बोडों  के  पास  एल०  पी०  जी०  की  वितरणशिपों

 खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  तथा  एस०  के०  ओ०  एल०  डी०  ओ  को  डोलरशिपों  के  कुल
 1015  मामले  बकाया  थे  ।

 बस्थरई  महानगर  टेलोफोन  निगम  को  टेलोफोन  सलाहकार  सबिति

 9077.  भो  अरविद  तुलसो  काम्जले  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महानगर  टेलीफोन  निगम  की  टेलीफोन  सलाहकार  रुमिति  का  कार्यकाल
 1986  में  समाप्त  हो  गया

 यदि  तो  नई  सलाहकार  समिति  कब  गठित  की

 नई  समिति  में  सदस्यों  की  कुल  संख्या  कितनी  और

 इस  समिति  में  गर-सरकारी  सदस्यों  की  संख्या  कितनी  होगी  ?

 ....  संचार  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  संतोध  मोहन  देव  :  बम्बई  के  लिए  टेलीफोन
 सलाहकार  समिति  की  अवधि  1986  में  समाप्त  हो  गई  है  ।  हे
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 बम्बई  के  लिए  नई  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  का  पुनर्गठन  पहले  ही  26-2-1987
 को  कर  दिया  गया  है

 केवल  40  सदस्य  ।

 40  सदस्यों  में  स ेकोई  भी  दूरसंचार  विभाग  में  से  नहीं

 आन्ध्र  प्रदेश  में  मतवाताओं  को  पहुचान-पन्र  जारो  करना

 9078.  डा०  ए«  के०  पटेल
 भ्रो  सी०  जंगा  रेही

 :  क्‍या  विधि  और  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनवा  ध्यान  2  1987  के  इण्यिन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  इस  समाचार

 की  ओर  अक्ित  किया  गया  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  निर्वांचनों  में  जाली  वोट  डालने  को

 रोकने  के  लिए  तेलानी  में  सभी  मतदाताओं  को  फोटोयुक्त  पहचान-पत्र  जारी  करने  का  निर्णय

 किया  है  न  ह
 क्या  पूर्वी  और  पश्चिमी  प्रदेशों  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  भी  ऐसे  पहचान-पत्र  जारी  करने

 का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं

 देश  के  किन-किन  क्षेत्रों  में  ऐसी  पद्धति  अपनाई  गई  है  ?

 विधि  शोर  न्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  एच०  आर०  :  निर्वाचन

 आयोग  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  प्रेस  रिपोर्ट  आन्ध्र  प्रदेश  में  स्थानीय

 निकायों  के  निर्वाचन  से  सम्बन्धित  जिसकी  बाबत  निर्वाचन  अयोग  को  कोई  अधिकारिता  प्राप्त

 नहीं  है

 और  सिक्किम  और  कुछ  अन्य  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  पहचान  पत्र  के  प्रयोग  से

 प्राप्त  अनुभव  के  आधार  निर्वाचन  आयोग  किसी  ऐसी  प्रणाली  के  पक्ष  में  है  जिसमें  पहचान  पत्र

 का  प्रयोग  न  केवल  निर्वाचन  के  प्रयोजन  के  लिए  किया  जाएगा  अपितु  अन्य  बहुउहदेशीय  प्रयोजनों

 के  लिए  भी  किया  निर्वाचन  कुछ  क्षेत्रों  में  छोटे  पैमाने  पर  कुछ  प्रयोग  कर  रहा  है
 और  इस  बाबत  वह  अपने  विचारों  से  सरकार  को  सम्यक्‌  अनुक्रम  में  अवगत

 अभी  फोटो-पहचानपत्र  की  योजना  नागालेंड  और  मेघालय  के  कुछ  निर्वाचन
 क्षेत्रों  में  ही  प्रारम्भ  की  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  में  अनियभितताओं/कदायार  के  मामले

 9079.  डा०  ए०  क०  पटेल
 है  रन  ग्  न्‍्त्र

 व  यड
 झो  सो  ०  जंगा  रेडड

 क्या  खांद्य  और  नागरिक  पूति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  लिमिटेड  में  अनियमितताओं  और
 कदाचार  के  अनेक  मामले  जांच  के  लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपे  गए

 यदि  तो  उनका  ब्योरा  क्‍या

 ऐसे  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनमें  विभागीय  जांच  की  जा  रही  और
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 कितने  मामलों  के  बारे  में  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है  और  उनके  निष्कर्ष  क्या  हैं  तथा
 उन  पर  यदि  कोई  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  गुलाम  नबो  :  ओर
 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  ने  अपने  17  कमंचारियों  के  विरूद्ध  विभागीय  जांच
 बंठाई  है  ।  कथित  अनियमितताओं  में  उनका  हाथ  किस  सीमा  तक  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  का
 पता  जांच  के  पूरा  होने  के  बाद  ही  चल

 राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  द्वारा  दालों  की  खरीदारी  तथा  भारतीय  खाद्य  निगम
 को  उनकी  सप्लाई  में  की  गई  अनियमितताओं  के  मामले  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  अन्तिम  रिपोर्ट

 प्राप्त  हो  गई  और  टस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  में  उन  मामलों  तथा  कदाचारों  के  बारे  में  जिन्हें
 जांच  के  लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  भेजा  गया  है  :--

 ऋ०  सं०  मामले  का  विवरण

 दालों  की  खरादारी  तथा  भारतीय  खाद्य  निगम  को  उनकी  सप्लाई  के  बारे  में
 अनि्यामतताएं  ।

 2.  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सह+री  संघ  द्वारा  प्राषत  कद्भरोल  के  कपड़े  की  633  गांढे
 जो  मार्ग  में  खो  गई  ।

 3.  खिलचीपुर  में  एक  सोसाइटी  का  प्रेषित  कट्रोल  के  कपड़े  की
 अनिद्दिष्ट  मात्रा  जिसे  पण्योपयोग  बनाने  के  फरूखाब।द  प्र०  )
 को  भेज  दिया  गया  ।

 4.  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  के  मुख्य  विपणन  सलाहकार  के  विरूद्ध  गंभोर
 जिनमें  कट्राल  क  जनता  कपड़े  का  दुरुपयोग  आदि  शामिल  है

 5,  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  को  कलकत्ता  शाखा  द्वारा  आदर्श  बाजार
 पटना  को  गेर-कट्रोल  का  कपड़ा  सप्लाई  करने  में

 अनियमितताए  ।

 6.  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  के  3  क्षत्रीय  प्रबबकों  क  विरूद्ध  अनियमितताओं
 तथा  भ्रष्टाचार  के  गर्भार  आरोप  ।

 सिक्किम  को  भेजी  जाने  वाल  कंट्रोल  के  कपड़े  की  1576  गठों  का  गबन  ।

 8.  राष्ट्रीय  उपभोक्‍ता  सहकारी  संघ  क॑  एक  उप-प्रद्धक  तथा  दो  सहायक  प्रबंधकों
 द्वारा  35000  खालो  बारों  के  निपटान  में  गभीर  अनियमितताए  बरतना  ।

 9.  3000  मी०  टन  छुहारों  क  आय्ुत  तथा  निपटान  में  कथित  अनियमितताएं  ।
 कि  renee

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  प्राप्त  रिपोर्ट  की  जांच  की  जा  रही
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 आन्ध्र  प्रदेश  से  ग्रामीण  एकोकृत  डिजिटल  नेटवर्क

 9080  श्री  बी०  तुलसो  राम  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 )  दूरसंचार  विभाग  द्वारा  वर्ष  1987-88  के  दोरान  आन्ध्र  प्रदेश  के  कौन-कौन  से  जिलों
 को  ग्रामीण  एकीकृत  डिजिटल  नेटवर्क  के  अन्तगंत  लाया  और

 उन  शेष  जिलों  के  नाम  क्या  जिनमें  इस  सुविवा  की  व्यवस्था  करने  का  कार्य  सातवीं
 योजना  के  अन्त  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  आन्ध्र  प्रदेश  में  1987-88
 के  दौरान  ग्रामोण  संघटित  डिजिटल  नेटवर्क  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 आन्ध्र  प्रदेश  का  सेकेण्डरी  क्षेत्र  है  जहां  सातवी  पंचवर्षीय  योजना  में  ग्रामीण
 संघटित  डिजिटल  नेटवर्क  के  अंन्त्गंत  लागू  करने  की  बनाली  गई  इसे  दो  चरणों  में

 क्रियान्वित  किया  जाएगा  बशर्ते  कि  उपस्कर  उपलब्ध  हो

 (1)  प्रथम  चरण  में  छोटी  क्षमता  वाले  डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  की
 और

 (2)  दूसरे  चरण  में  रेडियो  उपस्कर  की  संस्थापना  ।

 वैसे  रामचन्द्रपुरम  में  छोटी  क्षमता  वाले  डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज
 स्थापित  किए  जाते  हैं  ।

 अबिवासी  लोगों  को  गेहूं  ओर  चावल  की  रियायतो  दरों  पर  सप्लाई  संबंधों
 योजना  के  बारे  में  शिकायतें

 9081.  क्रो  हरिहर  सोरन  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  आदिवासी  लोगो  को  रियायती  दरों  पर  गेहूं  और  चावल  की

 सप्लाई  सम्बन्धी  केन्द्रीय  योजना  के  बारे  में  कुछ  राज्य  सरकारों  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 शाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  गुलाम  नदो  :  जी

 झ्ं  ।  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 आर  ये  शिकायतें  मुख्यतः  विशेष  राजसहायता  प्राप्त  खाद्यास्नों  का  अनधिक्ृत
 के  लिए  विशाखन  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  इस  मामले  मे  लिखा  गया  है

 और  उनसे  कदाचारों  को  समाप्त  करने  के  कड़ी  सतकंता  बरतने  के  लिए  कहा  गया

 ओषधों  का  आयात

 पु  राः  _ 9082.
 हे  राज  राठबा  |

 :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ओषधों  के  आयात  में-प्रति  वर्ष  वृद्धि  हो  रही
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 यदि  तो  गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  औषधों  के  आयात  और  इस  पर  खर्च  हुई
 विदेशी  मुद्रा  के  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या  और

 आयात  में  वृद्धि  होने  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ओर  उसे  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये
 जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रसायन  और  पेट्रो-रसायन  विभाग  से  राज्य  मनन्‍्त्रों  आर०  के०
 जयचन्द  :  हां  ।

 (a)  गत  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  ओऔषधों  |एवं  भेषजों  का  कुल  आयात  इस
 प्रकार  था  :--

 आई०  एफ०  मूल्य  करोड़  रुपये  में )
 1983-84  3-84  श्र  163.34

 1984-85  5  जा  215.62

 1985-86  5-86  ग्गा  267.40

 विभिन्‍न  औषधों  और  मध्यवरतियों  के आयात  को  आयात-निर्यात  नीति  के  उपबंधों  के

 अन्तगंत  विनियमित  किया  जाता  आयात  की  अनुमति  केवल  उन्हीं  मामलों  में  दी  जाती  है
 जिनमें  स्वदेशी  उत्पादन  पर्याप्त  नहीं  होता  है  और  लागत  साथंक  स्वदेशी  उत्पादन  स्थित  नहीं  हो
 पाया  है  या  जहां  एकमात्र  उत्पादक  है  और  यह  मांग  को  पूरा  नहीं  कर  पा  रहा  उचित
 परिवतंनों  को  शामिल  करने  के  लिए  आयात  नीति  समय-समय  पर  संशोधित  की  जाती  यद्यपि
 देश  में  ही अधिक  से  अधिक  मात्रा  में  प्रपुंज  औषधों  और  मध्यवर्तियों  का  उत्पादन  करने  की
 आवश्यकता  स्पष्ट  लेकिन  इस  बात  को  स्वीकार  करना  होगा  कि  कोई  भी  देश  सभी  ओषधों
 और  मध्यवर्तियों  में  आत्मनिरमंर  नहीं  हो  सकता  स्वदेशी  उत्पादन  की  अनुर्पुति  के  लिए  आयात
 करना  आवधयक  है  ।

 खाद  ओर  प्रामोद्योग  आयोग  में  कार्यरत  क्‍्लकों  को  सेवाओं  को  स्थाई  करना

 9083.  भरी  राजकुमार  राय  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  में  ऐसे  कितने  क्‍लर्कों  को  बिना  किसी  कारण  के  सेवा
 से  निकाल  दिया  गया  जो  1986  से  1987  तक  निरन्तर  काय॑  करते  रहे

 ओर

 ऐसे  कमंचारियों  जिन्होंने  निरन्तर  सेवा  कुछ  महोने  पूरे  कर  लिए  हैं  के  स्थायी
 न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  अरुणायलम  ):
 खादी  ओर  ग्रामोद्योग  आयोग  के  नियमित  संस्थान  में  |  1986  से  28  1987
 तक  निरन्तर  काम  करने  वाले  किसो  भी  लिपिक  कोनोकरी  से  निकाला  नहीं  गया  .

 प्रइन  ही  नहीं
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 सरकारो  क्षेत्र  के  रपायन  और  पेट्रो  रसायन  कारखामों  को  कार्य-योजना

 9084.  भ्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  उद्योग  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रसायन  और  पेट्रो  रसायन  विभाग  के  अन्तगंत  काम  कर  रहे  सरकारी  क्षेत्र  के
 का  रखानों  से  अनुसंधान  और  विकास  तथा  प्रौद्योगिकी  के  उपयोग  हेतु  अपने  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  के
 लक्ष्य  और  समयावधि  निद्चिचत  करते  हुए  कार्य  योजना  तैयार  करने  की  सलाह  दी  गई

 यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  के  संबंधित  उपक्रमों  ने  इस  दिशा  में  कौन  से  कदम  उठाए
 और

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रसायन  ओर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  आर»  के०

 लगचमा  :  हां  ।

 ओर  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  प्रस्तावित  कार्य-योजना  में  निर्धाधित  संपूर्ण
 कार्यक्रम  के  अनुसार  लक्ष्यों  की  प्राप्त  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाये  जाने  की  आशा  को  जाती  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  ग्राम

 9085.  भ्रो  अतोश  चनस्र  सिन्हा  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पहिचम  बंगाल  में  अब  तक  कितने  गांवों  को  ग्रामोंਂ  के  रूप  में  नियत  किया

 वहां  ऊर्जा  के  कौन-कौन  से  गंर-पा  रम्परिक  स्रोतों  का  उपयोग  किया  गया

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पश्चिचम  बंगाल  में  और  अधिक  गांवों  को  इस  योजना
 में  शामिल  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ओर  कौन-कौन  से  जिलों  में  यह  किया  जायेगा  ?

 ऊर्जा  भन्‍्त्री  वसंत  :  अब  तक  पद्िचम  बंगाल  के  7  गांवों  में  ऊर्जा  ग्राम
 परियोजनाएं  प्रारम्भ  की  जा  चुकी  हैं  ।

 सौर  प्रकाश  वोल्टीय  पर  आधारित  सड़क  पम्प  एवं  सामुदायिक
 और  जल  पम्पन  पवन  चक्कियां  जैसी  विभिन्‍न  अपारंपरिक  ऊर्जा  युक्‍कतियों  और  प्रणालियों  का  एक
 संयोजन  इन  ग्रामों  में  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।

 और  जी  राज्य  के  कई  ग्रामों  में  ऊर्जा  सर्वेक्षण  प्रारम्भ  किए  गए  इन
 सर्वेक्षणों  क ेआधार  पर  और  ऊर्जा  ग्राम  परियोजनाएं  बनाने  पर  विचार  किया  जाता  प्रारम्भ
 में  राज्य  के  प्रत्येक  संसदीय  चुनाव  क्षेत्र  में  एक  ऐसी  परियोजना  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव

 ।  है  हिस्दो  ]

 अल्मोड़ा  को  दिल्‍लो  से  डायल  घुमाकर  सोधे  टेलोफोन  करने  को  सुविधा  से  जोड़ना

 9086.  भरी  ह्रोश  रावत  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  नगर  का  दिल्ली  से  डायल  धुमाकर  सीधे  टेलीफोन  करने
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 की  सुविधा  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 )  यदि  तो  कब  तक  !

 संचार  मन्कलय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  सन्तोष  मोहन  :  अल्मोड़ा  पहले  से  ही
 बरेली  ट्रंक  आटोमेटिक  एक्सबेंज  के  जरिए  दिल्‍ली  के  साथ  एस॒०  टी०  डी०  द्वारा  21-3-86  से  जुड़ा
 हुआ  है  ।

 हु

 )  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 भिक्‍यासंण  उत्तर  में  डाकघर  मवन  का  निर्माण

 9087.  शो  हरोश  रावत  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  भिक्‍यासण  उत्तर  में  इस  वर्ष  डाकधर  भवन  का  निर्माण  करने
 का  विचार  और

 यदि  तो
 कब  तक  ?

 संचार  मंक्ालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  :  जो  नहीं  ।
 ।  .  .  वि  ्‌  .

 )  उपर्युकत  भाग  केः  उत्तर  को  महनजर  रखते  हुए  विभागीय  भवन  के  निर्माण  में
 लगने  वाला  समय  बताने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अल्मोड़ा  ओर  पिथोरागढ़  में  छोटे  टेलोफोन  केन्द्र  खोंसमा

 9088.  भ्रो  ह्रोश  रावत  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  के  पिथोरागढ़  ओर  अल्मोड़ा  जिलों  में  वर्ष  1987-88  के  दोरान

 कुछ  नए  छोटे  टेलीफोन  केंद्र  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  ये  केंद्र  किन  स्थानों  पर  और  कब  तक  खोले  जायेगे  ?

 संखार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सनन्‍्तोष  मोहन  :  और  जो
 अल्मोडा  जिले  में  1987-88  के  दोरान  जेन्ती  और  जालानो  में  दो  नए  एक्सचेंज  खोलने  की
 योलना  है  ।

 अल्मोड़ा  ओर  पिथोरागढ़  में  शाखा  डाकघर  खोलना

 9089.  भो  हरोश  रावत  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  और  पिथोरागढ़  जिलों  में  वर्ष  1987  88  के  दौरान

 कुछ  नए  शाखा  डाकघर  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  इन्हें  किन-किन  स्थानों  पर  खोलने  का  विच्टर  है  ?

 संचार  मंजालय  में  राज्य  भन्त्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  और  पिथौरागढ़
 जिले  के  बंगा  रुयाली  नामक  ग्राम  में  शाखा  डाकघर  छ्लोलने  का  प्रस्ताव  जहां  तक  अल्मोड़ा
 जिले  का  सम्बन्ध  इस  समय  ऐसा  कोई  भ्रस्तुव  नहीं  है  जो  डाकघर  खोलने  के  मार्न॑दण्ड  पूरे
 करता
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 तेल  और  प्राकृतिक  गंस  आयोग  में  अधिकारियों  को  पदोन्नति

 9090.  श्री  बनवारो  लाल  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गस  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देहरादून  स्थित  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  कार्यालय  में  महा-प्रबन्धकों
 के  पद  के  लिए  सफल  अधिकारियों  की  सूची  में  से  वर्ष  1987  में  लगभग  20  अधिकारियों  की  उक्त

 पदों  पर  पदोन्नति  के  आदेश  जारी  किए  गए

 क्या  बड़ी  संख्या  में  अन्य  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  जो  साक्षात्कारों  में  सफल  होने  और

 अपने  सम्बन्धित  काये  क्षेत्रों  में  पुरस्कार  प्राप्त  करने  के  फलस्वरूप  इस  पदोन्‍नति  के  हकदार
 उक्त  आदेशों  में  पदोन्‍नति  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  ओर

 सभी  प्रभावित  व्यक्तियों  को  तत्काल  पदोन्‍नति  कर  उनके  मन  में  विधवास  की  भावना

 उत्पन्न  करने  के  लिए  अब  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गस  सन्त्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्री  तथा  बिल  सम्भालय  में  राज्य  मन्तो

 ब्रह्म  :

 महाप्रबन्धक  के  पद  पर  पदोन्‍नति  केवल  वरिष्ठता  अथवा  विशेष  कार्य  क्षेत्र  में  अच्छे

 निष्पादन  के  लिए  दिए  गए  कुछ  पुरस्कारों  के  आधार  पर  ही  बल्कि  गुणअवगृणों  और  समग्र

 कार्य-निष्पादन  के  आधार  पर  की  जाती  है|

 महा  प्रबन्धक  के  पद  पर  नियुक्ति  के  लिए  उपलब्ध  रिक्तियों  के  प्रति  65

 प्रबंधकों  के मामलों  पर  विचार  किया  गया  इनमें  से  20  को  महा-प्रबंधक  के  रूप  में  नियुक्ति
 करने  के  लिए  चयन  करने  से  पूर्व  आयोग  के  सभी  सदस्यों  के  साथ  चयन  समिति  ने  अनुभव

 और  समग्र  कार्य-निष्पादन  के  आधार  पर  प्रत्येक  को  सफलता  के  क्रम  में  अंक  देकर  अपना

 दिया
 प्रइन  ही  नहीं

 सोधो  टू  क  डायल  सेवा  आरम्भ  करना

 9091.  प्रो०  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्‍या  स  चार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  योजना  में  क्रियान्वयन  हेतु  जिला  मुख्यालयों  और  राज्यों  की

 राजधानियों  जिला  मुख्यालयों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  राजघानियों  तहसील

 और  सब-डिवीजन  मुख्यालयों  की  जिला  मुख्यालयों
 और  राज्य  मुख्यालयों  से  सीधी  ट्रंक  डायल  सेवा

 से  जोड़ने  के  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  सातवीं  योजना  के  लिये  कार्यक्रम  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्‍या  है  और  प्रत्येक

 वर्ष  का  राज्यवार  अलग-अलग  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  सीधी  ट्रंक  डायल  सेवा  शुरू  करने  और  सभी  स्थानों  के  मध्य  सम्पर्क

 कायम  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रशासनिक  और  अन्य  आधार  पर  किस  प्रकार  प्राथमिकता  निश्दिचत  की

 गई  है  ?
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 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सन्‍्तोष  सोहन  :  और  (i)  जिला

 मुख्यालयों  तथा  सम्बन्धित  राज्य  की  राजधानियों  के  बोच  एस०  टी०  डी०  शुरू  करने  का  कार्य
 प्राथमिकता  की  योजना  के  अन्तगंत  आता  यह  सुविधा  समुचित  किस्म  के  आटोमेटिक  एक्सचेंज
 का  संस्थापन  मल्टीप्लेक्सिग  उपस्कर  सहित  विष्वसनीय  संचारण  माध्यम  का  नए  ट्रंक
 आटोमेटिक  एक्सचेंजों  का  मौजूदा  ट्रंक  आटोमेटिक  एक्सचेंजो  का  विस्तार  करके  तथा
 स्थानीय  एक्सचेंजों  में  संयोजन  उपस्करों  की  संस्थापना  के  जरिए  प्रदान  की  जिला
 लयों  तथा  सम्बन्धित  राज्य  की  राजधानियों  के  बीच  एस०  टा०  डी०  शुरू  करने  सम्बन्धी  योजना
 का  प्रत्येक  वर्ष  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 (3)  जिला  मुख्यालयों  तथा  देश  की  राजधानी  दिल्ली  के  बीच  एस०  टी०  डी०  सेवा  ट्रंक
 आटोमेटिक  एक्सचेज  नेटवर्क  के  माध्यम  से  उत्तरोत्तर  शुरू  की  जा  रही  है  ।

 |

 (iii)  तहसील  तथा  उप-मेंडल  मुख्यालयों  को  उनके  जिला  मुख्यालय  तथा  राज्य
 की  राजधानी  के  बीच  एस०  टी०  डो०  शुरू  करने  का  कार्य  प्राथमिकता  योजना  के  अन्तर्गत  नहीं
 आता  ।

 सीमित  मात्रा  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  को  महेनजर  रखते  हुए  एस०  टी०  ढी०  का
 व्यवस्था  की  दृष्टि  से  निम्नलिखित  कार्य  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही

 (1)  राज्यों  की  राजधानियों  को  दिल्‍ली  के  साथ  जोड़ना  ।

 (2)  जिला  मुख्यालयों  को  सम्बन्धित  राज्य  को  राजधानी  के  साथ  जोड़ना  ।

 (3)  दिल्‍ली  से  लगे  हुए  300  कि०  मी०  एवं  कलकत्ता  तथा  मद्रास  से  200  कि०
 मि०  की  दूरी  के  बीच  स्थित  स्थानों  को  उनसे  संबद्ध  महानगरों  के  साथ  जोड़ना  ।

 (4)  1000  लाइनों  तथा  अधिक  क्षमता  वाले  टेलीफोन  एक्सचेंज  वाले  स्थान  ।

 उपर्युक्त  के  ऐसे  स्थानों  पर  यदि  उपर्युक्त  पाया  गया  तो  एस०  टौ०  ढी०  के
 लिए  विचार  किया  जाता  है  जहां  समुचित  किस्म  के  आटोएक्सचेंज  हैं  तथा  जिन्हें  आसानी  से  मौजूदा स्थाई  संचारण  माध्यम  के  साथ  जोड़ा  जा  सकता  है  ।

 जनहित  समुदाय  वाले  स्टेशनों  के  बीच  इंटर  डायलिंग
 ओचि

 सुविधा  यदि  ब्यवहाय  पाई  तो
 परियात  के  ओबित्य  के  आधार  पर  अदान  की  जाता  है  ||

 हार  पाई  ते
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 लिखित  उत्तर  ह  3  1987

 टेलीफोन  के  खूब  रहने  की  अवधि  के  किराए  को  वापसी  को  योजना

 9092.  प्रो०  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्‍या  सचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  टेलीफोन  खराब  रहने  की  अवधि  के  किराए  को  वापसी  की  योजना
 आरम्भ  की

 बे  बह  |  बे  ्
 )  यदि  तो  योजना  का  ब्योरा  क्या  है|तथा  यह  योजना  किस  तारोख  से  किन-किन

 स्थानों  पर  आरम्भ  की  गई

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  तथा  कितने  टेलीफोन  प्रयोक्‍्ताओं  को
 कितनी  राशि  वापस  की  गई  है  तथा  प्रत्येक  मामले  में  कितनी-कितनी  अवधि  के  लिए  कितनी  राशि

 «
 वापस  की  गई  और

 क्‍या  इस  योजना  का  विस्तार  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  करने  का  विचार  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सम्तोष  मोहन  :  जी  हां  ।

 )  योजना  के  अनुसार  टेलीफोनलाइन  के  प्रभार  में  छूट  उस  स्थिति  में  दी  जा  सकती  है
 यदि  टेलीफोन  लाइन  30  दिन  अथदा  इससे  अधिक  समय  तक  खराब  रहा  हो  ।  किसी  टेलीफोन  के
 बिल  में  नि:शुल्क  कालों  को  उस  अवधि  के  लिए  दी  गई  छूट  के  आनुपातिक  कम  कर  दिया
 जाता

 उपय्‌ कत  योजना  31.10.85  से  शुरू  की  गई  थी  ।  1.3.87  से  छूट  के  लिए  मंजूरी  की
 निर्धारित  न्यूनतम  अवधि  कम  करके  15  दिन  कर  दी  गई

 उपर्युक्त  योजना  पूरे  देश  में  लागू

 भपेक्षत  जानकारी  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभापटल  पर  रख  दी

 उपर्युक्त  भाग  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  डाक  मंडलों  को  स्थापना

 9093.  श्रो  मुल्‍्लापललो  रामचन्द्रन  :  क्‍या  रुंचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 केरल  डाक  सकंल  में  कितने  डाक  मंडल

 क्‍या  केरल  राज्य  के  प्रत्येक  जिले  में  एक  डाक  मंडल

 केरल  के  किस  जिले  में  डाक  मंडल  नहीं  और

 क्‍या  सभी  जिलों
 में  डाक  मंडल  स्थापति  करने  के  उद्देश्य  से  केरल  में  और  अधिक

 डाक  मंडल  स्थापित  किए  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  जानकारी  नीचे  दो  गई  है  :--..

 23

 14  जिलों  में  से  13  में  एक  या  अश्विक  डाक  डिवीजन  हैं  ।

 वाघनाड  जिले  जिको  कालीकट  डाक  डिवीजन  तथा  तेल्नीचेरी  डाक
 डिबीजन  द्वारा  सेवा  प्रदान  की  जा  रही  है  ।
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 जी  क्योंकि  वायनाड  जिले  के  लिए  अलग  से  डाक  डिवीजन  का  सृजन  वहां  के

 कार्यभार  की  दृष्टि  से  व्यवहायं  नहीं  है  ।

 गोवा  में  उपभोक्ता  सेल  को  स्थ(पना

 9094.  भरी  शांता  राम  नायक  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 )  क्या  संघ  राज्य  क्षेत्र  दमण  और  दीव  की  सरकार  ने  कोई  उपभोक्‍ता  सेल

 स्थापित  किया

 यदि  तो  इस  सेल  का  ब्योरा  क्या  है;|

 इस  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  उचित  दर  की  दुकानों  की  संख्या  कितनी

 इन  उचित  दर  की  दुकानों  द्वारा  वितरित  की  जाने  वाली  वस्तुओं  के  नाम  क्या  हैं
 ओर  उनकी  संख्या  कितनी

 क्‍या  उचित  दर  की  नई  दुकानें  खोलने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  में  हाल  ही
 में  परिवर्तन  किया  गया  और

 यदि  तो  नई  नीति  क्या  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  संत्रालय  में  राज्य  प्रन्त्री  गुलाम  नबी  :
 ब्री  नहीं  ।

 )  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 दमण  और  दीव  सरकार  ने  सूचितकिया  है  कि  31.3.1987  को  संघ  राज्य
 क्षेत्र  में  526  उचित  दर  की  दुकानें

 गोवा,दमण  और  दीव  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  उचित  दर  दुकानों  के  माध्यम
 से  अर्थात  लेवी  पामोलीन  और  कंट्रोल  का  वितरित  की  जा

 रही  हैं  ।

 जी  हां  ।

 दमण  और  दीव  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  नई  उचित  दर  की  दुकानें  खोलने

 के  लिए  सहकारी  समितियों  के  अतिरिक्त  अब  अन्‍्यों  के  साथ-साथ  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  को

 प्राथमिकता  दी  जा  रही
 |

 मध्य  प्रदेश  में  साण्ड  कछार  क्षेत्र  के  आसपास  के  क्षेत्र  में  कोयले  को  खोज

 9095.  भो  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :)

 )  क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  माण्ड  कछार  के  आसपास  के  क्षेत्र  मे ंकोयले  की  उपलब्धता  का

 पता  लगाने  का  कार्य  पूरा  हो  चुका  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  ओर  भा  तीय  भू-वंज्ञानिक  संवेक्षण  मांड  रायगढ़

 कोयला  क्षेत्र  में  समन्‍्वेषण  कार्य  कर  रहा  अभी  तक  कोयले  के  लिए  समस्वेषण  कार्य
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 खारगांव-मिथा  कुरमकेला-आमगांव  और  चाल  क्षेत्रों  मे ंपूरा  कर  लिया  गया  है  तथा  गारे-पेलमा

 क्षेत्र  मे ंचल  रहा  है
 कोयला  क्षेत्र  की  कोयला  सीमें  आमतौर  पर  घटिया  किस्म  की  हैं  ।

 गढ़  आमगांव  और  चाल  क्षेत्रों  में  कुल  2224.38  मिलियन  टन  के

 कोयला  मंडार  का  अनुमान  लगाया  गया  है  जिसमें  124.27  मिलियन  टन  प्रमाणित  वर्ग  का  तथा

 2100.11  मिलियन  टन  इंगित  वर्ग  का  गारे-पेलमा  और  फतेहपुर-तराईमार  क्षेत्रों  में

 चित्रण  के  आधार  पर  4044  मिलियन  टन  के  अतिरिक्त  मडार  निष्कर्षित  किए  गए

 रोलर  फ्लोर  भिलों  को  लाइसस  देना

 9096.  भ्री  मती  डो०  के०  भंडारी  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  हाल  ही  में  रोलर  फ्लोर  मिलों  के  लाइसेंस  सम्बन्ध

 विद्यमान  नियमों  में  ढील  दी  है
 यदि  तो  तत्सम्बन्दी  ब्यौरा  क्या  है  और  विद्यमान  मानबंडों  में  ढील  देने  के  क्या

 कारण
 क्‍या  यह  संशोधित  मानदंड  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  स्थित  सभी

 फ्लोर  मिलों  पर  लागू  होते  और

 यदि  तो  दी  गई  इस  ढील  के  अन्तर्गत  किन-किन  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों

 को  शामिल  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  सनत्रो  गुलाम  नबो  आजाव

 देश  में  इस  समय  गेहूं  की  सुगम  उपलब्धता  को  दृष्टि  में  रखते  गेहूं  रोलर  फ्लोर  मिलिग  उद्योग

 को  निम्नलिखित  शर्ते  पूरी  करने  पर  उद्योग  और  विनियमन  1951  के  उपबंधों

 से  1986  में  छूट  दे
 दी

 गई  थी  :--

 (1)  उपक्रम  निम्नलिखित  स्थानों  पर  स्थित  नहीं  होना  चाहिए  :--

 10  लाख  से  अधिक  आबादी  वाले  शहर  को  मानक  शहरी  क्षेत्र  सीमा  के
 जैसा  कि  भारत  की  जनगणना  1981  में  निर्धारित  की  गई  अथवा

 पांच  लाख  से  अधिक  आबादी  वाले  शहर  की  नगरपालिका  सोमा  के  जेसाकि

 उपर्युक्त  जनगणना  में  निर्धारित  की  गई  थी  ।

 (2)  औद्योगिक  उपक्रम  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  अथवा
 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  की  परिधि  में  नहीं  आता  है  ।  उन  स्थानों  को  जो  ऊपर
 उल्लिखित  शर्तों  के  अधीन  आते  देश  में  क्रिसी  जगह  रोलर  फ्लोर  मिलों  को  अब  क्षमता  पर
 किसी  प्रतिबंध  के  बिना  लगाया  जा  सकता

 गर-परम्वरागत  ऊर्जा  स्रोतों  के
 धनराशि

 का  नियजन

 9097.  भरी  यशवन्तराब  गडाख  पाटिल  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोतों  के  लिए  चालू  वर्ष  के  बजट  प्रावधान  में  कटौती
 की  गई
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इसके  क्‍या  कारण  और

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  वास्तत्र  में  कितना  व्यय  हुआ  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  बसंत  से  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय
 बजट  में  वर्ष  1986-87  में  प्रक  अनुदानों  सहित  125.00  करोड़  रुपये  की  परिव्यय  की  तुलना  में
 वर्ष  1987-88  में  100-00  करोड़  रुपये  की  राशि  का  नियतन  किया  गया  इस  वर्ष  का  यह
 नियतन  समग्र  बजट  सम्बन्धी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखकर  किया  बताया  गया  ।

 1986-87  के  दौरान  वास्तविक  योजना  व्यय  124.5  करोड़  रुपये  था  ।

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  बिजलो  परियोजनाओं  के  लिये  विश्व  बेंक  से  सहायता

 9098.  भरी  यशवन्तराव  गड़ाख  पाटिल  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  का  विचार  राष्ट्रीय  राजघानी  क्षेत्र  बिजली
 परियोजना  शुरू  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रगति  हुई

 परियोजना  के  लिए  कुल  कितनी  पूंजी  निवेश  की  आवश्यकता

 क्या  राष्ट्रीय  ताप-बिजली  निगम  ने  विद्वव  बेंक़
 से  सहायता  के  लिए  किया  है

 अथवा  अनुरोध  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  सुशोीला  :  से

 राष्ट्रीय  ताप-विद्युत  निगम  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के  गाजियाबाद  जिले  में  दादरी  के  निकट
 1063.57  करोड़  रु०  की  अनुमानित  लागत  पर  राष्ट्रीय  राजधानी  ताप-विद्युत  परियोजना  के  प्रथम
 चरण  (840  की  स्थापना  की  जा  रही  परियोजना  के  लिए  भूमि  का  अधिग्रहण
 किया  जा  रहा  है  और  अस्थायी  निर्माण-कार्यों  तथा  आधारमूलक  सुविधाओं  से  सम्बन्धित  कार्य  भो
 आरम्भ  विए  गए  हैं  ।

 और  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  आंशिक  वित्त  पोषण  के  लिए  परियोजना  क
 विद्वव  बेंक  की  सहायता  के  लिए  प्रस्तुत  करने  का  प्रस्ताव  है  और  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  बातचीत

 शुरू  किए  जाने  की  आशा  है  ।

 दूरसंचार  प्रणालो  का  आषुनिकोकरण

 9099.  डा०  टो०  कल्पना  देवी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूरसंचार  के  क्षेत्र  में
 भारत  और  अन्य  देशों  के बीच  इस  समय  चल  रहे  सहयोग  करारों

 का  ब्यौरा  क्‍या  और

 देश  में  दूरसंचार  प्रणाली  के आधुनिकीकरण  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  दूरसंचार  विभाग  के
 अधीन  आवेंजनिक  क्षेत्र  के  दो  उ+क्रम  इंडियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  और  हिन्दुस्तान

 135



 लिखित  उत्तर  5  1987

 टेलीप्रिट्स  लिमिटेड  विनिर्माण  सम्बन्धी  कार्यकलापों  में  लगे  हुए  दूरसंचार  उपस्करों  की  स्वदेशी

 उत्पुदन  क्षमता  स्थापित  करने  के  लिए  इन  दोनों  उपक्रमों  ने  कई  विदेशी  फर्मों  के  साथ  सहयोग

 फ़रार  किए  कुछ  प्रमुख  सहयोग  करार  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 1.  इंडियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  ने  निम्नलिखित  फर्मों  के साथ  सहयोग  किया  है  :--

 एक  )  क्रासबार  प्रौजेक्टਂ  डिजाइन  के  क्रासबार  स्विचिंग  उपस्करों  के  विनिर्माण
 के  लिए  बेल्जियम  की  मंसर्स  बेल  )  टेलीफोन  मेनुफंक्चरिंग  कम्पनी
 के  साथ  ।  इस  समय  यह  उपस्कर  रायबरेली  यूनिट  में  निर्माणाधीन  है  ।

 स्थानीय  प्रकार  के  डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  स्विचिग  उपस्कर  और  डिजिटल  ट्रृंक  स्वचल
 स्विचिंग  उपस्कर  की  क्रमशः  आई०  टी०  आई०  के  मनकापुर  और  पालघाट  यूनिटों
 में  स्वदेशी  विनिर्माण  क्षमता  स्थापित  करने  के  लिए  फ्रांस  के  मेंस  सी०  आई०  टी०
 अल्काटेल  के  साथ  |

 बंगलौर  और  नेनी  यूनिटों  में  आधुनिक  डिजाइन  के  टेलीफोन  उपकरणों  के  निर्माण
 के  लिए  ६टली  की  फेस  स्टेन्डड  के  साथ  ।

 2.  हिन्दुस्तान  टेलीप्रिटर्स  लिमिटेड  ने  इलेक्ट्रानिक  टेलीप्रिटरों  की  स्वदेशी  विनिमाण  क्षमता
 स्थापित  करने  के  लिए  फ्रांस  के  मेससं  साजेम  के  साथ  सहयोग  करार  किया

 इसके  अतिरिक्त  दूरसंचार  विभाग  ने  निम्नलिखित  फर्मों  क ेसाथ  सहयोग  करार  किया

 कलकत्ता  में  दूरसंचार  फेक्ट्री  मे ंकेबल  टमिनेटिंग  बाक्स  के  विनिर्माण  के  लिए  पश्चिम
 जर्मनी  के  मेससं  क्रोन  आर०  ओ०  एन०  के  साथ  ।

 अनुसंधान  और  विकास  सहायता  के  लिए  और  इलेक्ट्रानिक  डिजिटल  टेलीफोन
 एक्सचेंजों  की  आपूर्ति  के  लिए  और  संबंधित  सेवाओं  के  निष्पादन  के  लिए  फ्रांस  के
 मेससे  सी०  आई०  टी०  अल्काटेल  के  साथ  ।

 इलेक्ट्रानिक  स्विचिग  उपस्करों  के  प्रचालन  और  अनुरक्षण  आदि  में  तकनीकी  सहयोग
 और  विविध  उपस्क्रों  की  आपूर्ति  के  लिए  मंसस  सोफरेकॉम  की  पी०  टी०टी०
 की  एक  सहयोगी  कम्पनी  )  के  साथ  ।

 इसके  सरकार  ने  विविध  प्रकार  के  दूरसंचार  उपस्करों  के  निर्माण  के  लिए
 विभिन्‍न  सावंजनिक  क्षेत्र|राज्य  क्षेत्र/निजी  क्षेत्र  के  जिन्होंने  विदेशों  कम्पनियों  के  साथ
 कतिपय  सहयोग  करार  किया  को  अनुज्ञप्तियां  प्रदान  की  हैं|आशय  पत्र  जारी  किए  हैं  ।

 दूरसंचार  तंत्र  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  विभिन्‍न  स्कीमें  चालू  की  गई  हैं  जिनमें
 डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  की  आप्टीकल  सूक्ष्म  तरंग  और  समाक्ष  डिजिटल
 प्रणाली  का  भूमिगत  केबलों  के  लिए  डक्टिग  स्थानीय  जंक्शनों  के  लिए  सूक्ष्म  तरंग
 प्रणाली  का  प्रयोग  और  डायरेक्टरी  इन्क्वायरी  सेवा  का  कम्प्यूटरीकरण  आदि  शामिल

 आन्श्र  प्रदेश  में  वारंगल  में  इलेक्ट्रानिक  क़ासबार  ठेलोफोन  एक्सचेंज
 स्थापित  करना

 9100.  डा०  टो०  कल्पना  देवो  :  क्‍या  संज्ारश्मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  आंध्र  प्रदेश  में  बारंगल  में  एक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  या  क्रासबार
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 एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  संतोष  मोहन  :  जी  हां  ।  आंध्र  प्रदेश  में
 वारंगल-हनुमकोण्डा  में  एक  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  तथा  करीमनगर  में  एक  क्रासबार  एक्सचेंज
 ध्व॑ंस्थापित  किए  जाने  की  योजना  है  ।

 दोनों  ही  एक्सचेंज  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  शुरू  में  चालू  किए  जाने  की
 योजना

 शोबर  गस  संयंत्रों  ओर  पजन  चक्कियों  को  स्थापना

 9101.  भोमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  दोरान  किन-क्रिन  राज्यों  ने  गोबर  गैस  संयंत्रों
 और  पवन  चक्कियों  की  बड़ी  संख्या  में  स्थापना  की

 उपयुक्त  दो  वर्षों  के  दोरान  राज्यवार  कितने  गोबर  गस  संयंत्र  स्थापित  किए

 सरकार  ने  पवन  चक्कियों  और  गोबर  गंस  संयंत्रों  की  स्थापना  सम्बन्धों  योजनाओं

 को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  प्रयास  क्‍या  किए  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसके  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसन्‍्त  हिमाचल

 तमिलनाडु  तथा  उत्तर  प्रदेश  की  राज्य  सरकारों  ने  1984-85  तथा  1985-86

 दोनों  ही  के  दौरान  परिवार  आकार  के  बायोग॑स  संयंत्रों  की  स्थापना  में  अपने  लक्ष्यों  से  आगे  बढ़

 गए  ।  इसके  अतिरिक्त  जम्मू  और  मिजोरम  व  पश्चिम  बंगाल  तथा  संघ  क्षेत्र

 अंडमान  व  दादरा  ओऔर  नगर  हवेली  तथा  दमन  ओर  द्वीव  ने

 1985-86  5-86  के  दौरान  बायोगँस  संयंत्रों  की  स्थापना  के  अपने  लक्ष्यों  को  या  तो  पूरा  कर  लिया  या

 लक्ष्यों  स ेअधिक  उपलब्धि  प्राप्त  की  ।

 1984-85  तथा  1985-86  की  अवधि  के  दौरान  आंच्र  मध्य  उडीसा  तथा

 तमिलनाडु  राज्यों  ने  पवन  चक्कियों  की  स्थापना  में  काफी  अच्छा  निष्पादन  किया  है  ।  ह

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  स्थापित  संयंत्रों  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  में

 1984-85  84-85  तथा  1985-86  के  दौरान  स्थापित  बायोगेस  संयंत्रों  गैस  को  संख्या

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 परिवार  आधारित  बायोगस  संयंत्रों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  सरकार  ने  कई

 कदम  उठाए  हैं  जैसे  केन्द्रीय  अनुदान  का  वायोगस  संयंत्रों  के  निर्माण  तथा  रखरखाव  में

 गांव  के  मिस्त्रियों  तथा  तकनीशियनों  के  लिए  प्रशिक्षण  कोर्सों  का आयोजन  प्रयोक्‍ता  प्रशिक्षण

 को  दो  वर्ष  की  नि:शुल्क  रखरखाव  वारंट  अवधि  के  साथ  टर्न-की  जांब  प्रोत्साहकों  को  नकद

 मरम्मत  तथा  रखरखाव  क्षेत्रीय  बायोगेस  प्रशिक्षण  तथा  विकास  केन्द्रों  की

 स्थापना  इत्यादि  ।  निजी  लाभाथियों  सहित  प्रयोक्ताओं  को  पवन  चक्कियां  उपलब्ध  कराई  गई  हैं

 बलतें  है  कि  ते  भण्डार  टंकों  तथा  अन्य  सिविल  कार्यों  की  लागत  को  पूरा

 शा
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिए  निर्धारित  वित्तीय  परिव्यय  के  अंतगंत  5.5
 लाख  परिवार  आकार के  संयंत्रों  की  स्थापना  का  लक्ष्य  रखा  गया

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिए  5000  पवन  चक्कियों  का  लक्ष्य  भी  रखा
 गया

 विवरण

 1984-85  तथा  1985-86  की  अवधि  में  बायोगस  विकास  की

 राष्ट्रीय  परियोजना  की  उपलब्धियां

 क्रम  सं०  राज्य|संघ  क्षेत्र  स्थापित  किए  गए  बायोगस  संयंत्रों  की  संख्या

 1984-85  1985-86, योग

 1.  आंध्र  प्रदेश  18525  19120  37645

 2.  असम  681  457  1138

 3.  बिहार  5634  9744  15378

 4.  गुजरात  9451  13563  23014

 5,  हरियाणा  2986  2266  5252

 6.  हिमाचल  प्रदेश  2510  2650  5160

 7.  जम्मू  और  कष्मीर  44  155  199

 8.  कर्नाटक  9113  8361  17474

 9.  केरल  4236  3937  8173

 10.  मध्य  प्रदेश  4405  5668  10073

 11.  महाराष्ट्र  52546  60344  112890

 12.  उड़ीसा  2914  5429  8343

 13.  पंजाब  1943 °  1807  3750

 14.  राजस्थान  8078  5398  13476

 15.  सिक्किम
 न  4  4

 16.  तमिलनाडु  18340  19514  37854

 17.  उत्तर  प्रदेश  27698  28096  55794

 18.  परष्दिचम  बंगाल  3007  3268  6275
 19.  दिल्ली  135  80  215
 20.  दसन  तथा  द्वीब  189  156  345

 21.  मिजोरम  115  116:
 22.  पांडिचेरीਂ  95  65  160
 23.  अन्य  !।  2 ,  99 ह

 172601...
 190222...._

 3623833
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 मारुति  उच्चोग  लिसिटेड  द्वारा  नए  माढल  को  कारों  का  निर्माण

 9102,  श्लोमतो  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  का  कुछ  नए  माडल  की  कारें  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 इस  परियोजना  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  और

 इन  नए  माडलों  की  कारों  का  निर्माण  कब  तक  किये  जाने  की  आशा  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारो  उद्यम  विमाग  में  राज्य  संत्रो  के०  के०  :

 से  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  ने  72.14  करोड़  रुपये  के  अनुमानित  निवेश  अपने  विद्यमान

 माडलों  के  1000  सी०  सी०  इंजन  की  तीन  खाने  वाली  कार  का  निर्माण  करने  के  लिए
 सरकार  को  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  |

 प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 सहानगर  टेलोफोन  निगम  लिमिटेड  द्वारा  निवेश

 9103.  भोमतो  जयन्तो  पटनायक  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  द्वारा  आगामी  तीन  वर्षों  मे ंदिल्‍ली  और  बम्बई  में

 दूरसंचार  पर  कितनी  घनराशि  व्यय  करने  का  विचार  और

 निवेश  के  लिए  वित्तीय  प्रबन्ध  कंसे  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  संत्रालय  में  राज्य  मसत्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :

 रुपये  में  )
 1987-88  8  260

 1988-89  330

 1989-90  354

 इसके  लिए  निवेश  की  व्यवस्था  आंतरिक  संसाधनों  एवं  यदि  आवश्यक  हुआ  टेलीफोन

 बांड  जारी  करके  पूरी  की

 बिहार  में  स्थापित  किये  गये  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रम

 9104.  भरो  सेयद  शाहबुद्दोन  :  क्या  उद्योग  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  बिहार  में  सरकारी  क्षेत्र
 में  कितनी  नयी  परियोजनाएं

 स्थापित  की  गई  हैं  या  की  जा  रही

 क्या  बिहार  सरकार  या  उसकी  किसी  एजेन्सी  की  अस्तावित  या  प्रस्तुत  कोई
 ओऔद्योगिक  परियोजना  30  86  को  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ो  और

 यदि  तो  उसका  संक्षिप्त  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में
 सरकारो  उद्यम

 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  क०  के०  तिवारी  )  :
 से  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 ग्रामोण  क्षेत्रों  में  दुरसंचार  सुविधाओं  का  विस्तार  करना

 9105.  श्री  संयद  शाहबुद्दोत  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधाओं  का  न्यूनतम  सेवा  और  समय-सीमा  दोनों  के  रूप
 में  विस्तार  करने  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 क्‍या  सरकार  का  विचार देश  में  प्रत्येक  ब्लाक  को  टेलीफोन  और  तार  सुविधाएं  प्रदान
 करने  का

 यदि  तो  3  86  को  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  ब्लाकों  में  टेलीफोन  नहीं
 कितनों  में  तार  सुविधाएं  नहीं  थी  और  कितनों  में  दोनों  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  और

 1987  के  अन्त  तक  इस  प्रकार  के  कितने  में  टेलीफोन  ओर  तार  सुविधाएं
 प्रदान  की  जायेंगी  ?

 संचार  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  सोहन  :  वर्ष  1987-88  के  दौरान
 1200  लम्बी  दूरो  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  खोलने  का  लक्ष्य

 जी  हां  ।

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 दूरसंचार  सुविधा  से  सम्बन्धित  ब्लाक  मुख्यालयों  का  स्तर

 कऋम  सं०  सकिल/स्टेट  का  नाम  86  86  86  दिसम्बर
 बिना  तक  बिना  टेलीफोन  1987  तक
 संचार  सुविधा  तार  सुविधा  और  तार  टेलीफोन
 वाले  वाले  «  सुविधा  के  तार  सुविधा

 बिना  ।  शामिल  होने
 वाले  ।

 ्‌  ठ  3  4...  5  6

 फू  आप  प्रेश - oo

 2.  बिहार  ता  जा  जा  न

 3.  गुजरात  ध्ग्य  ना  ध््ा
 जा

 4...  जम्मू  और  काइमीर  जा  2।  जा  जन

 5.  कर्नाटक  जा  णा  ध्ा  जन

 6.  क्केरल  जा  णा  ना  न+

 4.  भध्य  प्रदेश  जा  -

 8.

 महाराष्ट्र फ गा णः णः है



 15  1909  लिखिंत  उत्तर

 1  2  3  4  5  6

 9...  पंजाब  |  _  जा  न

 10...  हरियाणा  --  —  —  --

 11.  हिमाचल  प्रदेश  11  ज+  न  2

 12.  उड़ीसा  5  5  5  न

 13,  राजस्थान  न  न  —  _

 14...  तमिलनाडु  न-+
 न  —  —

 15.  उत्तर  प्रदेश  5  5  5  ---

 16.  पद्चम  बंगाल  --  --  --

 टेलोफोन/तार
 17.  अरुणाचल  प्रदेश  28  36  82  --20

 18.  मणिपुर  9  16  9  1/10
 19.  मेघालय  1  12  1  1/8
 20.  [4  15  14

 21.  नागालैंड  1  1  1  स््
 22...  त्रिपुरा  4  6  4  1/4

 23.  असम  12  17  12  8/7

 न्यायाधोशों  को  नियुक्तित  में  लगने  वाला  समय

 9106.  भ्रो  संयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  विधि  ओर  न्याय  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  अनेक  मामलों  में  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए
 संवेधानिक  प्राधिकारियों  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  नामों  की  अन्तिम  रूप  से  अनुमोदित  करने  से

 विभिन्‍न  प्राधिकारियों  द्वारा  और  जांच  की  गई

 सरकार  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  प्रस्ताव  की  प्राप्ति  तथा  उसे  अन्तिम  रूप
 से  अनुमोदित  करने  के  बीच  ओसत  रूप  से  कितना  समय  लगता  और

 इस  अन्तराल  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बिधि  ओर  न्याय  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  एच०  आर०  किसी
 व्यक्ति  की  आरम्भिक  नियुक्ति  करने  से  सरकार  उस  व्यक्ति  की  उपयुक्तता  का  सभी  पहलुओं
 से  निर्धारण  करने  की  दृष्टि  से  उसेके  आदि  का  सत्यापन  करने  के  लिए
 ज/नकारोी  प्राप्त  करती  है  ।

 और  प्रत्येक  मामले  में  स्थिति  भिन्‍न-भिन्‍न  होती  इस  बारे  में  औसत  समय
 निकालना  कठिन  होता  है  क्‍योंकि  किसी  भी  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  कारंवाई  करने  के  किसी  प्रक्रम
 पर  संवैधानिक  प्राधिकारियों  से  परामर्श  करना  पड़  सकता
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 न्यायाधीशों  के  रिक्त  पदों  का  यथासंभव  शीघ्र  भरा  जाना  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  सभी  संभव  प्रयास  कर  रही

 मुख्य  न्यायमूर्तियों  का  उनके  मूल-राज्य  से  बाहर  स्थानान्तरण

 9107.  भ्री  सेयद  शहाबुद्दोत  :  क्या  विधि  ओर  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  उन  उच्च  न्यायालयों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  मुख्य  न्यायाधीश  उनके  क्षेत्राधिकार  से

 बाहर  के  राज्य  अथवा  क्षेत्र  के

 क्या  शेष  मुख्य  न्यायाधीशों  को  उनके  मूल-राज्य  के  बाहर  के  उच्च  न्यायालयों  में
 स्थानान्तरित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाए  जाते  हैं  कि  क्या  पदघारोी  अथवा
 नामित  व्यक्ति  राज्य  से  बाहर  का  है  अथवा  नहीं  ?

 विधि  ओर  न्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०आर०  :  1-5-1987
 को  यथाविद्यमान  स्थिति  के  अनुसार  आंध्र  हिमाचल  मध्य

 पटना  पंजाब  और  राजस्थान  और  सिक्किम  उच्च  न्यायालयों  के

 मुख्य  न्यायमूर्ति  राज्य  के  बाहर  के  हैं  ।

 कलकत्ता  और  जम्मू-कइमो र  उच्च  न्यायालयों  के  मुरुय  न्यायमृरतियों  के  स्थानान्तरण
 का  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  को
 नीति  के  निबंधनानुसार  इसलिए  स्थानांतरित  नहीं  किया  जाना  है  किवे  शीकष्र'ही  सेवा-निवत्त  होने
 बाले  हैं  ।

 आम  धारणा  यह  है  कि  यदि  कोई  अपनी  पदोन्नति  के  पूर्व  किसी  उच्च
 न्यायालय  के  अधीन  न्यायिक  अधिकारी  था  या  उस  न्यायालय  में  विधि-व्यवसायी  था  तो  उसे  उसी
 उच्च  न्यायालय  का  माना  जाएगा  ।  किन्तु  कुछेक  मामले  ऐसे  भी  हो  सकते  हैं  जिनमें  यह  मानदण्ड

 लागू  नहीं  होता  है  ।  तु

 ओषध  फर्मों  को  उत्पादम  सश्बंधो  विष्पादन  प्रस्तुत  करने  को  सलाह
 9108.  भरो  श्रोकांत  वत्त  नरसहराज  बाड़ियर  :  क्‍या  उद्योथ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  विभिन्‍न  औषध  फर्मों  को  अपना  उत्पादन  संबंधी  कार्य  निष्पादन  और
 उत्पादन  योजनाएं  प्रस्तुत  करने  की  सलाह  दी

 यदि  तो  कितनी  ओषध  फर्मो  ने  उक्त  सूचना  प्रस्तुत  की

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विमाग  में  राज्य  भन्‍त्रो  आर०  के०
 जमचन्त्र  :  से  ड्रग  इंडस्ट्री  एसोसिएशन  के  माध्यम  से  संगठित  क्षेत्र  के  औषध
 निर्माता  एककों  से  कहा  गया  है  कि  वे  अपने  उत्पादन  काकछ्नेक्रम  इस  विभाग  को  माह  के  अन्दर
 भेजे  ताकि  तीन  वर्ष  की  अवधि  में  संशोधित  अनुपात  मानदण्डों  को  प्राप्त  किया  जा  सके  ।  संबंद्ध
 जानकारी  की  अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही
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 महाराष्ट्र  में  ताप  बिश्युत  केन्द्र

 9109.  थो  प्रताप  राव  वी०  भोंसले  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :,

 )  कया  महाराष्ट्र  में ताप  विद्युत  परियोजनाओं  की  स्थापना  करने  संबंधी  प्रस्तावों  को
 सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  महाराष्ट्र  में  विद्युत  सर्वेक्षण  कर  लिया  गया

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  राज्य  में  बिजली  की  अनुमानित
 मांग  और  उपलब्धता

 (=)  क्‍या  महाराष्ट्र  में  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  के  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  दे  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  ज।एगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  वि्वुत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  सुशीला  :  से
 ताप  विद्युत  पारयोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  प्राप्त  प्रस्तावों  ओर

 -  उनकी  वर्तमान  स्थिति  का  ब्यौरा  दिखाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 वाधिक  विद्युत  सर्वेक्षण  के  सातदीं  योजना  के  अंत  में  महाराष्ट्र  में  ऊर्जा  की
 आरइयकता  37011  मिलियन  यूनिट  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  जब  कि  इसकी  तुलना  में

 ऊर्जा  की  उपलब्धता  37367  मिलियन  यूनिट  होने  की  सम्भावना  है  ।

 विवरण

 क्रम  सं०  ताप  विद्युत  परियोजना  का  नाम  अनुमानित  लागत  वतंमान  स्थिति
 और  क्षमता  रु०

 |  2  3  4

 1.  उरण  अपशेष  (120  62.56  अनुमोदित

 2.  उरण  अपशेष  और  1:2.4  2.4  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने
 ता  (240  तकनीकी-आधिक  दृष्टि  से

 मोदित  कर  दो  निवेश
 सबंधी  अनुमोदन  ओर  गैस  के
 लिए  वचनबद्धता  की  प्रतीक्षा
 है  ।

 3.  पश्चिमी  महाराष्ट्र  एस०  470.73  रूप  मेंਂ  अनुमोदन
 ई०  बी०  लि०  (500  मेगावाट )  राज्य  सरकार/महाराष्ट्र  राज्य

 बिजली  बोर्ड  को  6/86  में  भेज
 दिया  गया  यह  अनुमोदन

 443
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 खापरखेड़ा  विस्तार  (420
 मेगावाट  )
 पारली  यूनिट  6  और  7

 (420  मेगावाट  )
 चन्द्रपुर  यूनिट  7  (500
 मेगावाट  )
 उज्जेनी  (1000

 भुसावल  )
 (2000

 दभौल  (420
 मेगावाट

 (630  मेगावाट  )

 उरन  गैस  टर्बाइन  चरणनाा

 (864

 कोआपरेटिव  आयल्स  गदग  को  लाइसेंस  जारी  करना

 371.9

 460.8

 434.1

 241.9
 874.0

 190.7

 260.3

 337.0

 5  1987

 4

 कोयला  पर्यावरण  की

 दृष्टि  से  स्वीकृति  एम०  आर०
 टी०  पी०  की  स्वीकृति  आदि
 ज॑से  कुछ  शर्तों  के  अध्यधीन

 मूल्यांकन  करने  वाली  विभिन्‍न

 एजेंसियों  के  साथ  परामर्श  करके
 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में
 इन  स्कीमों  की  जांच  की  जा

 रही  है  तथा  वित्तीय  संसाधनों

 सहित  सभी  आवश्यक  निवेश

 सुनिश्चित  कर  दिए  जाने  के
 बाद  और  अपेक्षित  स्वीकृति
 यथा  पर्यावरण  की  दृष्टि  से

 प्राप्त  हो  जाने  के  बाद

 मनुमोदन  हेतु  इन  स्कीमों  परु
 विचार  किया  जा  सकता

 कोयले  की  उपलब्धता  और
 इसकी  ढुलाई  की  पुष्ठि  नहीं
 की  गई  2-6-82  को  राज्य
 प्राधिकारियों  को  वापस  भेज  दी
 गई  है  ।

 गेंस  की  उपलब्धता  की  पुष्टि
 नहीं  की  जा  सकी  तथा  स्कीम
 10-1-86  को  राज्य
 कारियों  को  वापस  भेज  दी  गई

 9110.  भो  जो०  एस०  वसवराज्‌  :  क्‍या  लाह्य  ओर  नागरिक  पृति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  कोआपरेटिव  आयल्स  लिमिटेड  गदग  ने  पचास  टन  की  उत्पादन
 क्षमता  के  एक  वनस्पति  कारखाने  की  स्थाएना  हेतु  औद्योगिक  लाइसेंर  के  लिए  आवेदन  किया

 यदि  तो  उस  पर  कया  निर्णय  लिया  गया  और

 इसमें  विलम्ब  होने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  गुलाम  नयो  जी
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 ओर  आवेदन  पत्र  को  प्रथम  दृष्टि  में  रह  कर  दिया  गया

 नेवेलो  में  दूसरे  ताप  बिजलो  एकक  का  पूरा  होना

 9111,  थी  ए०  सो०  धणमुख  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  नैवेली  में  दूसरे  ताप  बिजली  एक्रक  पूरा  करने  पर  कितना  व्यय  किया  गया

 तीसरे  ताप  बिजली  एकक  के  कब  तक  पूरे  होने  की  सम्भावना  और

 इन  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्री  वसन्‍्त  :  से  नेयवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  के  दूसरे
 ताप  बिजलीघर  में  210  मेगावाट  क्षमता  वाली  तीन  यूनिट  अभी  तक  दो

 यूनिटें  चालू  हो  चुकी  अंतिम  यूनिट  के  1988  तक  चालू  हो  जाने  की  आशा  है  ।  सम्पूर्ण
 परियोजना  के  लिए  सरकार  ढ्रारा  अनुमोदित  रु०  483.42  करोड़  के  संशोधित  लागत  अनुमान  की

 तुलना  सें  अभी  तक  रु०  448.06  करोड़  )  का  खर्च  हुआ

 हामिरा-बो  जापुर-जग  दोशपुर  पाइप  साइन  परियोजना  को  लागत  में  बढ़ि

 9112.  श्री  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  क्या  पेट्रोलियम  ओऔर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाजिरा-वीजापुर-जगदीशपुर  गंस  पाइप  लाइन  परियोजना  की
 वास्तविक  लागत  बढ़कर  उसकी  संविदात्मक  लागत  से  100  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  हो  गई

 मदि  हां  तो  और  निर्माण  लागत  में  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  भ्न्त्रालय  के  राज्य  भन्‍त्रो  तथा  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्रो
 :  और  इस  समय  एच०  बी०  जे०  परियोजना  की  उस  स्वीकृत  लागत

 में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  जो  1700.17  करोड़  रुपये  की  परियोजना  की  रुपया-लागत  में
 परिवर्तन  रुपये  की  तुलना  में  प्रेंक  और  डालर  के  मूल्य  के  उतार-चढ़ाव  पर  निर्भर  करेगा  ।

 सहानगर  टेलीफोन  निगस  लिसिटेड  में  जूनियर  इन्जोनिय रों  के  रिक्त  पदों  को  मरना

 9113.  थो  शोहन  लाल  झ्िकरास  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कयए  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  ने  वर्ष  1986  में  अनुसूचित  जातियों/अनु-
 सूखित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  जूनियर  इंजीनियरों  को  रिक्त  पद  अनारक्षित  कर  दिए
 और

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्‍या  कायेवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सस्तोष  मोहन  :  जी  नहीं  ।

 )  उपर्युक्त  भाग  को  मद्देनजर  रखते  हुए  लागू  नहीं  होता  ।

 बब्बई  सब-अंन  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  बस्वई  द्वारा  विद्यत  केन्द्र  को  स्मायना

 9114.  श्री  एम०  बो०  चन्द्रशेखरमृति  :  क्या  ऊर्मा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वम्बई  सब-अबंन  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  लिमिटेड  बम्बई  को  500  मेगावाट  की  क्षमता  का

 विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  की  स्वीकृति  सिद्धान्त  रूप  में  किन  प्ररिस्थितियों  में  दी
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 क्‍या  कम्पनी  को  इस  परियोजना  के  लिए  घन  की  व्यवस्था  सीधे  बाजार  से  घन  जुटा
 कर  करनी  अथवा  इस  परियोजना  के  वित्त  पोषण  के  लिए  सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  से  धन
 उपसब्ध  कराया  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  सन्‍त्रो  वसन्‍्त  बम्बई  के  समीप  बस्सीन  में  500  मेगावाट  का

 विद्युत  उत्पादन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  मंसर्ज  बम्बई  सब-अबंन  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  लिमिटेड  के  प्रस्ताव
 को  सरकार  ने  सिद्धान्त  रूप  में  अनुमोदित  कर  दिया  है  परन्तु  शर्तं  यह  है  कि  परियोजना  स्थापित
 करने  के  लिए  संसाधन  सीधे  बाजार  से  जुटाए  जाएंगे  और  परियोजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए
 सभी  कानूनी  एवं  अन्य  अपेक्षाओं  का  विधिवत्‌  पालन  किया  जाएगा  !

 प्रासोण  विशद्यतोकरण

 9115.  भी  बनवारो  साल  पुरोहित  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  शत-प्रतिशत  ग्रामीण  विद्युतीकरण  का  लक्ष्य  प्राप्त
 कर  लिया  है  और  वे  कौन-कौन  से  राज्य  हैं  जो  50  प्रतिशत  गांवों  का  भी  विद्युतीकरण  करने  में
 असफल  रहे

 )  इस  असन्तुलन  के  कया  कारण  और

 समयबद्ध  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  ग्रामीण  विद्युतोकरण  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  !

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विशाग  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  रोहतगो  )  :  )  हरियाणा
 पंजाब  और  तमिलनाहु  ने  शत-प्रतिशत  ग्राम  विद्युतीकरण  का  कार्य  पूरा  कर  लिया

 त्रिपुरा  और  अरुणाचल  प्रदेश  ने  50%  ग्राम  विद्युतीकरण  पूरा  नहीं  किया

 )  कुछ  राज्यों  में  ग्राम  विद्युतीकरण  की  प्रगति  घीमी  होने  के  कारण ये  विद्यत  की
 पहाड़ी  तथा  आदिवासो  क्षेत्र  में  दुर्गग  भार  में  बहुत  कम  निर्माण  सामग्रियों  की

 कम  अपर्याप्त  उप-पारेषण  प्रणाली  आदि  ।  .

 31.3.1985  को  स्थिति  के  अनुसार  जिन  राज्यों  में  ग्राम  विद्युतीकरण  65%  से  कम
 था  उन्हें  सातवीं  योजना  के  दौरान  संशोधित  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल  कर
 लिया  गया  इस  कार्यक्रम  के  राज्यों  के  प्रयासों  की  अनुपूर्ति  करने  के  लिए  आसान  शर्तों
 पर  निधियां  आबंटित  की  जाती  हैं  ताकि  उन्हें  विद्युतीकरण  के  वांछित  स्तर  तक  लाया  जा  सके  |
 विद्युतीकरण  की  गति  में  तेजी  लाने  तथा  राज्य  बिजली  बोर्डों  की  गतिविधियों  को  राज्यों  की  अन्य
 विकास  सम्बन्धी  एजेन्सियों  के कारगर  रूप  से  समन्वित  करने  के  लिए  राज्य  सरपारो/राज्य  बिजली
 बोर्डों|प्राम  विद्युतीकरण  निगम  के  साथ  समय-समय  पर  समीक्षा  बैठकें  आयोजित  की  जा  रही

 न्यायिक  प्रणालो  पश्‌  लोक  अदालतों  का  प्रमाव

 9116.  भ्रो  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्या  विधि  ओर  स्पाये  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा au
 करेंगे

 कया  सरकार  द्वारा  देश  में  न्यायिक  प्रफणझली  पर  लोक  अदालतों  के  अनुभक़  के  प्रभाव
 का  मूल्यांकन  करने  के

 लिए  कोई  गहन  अध्ययन  किया  गया
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 (a)  यदि  तो  इस  अध्ययन  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  का  अध्ययन  कब  तक  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्रो  एचज०  आर०  :  से
 विधिक  सहायता  स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  लोक  अदालतों  के  कार्य  को  मानीटर  करती  है  ।  विधिक

 सहायता  स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  लोक  अदालतों  ने  न्यायालयों
 में  लम्बित  मामलों  की  संख्या  कम  करने  और  शीघ्र  तथा  कम  खर्चीला  न्याय  दिलाने  में  सहायता  की

 है  ।  लोक  अदालतों  को  कानूनी  प्रास्थिति  देने  सम्बन्धी  प्रदन  पर  सरकार  विचार  कर  रहो
 गोषषों  के  मल्य  निर्धारित  करना

 9117.  डा०  बो०  एल०  शलेश  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  ने  हाल  ही  में  यह  निर्णय  दिया  है  कि  औषधों  के  मूल्यों  का
 निर्धारण  एक  विधायी  काय  था  न  कि  अर्घ  न्यायिक  इसी लिए  यह  न्यायिक  समीक्षा  का  विषय

 नहीं  ह ैऔर  ब-क  औषधों  तथा  फार्मुलेशंस  के  मूल्य  निर्धारित  किए  जाने  की  अधिसूचना  के  कार्यान्वयन
 के  सम्बन्ध  में  छः  वर्ष  से  लगाई  गई  रोक  हटाई  जाती

 यदि  तो  सरकार  का  ओषधों  के  अधिसूचित  मूल्यों  को  लागू  करने  के  लिए  अब
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 इन  ओषधों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिनके  मूल्य  सरकार  को  दिए  गए  आवेदन  पत्रों  पर

 पुनविचार  किए  जाने  के  पश्चात्‌  तदनुसार  लागू  किए  और

 सरकार  ने  पुनरीक्षित  आवेदन  पत्रों  के  निपटाये  जाने  तक  कुछ  आवद्यक  ओऔषधों  को

 अधिसूचित  मूल्य  पर  उपलब्ध  कराने  का  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 उद्योग  मन्त्रालय  में  रसायन  ओर  पेट्रो-रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  आर०  के०

 जय  धन्द्र  :  हां  उच्चतम  न्यायालय  ने  केवल  मंसस॑  साइनामाइड  इंडिया  लि०  के
 मामले  में  अपना  फंसला  दिया  है  ।

 से  फैसले  की  सक्रिय  रूप  से  जांच  की  जा  रही  सम्बन्धित  बल्क  औषधों  और

 सूत्रयोगों  के  मूल्य  निर्धारण  के  लिए  निर्णय  को  ध्यान  में  रखकर  आवश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 आवश्यक  ओषधों  की  उपलब्वता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विभिन्‍न  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 ५  सुजुको  मोदस  लिमिटेड  द्वारा  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  में  इक्विटो
 शेयरों  को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 9118.  डा०  टी०  कल्पना  देवो  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  की  जापान  की  सहयोगी  सुजुकी  मोटस  लिमिटेड

 के  वर्तमान  26  प्रतिशत  इक्विटी  शेयरों  को  बढ़ाकर  40  प्रतिशत  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर

 रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  ने  इस  पर  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  सरकारो  उद्यम  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  कं०  के०  :

 नहीं  ।

 प्रइन  हो  नहीं  उठता  ।

 147



 लिखित  उत्तर  $  1987

 ]

 खादो  ओर  ग्रामोश्ञोग  आयोग  द्वारा  कपड़े  का  उत्पादन

 9119.  श्रो  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  उच्चोग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  और  विभिन्‍न  राज्यों  के  सभी  खांदी

 और  ग्रामोद्योग  बोर्डों  अलग  अलग  कितने  मीटर  कपड़े  का  उत्पादन  किया

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  इनमें  से  प्रत्येक  उद्योग  में  किए  गए  पूंजी  निवेश  का  ब्यौरा

 क्या  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  इन  उद्योगों  में  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  एम०  :

 )  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  प्रत्यक्ष  रूप  से  स्वयं  कपड़ा  नहीं|बनाता  |  खादी  तथा  ग्रामोद्योग

 आयोग  के  अन्तर्गत  खादी  कार्यक्रम  राज्य  खादी  ग्रामोद्योग  पंजीकृत  संस्थानों  और  सहकारी
 समितियों  के  माध्यम  से  कार्यान्वयन  होते  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  की  सूची  में  प्रत्यक्षतः

 सम्मिलित  कार्यान्वयन  करने  वाली  एजेंसियों  और  राज्य  खादी  ग्रामोद्योग  बोर्डों  द्वारा
 पिछले  तीन  वर्षों  1983-84,  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  उत्पादित  किए  गए  खादी

 कपड़े  ऊनी  व  की  मात्रा  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 खादी  कार्यक्रम  लागू  करने  के  लिए  देश  भर  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बांटी  गई
 घनराशि  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :  --

 खादी  कार्यक्रम  के  लिए  दी  गई  धनराशियां  :

 वर्ष  अनुदान  ऋण  कुल  रुपयों  में  ) 1983-84
 25.57  17.85  43.43

 1984-8  5  24.83  26.45  51.28  .

 198  5-8  6  36.99  29.90  68.89

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  खादी  क्षेत्र  के  अन्तगंत  जिन  व्यक्तियों  को
 दिलाया  गया  है  उनकी  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 खादी  के  अन्तगंत  रोजगार

 व्यकिंतयों  में  )

 बर्षे  सूती  मलमल  ऊनी  रेशमी  कुल

 1983-84  10.53  0.31  2.13  0.62  15.59

 1984-85  5  9.91  0.28.  #%  2.20  0.66  13.05

 1985-86  5-86  10.20  2.32  0.66  पि
 ]

 1020  232  066  066  13.47
 0.66  13.47
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 ]
 डाक  जोवन  बोसा  को  घनराशि  का  लोटाना

 9120.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डाक  जीवन  बीमा  को  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तगंत  भुगतान  की  गई  धनराशि
 को  लौटाने  अथवा  व्ययगत  पालिसियों  को  चालू  करने  से  इन्कार  किया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गत  10  वर्षों  क ेदौरान  डाक  जीवन  बीमा  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अधीन  व्ययगत

 हुई  पालिसियों  की  संख्या  कितनी

 कितने  लोगों  ने  उनके  द्वारा  दी  गई  प्रीमियम  की  धनराशि  वापस  करने  के  लिए  आवेदन

 और  ॥

 कितने  लोगों  को  वास्तव  में  प्रीमियम  को  धनराशि  लौटाई  गई  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  और  जी

 डाक  जीवन  बीमा  धनराशि  को  लोटाने  या  व्ययगत  पालिसियों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए
 इन्कार  नहीं  करता  यदि  बोमाकर्ता  प्रीमियम  की  सभी  बकायों  का  भूगतान  कर  तो

 पालिसियों  को  पुनः  चालू  कर  दिया  जाता  जिनकी  पालिसियां  तीन  साल  की  अवधि  से  कम  की

 होती  हैं  उनसे  बकाया  प्रीमियम  की  वसूली  के  बाद  पालिसिग्रों  को  पुनः  चालू  कर  दी  जाती  यदि

 पालिसियां  तीन  वर्ष  से  अधिक  की  हों  और  यदि  बीमाकर्ता  तो  राशि  की  अम्पपित  मूल्य  के
 बतौर  अदायगी  को  जाती  है  या  पालिसियों  की  परिपक्वता  अवधि  के  बाद  भ्रद.यगी  की  जाती  है  ।
 यदि  अभ्यर्षण  मूल्य  के  लिए  कोई  आवेदन  श्राप्त  नहीं  होता  और  यह  100/-  रु०  से  कम  की

 तो  पालिसी  स्वतः  जारी  रहती  है  ।

 पिछले  10  वर्षों  के  दोरान  समूचे  भारत  में  व्यग्रगत  हुई  पालिसियों  की  संख्या  लगभग
 १0,000  है  जिनमें  से  अधिकतर  अम्यपित  की  गई  हैं  या जिनकी  अदायगी  की  गई

 1987  तक  3070  मामले  हाथ  में  थे  जिनमें  पालिसी  धारकों  द्वारा  जमा
 कराए  गए  प्रीमियम  को  वापस  किया  जाना  था  ।

 नियमों  के  अनुसार  ग्राह्म  2157  मामलों  में  प्रीमियम  का  भुगतान  कर  दिया  गया  और
 शेष  913  मामलों  की  जांच  की  जा  रहो  है  ।

 उपभोक्ता  बस्तुओं  में  विदेशों  ट्रंड  नामों  का  इस्तेमाल

 9121.  थी  मानिक  सान्याल  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उपमोकता  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  विदेशी  सहयोग  की  अनुमति
 नहीं  दी  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  टेलपुघिजन  जेसी  उपभोक्ता  बस्तुओं  जिनमें  विदेशी
 ब्रांड  नामों  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  को  रोकने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 उद्योग  सन्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  एम०  :
 विदेशी  सहयोग  के  प्रस्तावों  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 ओर  एक  सामान्य  नीति  के  रूप  विदेशी  सहयोग  स्वीकृतियों  की  मंजूरी  देते

 समय  आंतरिक  बिक्री  के  लिए  उत्पादों  पर  विदेशों  व्यापार  चिन्हों  के  प्रयोग  की  साधारतया  अनुमति

 नहीं  दी  जाती  इस  आशय  की  एक  मानक  शर्तें  सभी  विदेशी  सहयोग  स्वीकृति  पत्रों  में  लगाई

 जाती  है  ।

 भारतोय  राष्ट्रीय  सहकारी  संघ  उपभोक्ता  लिमिटेड  को  खजूरों  को
 सप्लाई  न  किया  जाना

 9122.  भरी  पोयूष  तिरको  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृतति  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  संघ  उपभोक्ता  लिमिटेड  ने  खजूरों  की

 सप्लाई  के  लिए  वर्ष  1983  में  मद्रास  स्थित  मंसर्स  ओब्यिंटल  फूड  स्टफ  कम्पनी  के  साथ  समभौता

 किया

 क्या  पार्टी  माल  की  सप्लाई  करने  में  असफल  रही

 क्‍या  इस  समभौते  में  सप्लाईकर्ता  पक्ष  द्वारा  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता

 संघ  लिमिटेड  को  माल  की  सप्लाई  न  किए  जाने  की  स्थिति  में  मामला  मध्यस्थ  निर्णय  के  लिए

 सौंपने  की  धारा  को  लागू  करने  की  व्यवस्था

 यदि  तो  पार्टी  के  विरुद्ध  कौन  सी  कायंवाही  को  गई  और

 इस  त्रुटि  के  लिए  जिम्मेदार  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  गुलाम  नब्ो  :

 ओर  जी

 से  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी
 संघ  ने  सूचित  किया  है  कि  करार  के  अनुसार

 आपूर्तिकर्ता  को  3.20  लाख  रुपये  को  बेंक  गारंटी  देनी
 दी

 ओर  यदि
 कोई  विवाद  हो  तो  मामला

 मध्यस्थ  के  पास  भेजा  जाता  उक्त  पार्टी  ने  बेंक  गारंटी  के  बदले  3.20  लाख  रुपये  का  चेक

 दिया  ।  अन्त  में  जब  पार्टी  खजूर  सप्लाई  करने  में  असफल  रही  तो  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ

 ने  चैक  प्रस्तुत  किया  जो  वापिस  लौटा
 दिया

 गया  ।  तत्परचात
 राष्ट्रीय

 उपभोक्ता  सहकारी  सध  ने

 उच्च  न्यायालय  के  निदेशानुसार  खजूरों  की  आपूर्ति
 न  करने  के  कारण  15  लाख  रुपये  और  बंक

 प्रभारों  के  प्रति  37,385  रु०  के  अपने  दावे  के  निर्णय  हेतु  यह  मामला  मध्यस्थ  के  पास  भेज

 पेक्ता  सहकारी  संघ  ने  मुख्य  प्रबन्धन  और  निर्यात  ),  जिसे  चक्र  के  वापस राष्ट्रीय  उपभ  हि  ;  है

 लोटा  दिए  जाने  के  लिए  जिम्मेदार  समझा  गया  को  सेवाएं  समाप्त  कर  दी  गई  हैं  ।

 ग्रामोण  क्षेत्रों  मे ंसोर  ऊर्जा  उपलब्ध  कराने  को  योजना

 9123.  भरी  नित्यानस्द  मिश्र  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बहुत  कम  दर  पर  सोर  ऊर्जा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  इस
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 समय  कोन  सी  योजनाओं  को  कार्थान्वित  कर  रही  है  क्योंकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेट्रोल  कम्पनियों  द्वारा
 खाना  पकाने  की  गंस  सप्लाई  नहीं  की

 उड़ीसा  में  वष  1985-86  और  1986-87  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गए
 थे  और  वर्ष  1987-88  के  लिए  चालू  लक्ष्य  क्या

 वहां  क्‍या  कया  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  रही  ओर

 तेरह  जिलों  के  अन्तगंत  कौन-कौन  से  गांवों  को  सहायता  प्रदान  की  जा  सकी  है  ?

 ऊर्जा  मन्‍्त्रो  वसंत  :  सौर  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  देश  भर
 में  प्रारम्भ  क्ए  गए  अनुसंघान  और  विकास  के  गहन  कार्यकलापों  एवं  प्रदर्शन  कार्यक्रमों  के परिणाम

 कई  प्रौद्योगिकियों  का  विकास  हुआ  है  ओर  विद्युत  के  उत्पादन  उनकी  विभिन्‍न
 फ्रंयोगों  के  लिए  सम्भावना  निश्चित  हो  गई  खाना  बनाने  की  ऊर्जा  की  प्रति-पूतति  के  सौर

 फुकरों  को  प्रारम्भ  किया  गया  है  और  आथिक  सहायता  योजना  के  सरकार  द्वारा
 प्रिय  बनाए  जा  रहे  इस  प्रकार  से  सौर  तापीय  विस्तार  कार्यक्रम  के  देश  भर  में  सौर
 जल  तापीय  आसवन  प्रणालियां  आदि  की  स्थापना  की  जा  रही  सौर  प्रकाश-वोल्टीय
 प्रणालियों  का  विकास  किया  जा  चुका  है  और  उनको  दूर-दराज  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  तथा  अन्य  कम
 आवश्यकता  वाले  क्षेत्रों  को  बड़ी  मात्रा  में  दिया  जा  रहा

 )  से  उड़ीसा  राज्य  के  लिए  सभी  सौर  ऊर्जा  कायंत्रर्मों  के  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित
 लक्ष्य  नहीं  रखा  गया  फिर  भी  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  के  सौर  तापीय  विस्तार  कार्यक्रम
 के  1985-86  से  1987  तक  13.60  लाख  रुपये  की  लागत  से  12  सौर  तापीय

 एक  सौर  टिम्बर  2  सोर  विलवणीकरण  एक  सौर  वाय्रुतापन|/फसल
 शुष्कन  प्रणाली  का  कार्यान्वयन  किया  गया  है  और  प्रकाशवोल्टोय  कार्यक्रम  के  उड़ीसा
 नवीकरणीय  ऊर्जा  उड़ीसा  राज्य  विद्युत  बोड  इनको  शुरू  कर  रहा  है  और  उड़ीसा  राज्य  के
 नौ  (9)  जिलों  मुवनेदव  बालासोर
 ओऔर  के  49  ग्रामों  में  सड़क  बत्ती  प्रणालियां  स्थापित  की  जा  न्लुकी  इसके  इन

 |  ग्रामों  में  6  सामुदायिक  सड़क  बत्ती  प्रणालियां  भी  स्थापित  की  गई  हैं  ।  इसके  25  किलोवाट
 क्षमता  वाले  प्रकाशवोल्टीय  24  जल  पम्पन  प्रणालियों  और  100  प्रकाशवोल्टीय  सड़क
 बत्तियों  की  भी  स्वीकृति  दी  गई

 उड़ीसा  में  बचत  बेंक  सुविधा  वाले  डाकघर

 9125.  नित्यानन्द  सिश्र  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 )  उड़ीसा  में  3000  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  ऐसे  कितने  गांव  हैं  जहां  बचत  बैंक  और
 अन्य  सुविधाओं  वाले  पूर्ण  विकसित  डाकघर  नहीं

 |
 यदि  तो  इन  डाकघरों  में  यह  सुविधा  कब  तक  उपलब्य  कराई  और
 इस  सम्बन्ध  में  क्या  योजना  तैयार  की  गई  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍त्रो  सन्‍्तोष  सोह्क्न  :  उड़ीसा  सकिल  के  अन्तर्गत
 जहां  कहीं  ग्रामीण  डाकघर  खोले  गये  हैं  वहां  पर्याप्त  डाक  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  हैं  जिसमें  बचत
 बेंक  सुविधाएं  शामिल  हैं  बचत  भ्रमाण  पत्र  का  कार्य  केवल  कुछेक  प्राधिकृत  शाखा  डाकघरों  में  दी
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 किया  जाता  है  परन्तु  सभी  शाखा  डाकघरों  में  बचत  प्रमाण  पत्र  की  खरीद  के  साथ-साथ  नकदी  भी
 स्वीकार  की  जाती  यहां  भविष्य  में  खोले  जाने  वाले  ग्रामीण  डाकघरों  के  मामले  में  भी  स्थिति

 बेहतर  उड़ीसा  के  ग्रामीण  इलाकों  में  6988  डाकघर  क्या  किसी  ऐसे  ग्राम  में  जहां  की
 आबादी  3000  है  और  डाकघर  नहीं  इससे  संबंधित  जानकारों  एकत्र  की  जा  रही  तथा
 सभापटल  पर  रख  दी

 और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निर्धारित  मानदण्डों  के  तहत  अतिरिक्त  डाक्घर  की

 सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  या  तो  सर्वेक्षण  किया  गया  है  अथवा  किया  जा  रहा  उड़ीसा  राज्य
 के  बारे  में  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभापटल  पर  रख  दी  विभाग  की  यह
 योजना  है  कि  जिन  प्रस्तावों  का  ओऔचित्य  सिद्ध  वहां  1987-88  के  दौरान  डाकधर  खोले

 जाएंगे  ।  बशर्तें  कि  नए  पदों  के  सृजन  पर  लगी  पाबंदी  को  महेनजर  रखते  हुए  वित्त  मंत्रालय  से

 अनुमति  प्राप्त  हो  जाए  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  जौनपुर  मिले  में  टेलोफोन  एक्सचेंल

 9126.  क्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  जौनपुर  जिले  में  किन-किन  स्थानों  पर  और  हु
 कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  गए  तथा  विद्यमान  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  इन  एक्सचेंजों  में  आधुनिक  उपकरण  स्थापित  किए  गए  हैं  ओर  वे  उचित  ढंग  से

 का  कर  रहे
 क्‍या  जोनपुर  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  सामान्यतया  खराब  ही  रहते  और

 यदि  तो  क्‍या  वहां  नए  उपकरण  स्थापित  किये  जायेंगे  और  यदि  तो  इसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  संतोष  मोहन  :  जौनपुर  जिले  में  गत  तीन
 वर्षों  क ेदौरान  खोले  गए  टेलीफोन  एक्सचेंज  है  रामपुर  25  पट्टी  नरेन्‍्द्रपुर  25
 बीवीगंज  25  मुफ्तीगंज  25  लाइन  और  खेत  सराय  25  31-3-87  को  मौजदा
 एक्सचेंजों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 है

 जी  हां  ।  सिवाय  शाहगंज  के  जो  कि  मेन्युअल  एक्सचेंज  है  ।  एक्सचेंज  सन्‍्तोषजनक  ढंग
 से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  .

 और  जी  नहीं  ।  टेलीफोन  एक्सचेंज  सन्‍्तोषजनक  ढंग  से  कार्य  कर  रहे  हैं
 इनको  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विवरण

 31-3-87  को  जौनपुर  जिले  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  सूची

 टेलीफोन  एक्सचेंज  का नाम  लाइनों  में  क्षमता  .  किस्म
 टी  री  र

 9  3  4

 1.  बादलपुर
 35  एम०ए०एक्स ०

 2.  बीबीगंज  25  ए

 3.  गौराबदशाहपुर  50
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 1  2
 ह

 3  4

 4  जौनपुर

 रा
 800

 ह

 )
 5  लालापुर  25  एम०ए०एक्स  ०-1  )
 6  खेतसराय  50  मर

 7.  केराकट  25  ण्ट

 है|  मरियाह्‌  50  फ

 9  मछलीशहर  25  र

 10.  मुफ्तीगंज  25  ण

 11.  नौपुरवा  25  कक

 12.  पट्टी  नरेन्द्रपुर  25  नि

 «  13.  राजाबाजार  25  कि

 14.  रामपुर  25  न्‍

 15.  खुटाहन  25  कि

 16.  मुंगरा  बादशाहपुर  50  कक

 17.  शाहगंज  200  मेनुअल

 उड़ोसा  में  टेलोफोन  एक्सचेंज  खोलना

 9127.  भौ  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  वर्ष  1986-87  के  दौरान  देश  में  कुछ  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित

 किए
 ह

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  में  कितने  नये  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित

 किये

 क्या  सरकार  का  वर्ष  1987-88  में  उड़ीसा  में  कुछ  और  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित

 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सन्‍्तोष  मोहन  :  जो  हां  ।

 33

 जी  हां  ॥

 उड़ीसा  में  25  लाइनों  की  क्षमता  नए  एक्सचेंज  खोलने  की  योजना  बशर्तें

 कि  इसके  लिए  मांग  प्राप्त  हो  ।
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 स्थापित  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  को  वृद्ध
 9128.  भी  जगनन्‍ताथ  पटनायक  :  क्‍या  ऊर्जा  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दूसरे  वर्ष  के  दौरान  स्थापित  विद्यत  उत्पादन
 क्षमता  की  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  कार्य  निष्पादन  सरकार  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्य  के  अनसार  सन्‍्तोषजनक
 रही  है

 यदि  तो  यह  सातवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  से किस  सीमा
 तक  अधिक  और

 यदि  जहीं  तो  योजना  के  अनुसार  वर्ष-वार  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए
 कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मनत्रो  बसन्‍्त  साछे  ):  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दूसरे
 1986-87  6-87  के  दौरान  3396.5  मेगावाट  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  कुल  मिलाकर  2624.5  मेगावाट

 की  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  की  बढ़ोत्तरी  हुई  थी  ।  सातवीं  योजनावधि  के  प्रथम  1985-86  5-86  के
 दौरान  4459.5  मेगावाट  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  कुल  4223  मेगावाट  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  की
 बढ़ोत्तरी  हुई  थी  ।

 निर्धारित  क्षमता  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  इस  क्षमता  में  किसी  अकार  की
 कमी  न  हो  इससे  बचने  हेतु  विभिन्‍न  उपाय  किए  गए  हैं  जिनमें  ये  शामिल  केन्द्रीय  विद्यत
 प्राधिकरण  दौरा  परियोजनाओं  की  नियमित  रूप  से  मानिटरिंग  किया  उपस्कर  एवं  सामग्री
 शीघ्र  सप्लाई  करने  के  लिए  प्रयास  समस्याओं  का  समाधान  करने  के  लिए  केन्द्रीय  विद्यत
 प्राधिकरण  के  इंजीनियरों  द्वारा  परियोजना  स्थलों  का  दौरा  क्रिया  जाना  तथा  परियोजना  के
 क्रियान्वयन  सम्बन्धी  समन्वय  कार्य  करने  के  लिए  सम्बन्धित  एजन्सियों  के  साथ  समीक्षा  बेठकें
 आयोजित  करना  ।  परियोजना  के  क्रियान्वयत  में  लगने  वाला  समय  और  लागत  में  कमी  की
 आवश्यकता  पर  भी  राज्य  प्राधिकारियों  पर  निरन्तर  जोर  डाला  जा  रहा

 नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  अधिकारियों  के  दल  का
 पश्चिम  जमनो  का  दोरा

 9129.  डा०  वो०  वेंकटेश  :  क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  न॑ंवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लिमिटेड  के
 अधिकारियों  के  दल  का  पश्चिम  जमंनी  के  दौरों  के  बारे  में  24  1987  के  तारांकित  प्रश्न
 संख्या  380  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 खुले  मुहाने  की  खातों  के  लिए  सुरक्षा  जांच  कायंक्रमों  के  घ्रइ्न  पर  मंसर्स  रेइनक्रान
 कन्सल्टिग  आफ  वेस्ट  जर्मनी  के  साथ  दल  की  किस  प्रकार  की

 कया  एम०  आई०  क्रेस्स  लिमिटेडਂ  और  मेसर्स  एम०  ए०  एन०  आफ  वेस्ट
 जर्मनीਂ  द्वारा  नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लिमिटेड  को  पहले  सप्लाई  किए  गए  दो  न्हील

 के  तकनीकी  मामलों  में  सलाहकार  मंसरस  रेइनक्रान  कन्सल्टिग  आफ  वेस्ट  जर्मनी  को
 सम्बद्ध  किया  गया  था

 क्‍या  सलाहकार  कम्पनी  ने  उपर्युक्त  व्हील  को  दुर्घटना  के  कारणों
 पर  अपनी  रिपोर्ट  भी  प्रस्तुत  की  थी
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  और

 यह  सुनिष्तितत  करने  के  लिए  कि  रेइनक्रान  कर्न्सल्टिग  आफ  वेस्ट  जमंनीਂ  की

 सलाह  कार्यान्वित  की  गई  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  बसंत  साठ  )  :  नंवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  के  अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध
 निदेशक  ने  सुरक्षा  जांच  कार्यक्रमों  के  प्रइन  पर  मंसर्  राइनब्राउन  कन्सल्टिग  के  साज  जो  बातचीत
 की  उसमें  अनुरक्षण  आदि  बातें  शामिल  इस  बातचीत  के  बाद  न॑वेली  ने

 इन्हीं  विषयों  पर  28-29  1987  को  एक  संगोष्ठी  का  भी  आयोजन  किया  गया  था  ।

 से  मैसस  राइनब्राउन  कन्सल्टिग  से  यह  नहीं  कहा  गया  था  कि  वह  उस  दुघंटना
 के  सम्बन्ध  में  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करें  जो  1984  में  द्वितीय  के  बकक्‍्केटग्हील
 एक्सकेवेटर  में  हुई  थी  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  लंबित  विद्युत  परियोजनाएं

 9130.  थी  यो०  तुलसोशम  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  आंध्र  प्रदेश  में  लम्बित  विद्युत  परियोजनाओं
 के  बारे  में  11  1986  के  अतारांकित  प्रदन  संख्या  1197  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  विदेशों  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में
 कब  तक  अन्तिम  निर्णय  किए  जाने  की  सम्भावना

 क्या  स्वदेशी  क्षमता  के  प्रभावी  उपयोग  के  लिए  भी  विदेशों  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त
 करने  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  कब  तक  निर्णय  किए  जाने  की  आशा  है  ?

 ऊर्जा  भन्‍्त्रो  बसंत  ओर  विद्युत  परियोजठाओं  के  लिए
 विदेशी  विश्व  बैंक  जैसे  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थानों  से  प्राप्त  सहायता  द्विपक्षीय

 सहायता  के  रूप  में  प्राप्त  होती  यह  सहायता  प्रत्येक  मामले  के  आधार  पर  प्रत्येक  वर्ष  प्राप्त
 होती  है  ।  यह  एक  सतत  प्रक्रिया

 (a)  अत्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थानों  से  प्राप्त  वित्तीय  सहायता  से  खरीदे  जाने  वाला
 उपकरण  विद्ववव्यापी  निविदाओं  के  आधार  पर  प्राप्त  किया  जाता  है  और  अनुभव  यह  है  कि  स्वदेशी
 उद्योग  काफी  मात्रा  में  आडंर  प्राप्त  करने  में  सफल  हो  जाते  द्विपक्षीय  सहायता  के  अन्तगंत
 आमतोर  पर  अधिकांश  उपकरण  उसी  देश से  प्राप्त  किए  जाते  जिससे  वित्तीय  सहायता  प्राप्त
 की  जानी  है  ।  आंतरिक  संसाधनों  के  समुपयोजन  की  स्थिति  केवल  उन  उपकरणों  को  छोड़कर
 जिनका  उत्पादन  देश  में  नहीं  सभी  स्वदेशी  उपकरण  खरोदे  जाते  हैं  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  केनद्रीोथय  ओश्योगिक  परियोजनायें

 9131.  थी  बो०  तुलसोराभ  :  क्‍या  उद्योग  मन्‍्त्री  आंध्र  प्रदेश  में  केन्द्रीय  औद्योगिक
 योजनाओं  के  बारे  में  25  1986  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  3335  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :  के
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 क्‍या  अब  तक  आवश्यक  जानकारो  एकत्र  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  कब  तक  सभा  पटल
 पर  रखे  जाने  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  सरकारों  उद्यम  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्री  के०  के०
 और  अब  तक  प्राप्त  जानकारी  के  आधार  पर  आंध्र  प्रदेश  में  ऐसी  कोई  केन्द्रीय

 ओऔद्योगिक  परियोजनायें  नहीं  हैं  जिनकी  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  परन्तु
 उनका  काये  शुरू  नहीं  किया  गया  है  ।  कुछ  मन्त्रालयों  ओर  विभागों  से  जानकारी  अभी  प्राप्त

 नहीं  हुई  है  तथा  उसके  प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात्‌  आइवासन  तत्काल  पूरा  कर  दिया

 सिविकम  में  कंट्रोल  के  कपड़े  को  सांग

 9132.  श्रीमती  डो०  के०  भंडारो  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  और  1986  में  सिक्किम  में  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गो  के  लोगों  ओर

 ग्रामीणों  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  वितरण  हेतु  कंट्रोल  के  कितने  कपड़े  की  मांग

 की

 क्‍या  इन  वर्षों  के  दौरान  समस्त  मांग  पूरी  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 वर्ष  1987  में  कितनी  मांग  होगी  और  उसमें  से  कितनी  मांग  पूरी  किए  जाने  को
 सम्भावना  है  ?

 साध  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  गुलाम  नबो  से
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणालो  के  जरिए  वितरित  करने  के  लिए  राज्यों  का  कंट्रोल  के  कपड़े  का

 वाधिक  भारत  सरकार  के  वस्त्र  आयुक्‍त  द्वारा  प्रत्येक  वर्ष  के  लिए  कंट्रोल  के  कपड़े  के  उत्पादन

 ॒क्ष्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नियत  किया  जाता  1984-85,  1985-86  तथा  1986-87  के

 दौरान  सिक्‍कम  का  कंट्रोल  के  कपड़े  का  वाषिक  कोटा  और  उन्हें  निर्मुक्त  की  गई  मात्रा  इस
 प्रकार  है  ;--

 कोटा  निर्मुक्तयां

 ‘  1984-85  5  52  गांढे  987  गांढे

 1985-86  5-86  48  गांठे  600  गांढे

 1986-87  29  ३  गांढे  343  गांठे

 1984-85  तथा  1985-86  के  दौरान  राज्य  अभिकरण  के  अनुरोध  पर  अधिक  कपड़ा
 निर्मक्त  किया  गया  था  ।  राज्य  सरकार  के  अनुसार  इन  दो  बर्षों  के  दौरान  निर्मक्त  की  गई  कुल
 1587  गांठों  में  से  राज्य  को  केवल  11  गांठे  प्राप्त  हुई  ।  चूंकि  यह  कंट्रोल  के  कपड़े  की  अस्यत्र

 भेजने  का  मामला  भारत  सरकार  ने  इसे  जांच  के  लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  भेज  दिया
 है  ।  जांच  कायं  प्रगति  पर
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 पश्चिस  बंगाल  में  उचित  दर  को  दुकानों  द्वारा  सिट॒टो  के  तेल  और  चोनो  को
 सप्लाई  न  किया  ज

 9133.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पृ्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  अधिकांश  शहरों
 और  सब  डिविजनों  में  उचित  दर  की  दुकानों  से  चीनी  और  मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  नहीं  की  जा

 रही  ओर  *

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  :

 खाद्य  ओर  नागरिक  पृरति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  मो  :

 पद्दिचम  बंगाल  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  यह  सत्य  नहीं  है  कि  पद्चिचम  बंगाल  के  अधिकांश

 कस्बों  तथा  उप-प्रभागों  में  उचित  दर  की  दूकानें  चीनी  तथा  मिट्टी  के»  तेल  की  आपूर्ति  नहीं  करती
 राज्य  में  चीनी  19849  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  तथा  मिट्टी  का  तैल  29820

 खुदरा  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  सप्लाई  किया  जाता  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 टेलोफोन  उपकरणों  के  निर्माण  के  लिए  भारतोय  टेलोफोन  उद्योग  का  विदेशी

 सहयोग  करार

 9134.  थीं  यमशवन्तराद  गडाख  पाटिल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  टेलीफोन  उपकरणों  के  निर्माण  के  लिए  भारतीय  टेलीफोन  उद्योए  द्वारा  विदेशी

 सहयोग  प्राप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  के  विचाराधीन  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  जी  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।
 ह

 बिहार  के  कहलगांव  सें  कोयले  पर  आधारित  ताप  बिजलो  संयंत्र  स्थावित  कश्ना

 9135.  शी  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  बिहार  के  कहलगांव  में  कोयले  पर  आधारित  ताप  बिजली  संयंत्र  स्थापित  किए  जाने
 के  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई

 क्‍या  सरकार  का  बेगूसराय  जिले  में  भी  एक  बिजली  केन्द्र  की  स्थापना  करने  का
 विचार  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  स्त्री  सुशोला  :

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  बिहार  में  स्थइपित  की  जा  रही  कहलगांव  सुपर  ताप  विद्युत
 परियोजना  पर  आधारभूत  संरचना  के  विकास  ओर  कार्यस्थल  को  समतल  करने  का  कार्य  शुरू  कर
 दिया  गया  पाइलिग  और  नींव  के  लिए  निविदाएं  आमंत्रित  की  गई  है  और  अस्थायी  टाउनशिप
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 में  क्वार्टरों  और  सम्बद्ध  सुविधाओं  का  निर्माण  कार्य  चल  रहा  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  को
 अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ओर  सप्लाई  के  ठेके  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 ऐसे  किसी  प्रस्ताव  के  लिए  केन्द्र  सरकार  के  अनुमोदन  की  प्रतीक्षा  नहीं  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  डाफकघर  खोलना

 9136:  भ्रो  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के दौरान  समस्तीपुर  मुजफ्फरपुर  और  दरभंगा  जिलों  में  कितने  नये
 डाकघर  खोले

 बिहार  में  कितने  डाकघर  ठेके  पर  चल  रहे  हैं  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितने  डाकघरों
 को  विनियमित  किया  और

 चालू  वर  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितने  डाकघर  खोले  जाने  का  विचार  है  ?

 संचार  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान

 मुजफ्फरपुर  और  दरमंगा  जिलों  में  कोई  नये  डाकघर  नहीं  खोले  गए  ।

 बिहार  सकिल  में  16  लाइसेंसशुदा  डाक  एजेंट  काम  कर  रहे  विहार  के  ग्रमीण
 क्षेत्रों  मे ंनियमित  डाकघरों  की  संख्या  10262

 डाकघर  खोलने  के  प्रयोजन  से  बिहार  सकिल  में  ग्रामों  के  55  ग्रुप  निर्धारित  किए
 गए  वसे  पदों  के  सूजन  पर  प्रतिबन्ध  होने  के  कारण  1987-88  के  दोरान  बिहार  में  खोले  जा
 सकने  वाले  डाकघरों  की  वास्तविक  संख्या  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  किए  गए  अनुमोदन  पर  निर्मर

 कोयले  के  उत्पादन  में  कमी

 9137.  भरी  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  कोयले  के  उत्पादन  में  कमी  आई  और  '

 यदि  तो  इसमें  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  भन्‍त्री  बसंत  :  देश  में  वर्ष  से  तक  कोयला
 उत्पादन  के  लक्ष्य  और  वास्तविक  उत्पादन  के  आंकड़  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 मिलियन  टनों

 1984-85  5  1985-86  5-86  1986-87  6-87

 लक्ष्य  152.00  154,50  166.80

 बास्तविक  उत्पादन  147.41  154.24  165.79

 )

 इस  प्रकार  स्पष्ट  है  कि  1984-85  को  छोड़कर  बाकी  वर्षो  में  कोयला  उत्पादन  का  लक्ष्य
 लगभंग  पूरा  कर  लिया  गया  ।

 कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  जो  विभिन्‍न  उपाय  किए  गए  हैं  उनमें  यह  बातें
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 शामिल  हैं  :  कोयला  कम्पनियों  के  कार्य  निष्पादन  की  कड़ी  कर्मचारियों  और  मशीनों  का

 बेहतर  उपयोग  सुनिद्दिचत  प्रबंध  और  आधारभूत  सुविधाओं  में  सुधार  जेसे  बिजली  सप्लाई
 आदि  पर्याप्त  और  सही  सुनिश्चित  परियोजनाओं  को  शीघ्रता  से  पूरा  बेहतर
 ओऔद्योगिक  सम्बन्ध  ।

 नवादा  ठटेलोफोम  एक्सचेंज  का  स्वचालित  एक्सचेंज  में  बदलना

 9138.  श्री  कुंवर  राम  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नवादा  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  स्वाचालित  एक्सचेंज  में  बदलने  में  विलम्ब  के  क्‍या
 कारण  और ।

 क्या  इस  कार्य  के  चालू  वर्ष  के  दौरान  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्रो  संतोष  मोहन  :  ओर  (@)  नवादा
 लीफोन  एक्सचेंज  को  आटोमेटिक  एक्सचेंज  के  रूप  में  बदलने  में  कोई  विम्लब  नहीं  हुआ  400

 लाइनों  के  एक  आटोमेटिक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  के  1987-88  के  दौरान  स्थापित  किए  जाने  की
 योजना  है  ।

 नालन्दा  जिले  में  राजगृह  में  स्वचालित  टेलोफोन  एक्सचेंज  को  स्थापना

 9139,  भरी  कुंबर  राम  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दूरसंचार  विभाग  द्वारा  नालन्दा  जिले  के  राजगृह  में  स्वचालित  टेलीफोन

 एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  लिए  खरीदी  गई  भूमि  पर  असामाजिक  तत्वों  ने  अनाधिकृत  कब्जा  कर
 लिया  और

 यदि  तो  इस  अनधिकृत  कब्जे  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  जा

 रहे  हैं  !

 संचार  मंत्राश्षय  में  राज्य  सन्‍्तोष  मोहन  जी

 नालन्दा  जिले  में  दूरसंचार  विभाग  द्वारा  खरीदी  गई  भूमि  पर  किसी  प्रकार  का  अतिक्रमण  नहीं
 किया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 उत्तर  प्रदेश  में  टेलीफोन  आपरेटरों  को  कम्ती

 9140.  डा०  चन्द्र  शेश्लर  त्रिपाठो  :  क्या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  क  )  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में
 टेलीफोन  आपरेटरों  की  कमी  के  कारण  संचार  सेवा  ढीक  प्रकार

 से  काये  नहीं  कर  रही  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उनकी  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने
 का  विचार  है  ?  श्र  ,

 संचार  मन्त्रालथ  में  राज्य  मनन्‍्त्री  सन्‍्तोध  मोहन  देव  :  जी  नहीं  ।  उत्तर  प्रदेश
 में  देलीफोन  आपरेटरों  की  भारी  कमी  नहीं
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 )  उपयुंक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  कोकिग  कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  बनर्जो  समिति  की  रिपोर्ट
 पर  को  गई  कार्यवाही

 9141.  श्री  ई०  अय्यपू्‌  रेडडो  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बनर्जी  समिति  जिसने  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  के  कार्यकरण  की  जांच
 की  बूढ़े  श्रमिकों  और  कार्य  बल  में  विचार  के  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिश  की

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 बनर्जी  समिति  की
 रिपोर्ट

 में  निहित  सिफारिशों  पर  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड
 द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रो  वसन्‍्त  साठे  )  :  से  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  के  कामकाज  की
 जांच  करने  वाली  बनर्जी  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  अन्य  बातों  के  यह  कहा  है  कि
 कम्पनी  में  बेशी  जनशक्ति  है  और  जो  जनशक्ति  है  उसका  पूरो  तरह  उपयोग  नहीं  होता  ।  समिति  ने
 कम्पनी  में  जनशक्ति  की  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  कुछ  सिफारिशे  भी  की  हैं  ।

 समित्ति  की  रिपोर्ट  की  कोल  इंडिया  लि०  के  परामर्श  से  जांच  की  जा  रही  है  ।

 टिहरी  बांध  सम्बन्धी  कार्य  बल  को  रिपोर्ट

 9142.  श्री  एच०  एम०  पटेल  :  क्‍या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :]

 टिहरी  बांघ  सम्बन्धी  कार्य  दल  ने  अपनी  अन्तिम  रिपोर्ट  पेश  कर  दी
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मम्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सुशोला  रोहतगी  )  :  और
 टिहरी  परियोजना  के  बारे  में  भौगोलिक/मू-आक्लतिविज्ञान  और  भूकम्पीय

 पहलओं  के  सम्बन्ध  में  विशेषज्ञों  की एक  समिति  ने  अध्ययन  कार्य  किए  हैं  ओर  यह  निर्णय  लिया  है
 कि  विश्वसनीय  और  मितव्ययी  इंजीनियरिंग  निर्माण  की  सफलता  के  लिए  पर्याप्त  आंकड़े  उपलब्ध

 हैं  एवं  अध्ययन  कार्य  भी  किए  गए  हैं  और  परियोजना  के  डिजाइन  एवं  निर्माण  के  लिए  समुचित
 तकनीकी  सुविज्ञता  भी  उपलब्ध  बांघ  के  सुरक्षा  सम्बन्धी  पहलुओं  की  भी  जांच  की  गई

 और  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  सरकार  ने  परियोजना  के  क्रियान्वयन

 तु  स्वीकृति  दे  दी  है  े
 आदवल  इण्डिया  लिमिटेड  में  का्यंकारो  अधिकारों

 9143.  प्रो०  पराग  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्‍्त्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  आयल  इंडिया  लि०  में  इस  समय  कुल  कितने  कार्यकारी  अधिकारी  और
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 )  उनमें  से  कितने  कार्यकारी  अधिकारी  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  हैं  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  तथा  वित्त  भन्त्रालय  में  राज्य  भम्त्रो

 ब्रह्म  :  10611

 527

 रुर्ण  लघु  उद्योगों  को  सहायता

 9144.  भो  मोहनभाई  पटेल  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  रुणण  लघु  औद्योगिक  इकाइयों  को  माजिन  मनी  सहायता  देने
 की  कोई  योजना  प्रायोजित

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या

 प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  लघु  उद्योग  इकाइयां  रुग्णावस्था  में

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  राज्य  को  दी  गई  सहायता
 का  ब्यौरा  क्‍या  और

 (४)  उपर्युक्त  अंवधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  कितना  रूण  औद्योगिक  इंकाइयों  ने
 सहायता  प्राप्त  की  ?

 उच्योग  सन्‍्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :
 और  केन्द्रीय  सरकार  ने  लघ  क्षेत्र  में  रण  एककों  को  पुनर्जीव्य  बनाने  के  लिए  एक

 माजिन  मनी  योजना  शुरू  की  इस  योजना  के  अनुकूलता  के  आधार  पर  राज्य
 सरकारों  को  ऋण  दिए  गए  सहायता  की  अधिक्रमम  राशि  20,000  *०  प्रति  एकक  तक
 सीमित  थी  ।

 1985  के  अन्त  में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  के  पोर्टफोलियो  में  रूण  लघ
 एककों  की  कुल  संख्या  के  सम्बन्ध  में  राज्यवार  जानकारी  संलग्न

 और  (७)  चूंकि  यह  योजना  अपने  वर्तमान  रूष  में  प्रभावशाली  नहीं  पाई  गई
 इसलिए  राज्य  सरकारों  के  परामशे  से  इसकी  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।  केन्द्रीय  बजट  1986-87  में
 केवल  नाम-मात्र  का  प्रावधान  किया  गया  था  ओर  राज्य  सरकारों  को  कोई  सहायता  नहीं  दी
 गई  थी  ।

 विवरण

 दिसम्बर  1985  के  अन्त  में  रुणण  लघ्‌  औद्योगिक  एककों  के  सम्बन्ध  में  राज्यवार  आंकड़े
 करोड़.₹०

 कम  राज्य|संघ  शासित  एककों  की
 बकाया

 सं०  प्रदेश  का  नाम  संख्या  रशि
 ््््

 2
 ्््ररर+ः  रा

 3
 ः

 ला  4

 आस  5  8694  62.82

 2.  असम  5683  4.80
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 2  3  4

 3  बिहार  8570  48.95

 4  गुजरात  4045  75.03

 5  हरियाणा  1500  25.21

 6.  हिमाचल  प्रदेश  413  3.24

 7  जम्मू  एवं  कइमीर  1382 2  6.28

 8  कर्नाटक  5705  77.61

 9  केरल  2378  45.97

 10.  मध्य  प्रदेश  7843  31.37

 11.  महा  राष्ट्र  8567  187.32

 12.  मणिपुर  669  0.41

 13.  मेघालय  141  0.10

 14.  नागालेंड  7  0.02

 15.  उड़ीसा  5299  29.49

 16.  पंजाब  1345  21.69

 17...  राजस्थान  5964  28.22

 18.  तमिलनाडु  15171  107.71

 19.  त्रिपुरा  245  0.79

 20.  उत्तर  प्रदेश  12036  81.69

 21.  पद्दिचम  बंगाल  18620  142,52

 22.  अण्डमान  एवं  निकोबार  --  --

 23.  अरुणाचਂ  प्रदेश  11  नगण्य

 24.  चण्डीगढ़  171  5.73

 25.  दादरा  एंड  नगर  हबेली  3  0.06

 26.  दिल्ली  2271.  67.45

 27...  दमन  एंड  दिव  808  885

 28.  मिजोरम  2  0.01

 29.  पांडिचेरी  240  3.31

 योग  117783  1070.67

 स्रोत  :  भारतीय  रिजवं  बेंक
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 नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन  हारा  गंस  पर  आधारित  ऊर्जा  परियोजना
 के  कार्य  का  ठेका  देना

 9145.  भो  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  उनके  मन्त्रालय  ने  नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन  के  बोडें  द्वारा  560  मेगावाट
 की  गैस  पर  आधारित  ऊर्जा  परियोजना  के  काये  का  ठेका  ऊर्जा  उपकरणों  का  निर्माण  करने  वाली
 फ्रांसीसी  मैसर्ज  अल्सथाम  एटलांटिक  को  दिए  जाने  की  सिफारिश  पर  आपत्ति  की

 यदि  तो  उठाई  गई  आपत्ति  का  क्या  आधार  और

 इस  सौदे  को  किस  प्रकार  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  से  तीन  संयुक्त  साइकिल  गेस  पर  आधारित

 विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  प्रस्तावों  का  मूल्यांकन  करने  और  ठेके  देने  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम

 निर्णय  अभी  तक  नहीं  लिया  गया  है  ।  प्राप्त  हुए  प्रस्तावों  पर  सामान्य  प्रक्रियाओं  और  विदव  बेंक  के

 सामग्री  प्राप्त  करने  के  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  क ेआघार  पर  विचार  किया  जा  रहा
 खाना  पकाने  को  गेस  का  विकल्प

 9146,  भी  थो०  कृष्ण  क्‍या  पेट्रोलियण  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्या  उत्तर  प्रदेश  में  एक  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  यूनिट  ने  खाना  पकाने  की  गस  के
 विकल्प  का  पता  लगाया  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  यंस  मस्ज्ालय  के  राज्य  मन्तज्ो  तथा  वित्त  मन्ज्नाअय  में  राज्य  मन्त्रो
 :  ओर  मैसस  हिल्टन  प्रेसिशन  लिमिटेड  ने  समाचार  पत्र  के  माध्यम  से

 दावा  किया  है  कि  उन्होंने  सेल्यूलोस  की  तरल  उत्पाद  पी०  नामक  गैर-पेट्रोलियम
 उत्पादन  का  उत्पादन  करने  में  सफलता  प्राप्त  कर  ली  है  जो  एल०  पी०  जी०  को  प्रतिस्थापित  कर
 सकता  रिपोर्ट  है  कि  फर्म  न ेकालपी  में  औद्योगिक  शैड  के  लिए  जालान  के  जिला
 उद्योग  कार्यालय  में  पेरवी  की  यह  उत्पाद  इथनाल  मिश्रण  प्रतीत  होता  है  जो  विभिन्‍न  कृषि
 उत्पादों  में  पाये  जाने  वाले  कार्बोहाइड्रेट  के  समीर  के  जरिए  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।

 हाजो  रा-बिजयपुर-जगदोशपुर  पाइप  लाइन  बिछाने  के  बोरान  भूमि  के  प्रयोग  तथा
 कसलों  के  नथ्ट  होने  केलि  ए  किसानों  को  मुआवजा  देना

 9147.  थभो  यशवन्तराव  मडाख  पाढिल  :  क्‍या  पेट्रोलियमਂ  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह्‌
 बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  हाजी  रा-बिजयपुर-जगदी शवुर  पाइपलाइन  के  कारण
 के  प्रयोग  करने  तथा  फसलों  के  नष्ट  होने  के  लिए  गुजरात  के  किसानों  को  मुआवजे  का  भुगतान  नहीं
 किया  गया  और

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  लक्ष्य  क्या  है  तथा  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रदिक्रिया  है  ?
 हर  7  शक  पु
 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  के  राज्य  सन्त्रो  तथा  बित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो

 बह  :  और  एच०  बी०  जे०  मार्ग  के साथ  30  मी०  चौड़ी  ममि  की  पट्टी  के
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 लिए  पेट्रोलियम  एवं  खान  पाइपलाइन  अधिनियम  1982  के  अधीन  आवश्यक  सांविधिक  अधिसूचना
 जारी  करके  उपयोग  का  अधिकार  ग्रहण  किया  गया  अधिनियम  के  अनुसार  मूमि  मालिकों  को
 उपज  के  नुकसान  आदि  के  अलावा  मूमि  लागत  की  10  प्रतिशत  लागत  देय  गेस  अथारिटी
 आफ  इंडिया  लि०  ने  सूचित  किया  है  कि  उपज  का  नुकसान  अगर  कोई  हुआ  है  तो  इसका  मूल्यांकन
 सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  किया  जा  रहा  है  मुआवजे  की  मात्रा  का  इस  समय  निर्धारण  किया  जा  रहा
 है  ।  गेस  अथारिटी  आफ  इंडिया  लि०  की  मंशा  है  कि  उपज  के  नुकसान  का  मुआवजा  देने  के
 साथ  आर»  आओ'०  यू०  के  मुआवजों  की  अदायगी  की

 तेल  ओर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  को  हुआ  मारो  घाटा

 9148.  भ्री  प्रो०  एम०  सईब  :
 श्री  बलवन्त  सिह  रामुवालिया

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  क्‍या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मन्त्री  यह

 )  क्‍या  उनका  छ्यान  दिनांक  10  1987  के  फाइनेंशियल  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित

 नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  की  उस  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसके  अनुसार  तेल  और

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  मुद्रण  में  हुई  एक  परिहार्य  त्रुटि  के कारण  25  लाख  रुपये  का  घाटा

 .
 यदि  तो  इस  मामले  का  ब्यौरा  क्या

 इसमें  कितनी  अतिरिक्त  विदेशी  मुद्रा  अन्तग्रेस्त  और

 इसके  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  तथा  विश्त  मन्वासय  में  राज्य  मम्ञ्ो

 ब्रह्म  :  हां  ।
 ह

 से  बोलो  पैकेज  स्वायल  कंललटेंट  की  उस  रिपोर्ट  पर  आधारित  थी  जिसमें

 एस०  क्यू०  प्लेट  फार्म  के  स्थान  के  लिए  78.3  मीटर  तक  पानी  की  गहराई  बताई  गई  थी  ।  निर्माण

 पूव-सवक्षण  के  आधार  पर  पानी  की  गहराई  72.3  मीटर  तक  होने  का  पुनः  अनुमान  लगाया  गया
 था  ।  पानी  की  गहराई  में  घटबढ़  के  कारण  ओ०  एन०  जी०  सी०  को  इंजीनियरी  कार्यों  के

 लिए  लगभग  25.74  लाख  रुपये  का  अतिरिक्त  खच्  करना  अगर  यह  इंजीनियरी  कार्य

 दुबारा  न  किया  गया  होता  तो  उंच्चे  स्ट्क्चरल  स्टील  टनेज  आदि  के  कारण  ओ०  एन०  जी०  सी०

 को  लगभग  20  लाख  अमरीकी  डालर  का  खर्च  इस  मामले  को  देखने  के  लिए  ओ०  एन०
 जी०  सी०  से  कहा  जा  रहा

 ]
 डाक  ओर  दूरसंचार  विभागों  के  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों

 के  कप्ंंचारियों  क ेलिए  आवास

 9149.  श्री  रामप्यारे  सुमन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 डाक  और  दूरसंचार  विभागों  के  कमंचारियों  को  आबंटन  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में

 टाइप-वार  कितने  क्वार्टर  उपलब्ध  हैं  और  उनके  आबंटन  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  और

 आवास  के  आवंटन  के  लिए  राज्यवार  कितने  शहरों  को  चुना  गया  है  ओर  प्रत्येक
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 श्रेणी  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  को  कितने  क्वार्टर  आबंटित

 किए  गए  ओर  उनका  प्रतिशत  क्या  है  और  क्या  इस  सम्बन्ध  में  तृतीय  और  चतुर्थ
 श्रेणी  के  कमेंचारियों  के  लिए  आरक्षित  कोटा  पूर्णतया  पूरा  कर  लिया  गया  है  और  यदि  तो
 उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  सन्‍्तोष  भोहन  :  ओर  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 |

 .  महाराष्ट्र  में  मुल्य  समर्थन  योजना  के  अन्तगंत  खाद्याननों  की  खरोद

 9150.  भ्रो  प्रतापराब  बो०  भोंसले  :  क्या  श्ाद्य  ओर  नागरिक  पृत्ति  मन्त्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मूल्य  समर्थन  योजना  के  अन्तगंत  खाद्यान्नों  की  खरीद  वर्ष  1986-87  के  दौरान
 भी  जारी

 यदि  तो  इस  योजना  के  अन्तगंत  महाराष्ट्र  के  प्रत्येक  जिले  में  21
 ४986  से  15  1987  तक  बाजरा  और  घान  की  कितनी  मात्रा  में  खरीद  की  गई  और

 इनके  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निश्चित  किया  गया

 महाराष्ट्र  मे ंमूल्य  समर्थन  योजना  के  अन्तगंत  गत  तीन  वर्षों  के  वर्धवार
 कितनी  मात्रा  में  खाद्यान्‍नों  की  खरीद  की  और

 महाराष्ट्र  में  एकीकृत  जनजातीय  विकास  परियोजना  क्षेत्रों  में  उपभोक्ताओं  को  चावल
 और  गेहूं  किस  मूल्य  पर  बेचा  जाता  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पृति  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  युलाम  नथो  :

 हां  ।

 खरीफ  विपणन  मौसम  1986-87  के  दौरान  15.3.87  तक  मूल्य  समर्थन  योजना  के
 अधीन  54  मीटरी  टन  घान  और  7733  मीटरी  टन  ज्वार  को  वसूली  की  गई  बाजरा  की  कोई

 बसूली  नहीं  की  गई  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  हैं  क्योंकि  अनाजों  की  वसूली  किसानों
 को  मूल्य  समर्थन  प्रदान  करने  के  लिए  की  जाती  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  जिलावार  आंकड़े
 उपलब्ध  नहीं

 मीटरी  टन  में  )

 विपणन  मौसम  धान  मोटे  अनाज

 बाजरा  जोड़

 0.1  8.1  0.4  8.5

 1984-85  5  पर  $  175.0  0.2  175.2

 1985-86  5-86  1.0...  88.5  न
 |

 88.5
 ॥ए॑एएएएएएएएए

 रण |



 15  1909  लिखित  उत्तर

 महाराष्ट्र  क ेसमन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  इलाकों  में  उपभोक्ताओं  को
 चावल  और  गेहूं  क्रशः  185/-  रुपये  और  155|-  रुपये  प्रति  क्विटल  पर  जारी  किए
 जा  रहे

 दिल्‍लो  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  में  चिकित्सा  अधिकारी  के  पद  को
 अनारक्षित  करना

 9151.  थ्रोी  नन्द  लाल  चौधरो  :  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ने  अपने  यहां  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जातियों  के  लिए  आरक्षित  वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारी  के  पद  को  अनारक्षित  करने  के  लिए  सरकार
 की  सलाह  मांगी  है

 क्या  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ने  नियमित  अहँता  सेवा  की  अवधि  में  ढील  देकर
 अन्य  ग्रेडों  में  सामान्य  श्रेणी  से  सम्बन्धित  कुछ  अधिकारियों  को  पहले  ही  पदोन्नति  कर  दिया  है
 जबकि  उन्होंने  नियमित  सेवा  की  निर्धारित  अवधि  पूरी  नहीं  की  और

 यदि  तो  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  से  सम्बन्धित  अधिकारियों  के
 मामलों  पर  भी  उसी  आधोर  पर  विचार  न  किए  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  वसन्‍त  :  एक  मामले  में  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ने  रिक्त
 स्थान  को  अनारक्षित  करने  के  बारे  में  मामला  सरकार  को  भेजा

 ओर  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  अन्य  ग्रेडों  के  कुछ  मामलों  में
 साधारण  श्रेणी  के  अधिकारियों  को  नियमित  बहुंता  प्राप्त  सेवा  की  अवधि  में  छूट  देकर  पदोन्‍नत
 किया  गया  था  क्‍योंकि  कोई  अन्य  अधिकारी  विचार  किए  जाने  हेतु  उपलब्ध  नहीं  वरिष्ठ
 चिकित्सा  अधिकारी  के  पद  पर  पदोन्‍नति  के  मामले  अनुसूचित  जाति  के  श्रेणी  के  अधिकारी  से
 बरिष्ठ  सामान्य  श्रेणी  के  जो  नियमित  अहंता  प्राप्त  सेवा  की  निर्धारित  अवधि  की  अपेक्षा
 को  पूरा  करते  पदोन्नति  हेतु  विचार  किए  जाने  के  लिए  उपलब्ध

 शोतल  पेय  निर्मातांओों  को  आयात  लाइसेंस

 9152.  भरी  आनन्व  पाठक  :  क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शीतल  पेय  उद्योग  द्वारा  प्राकृतिक  अनिवार्य  गोंद  भोर  कोलानट
 अर्क  का  आयात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  वर्ष  1985-86  के  दौरान  इन  म॒दों  के  आयात  पर  बनुमानतः  कितनी
 लागत

 क्‍या  सुगन्ध  ओर  इत्र  एंड  उद्योग  द्वारा  इन  मदों  का  भी  आयात
 किया  जाता  और

 यदि  तो  उसी  अवधि  के  दौरान  उनके  द्वारा  कितने  मूल्य  का  आयात  किया
 गया  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  औद्योगिक  बिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  अरुणाचलम  ):  (
 से  मृदु  पेय  सांद्रणों  के

 उत्पादकों  और  इत्र  के  निर्माताओं  द्वारा  खुलेआम  लाइसेंस  के  अन्तगंत

 कुछ  प्राकृतिक  अनिवाय  तेलों  तथा  कच्ची  सामग्री  जेंसे  वानस्पतिक  अकों  का  आयात  किया  जाता
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 है  ।  यद्यपि  उद्योगवार  अथवा  वस्तुवार  आयातों  के  आंकड़े  उपनब्ध  नहीं  फिर  भो  सभी  उपयोक्‍ता

 उद्योगों  द्वारा  नींबू  खाद्य  खाद्य  सुगन्धित  पदाथों  के  मिश्रणों  और  प्राकृतिक  खाद्य

 गोंदों  आदि  वस्तुओं  का  देश  का  समेकित  आयात  वर्ष  1984-85  में  1053.67  लाख  रु०  का

 वर्ष  1984-85  के  बाद  के  इसी  प्रकार  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 भारतोय  राष्ट्रीय  सहकारो  उपभोकता  संघ  लिमिटेड  को  नागपुर  दाल  मिल
 गोर  हिघना  स्थित  कागज  सिल  में  हुआ  घाटा

 9153.  थरो  पोयूष  लिरको  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  राष्ट्रीय  सहका री  उपभोक्ता  संघ  लिमिटेड  को  1983-84
 और  1984-85  में  नागपुर  दाल  मिल  और  हिंधना  स्थित  कागज  मिल  में  घाटा  हुआ

 यदि  तो  उसे  कितना  घाटा  हुआ  और  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 क्‍या  इस  घाटे  के  लिए  किसी  को  उत्तरदायी  ठहराया  गया  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पृ  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  गुलाम  नबो  आजाद  )  से

 राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  ने  सूचित  किया  है  कि  1983-84  और  1984-85  5  के  दौरान  उसे

 नागपुर  स्थित  दाल  मिल  में  और  हिंगना  में  कागज  एकक  में  25.44  लाख  रुपये  का  घाटा  हुआ
 था  ।  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  उसके  आंतरिक  लेखा  परीक्षा
 दल  के  जांच-परिणामों  के  अनुसार  दाल  मिल  में  घाटा  85  में  दालों  के  मूल्यों  में
 गिरावट  के  रुख  के  कारण  हुआ  और  हिंगना  कागज  एकक  में  एकक  में  मजदूरों  की  हड़ताल
 के  कारण  कागज  के  स्टॉक  के  लम्बी  अवधि  तक  पड़े  रहने  से  उत्पन्न  ब्याज  के  बढ़े  हुए  बोक  के
 कारण  हुआ

 संयुक्त  क्षेत्र  में  एकाथिकार  तथा  अधरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  के
 भोद्योगिक  गह

 9154,  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  उच्चोग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संयुक्त  क्षेत्र  में  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  के  अन्तर्गत  आने  वाले
 कोन-कौन  से  ओद्योगिक  गृह  हैं  तथा  पिछले  तीन  सालों  के  दौरान  उनकी  सम्पत्ति  में  कितनी  वद्धि
 हुई

 हि

 संयुक्त  क्षेत्र  के  द्वारा  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  मे ंएकाधिकार  तथा  अब  रोघक  व्यापारिक
 व्यवहार  के  अन्तगंत  आने  वाले  औद्योगिक  गृहों  का  क्या  योगदान  और

 क्‍या  लोक  उद्यम  कार्यालय  द्वारा  संयुक्त  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  सावंजब्रिक  क्षेत्र  के  उद्यमों
 के  रूप  में  माना  जाता  है  ?

 ॥॒

 उद्योग  संत्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अदृणाचलस  ) और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  जिस  सीमा  तक  उपलब्ध  सदन  के  पटल
 पर  प्रस्तुत  कर  दी  ८

 केवल  इस  प्रकार  के  जिनमें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  या  उसकी  ओर  से

 शेयर घारण 5 प्रतिशत से कम नहीं उनको केन्द्रीय लोक उद्यमों के रूप में माना जाता है ।
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 तमिलनाड़  में  विद्युत  उत्पादन  में  सल्फर  हाई  इंधन  का  उपयोग
 ह

 9155.  क्री  के०  रामसृति  :  कया  ऊर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  में  मेत्तूर  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  एक  इकाई  ने  विद्युत  उत्पादन  में
 सल्फर-हा ई  स्टाकਂ  इंधन  सफलतापूर्वक  उपयोग  किया

 क्या  तमिलनांडु  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  तमिलनाड़  में  कोबले  की  कमी  के
 कारण  विद्युत  संयंत्रों  को  के  लिए  इस  तरल  ईंघन  का  उपयोग  करने  की  अनमति  देने  को  कहा

 और

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  बिभाग  में  राज्य  भनन्‍्त्रो  सुशोला  :

 तमिलनाडु  में  एक  निजी  क्षेत्र  के  यूनिट  में  संयुक्त  साइकिल  गैस  टर्बाइन  यूनिट  में  विद्युत  उत्पादन
 के  लिए  लो  सल्फर  हेवी  स्टाक  एस०  एच०  एस०»  )  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 और  राज्य  बिजली  बोडें  द्वारा  पहले  ही  एन्‍नौर  तथा  तूतीकोरिन  में
 स्थित  ताप-विद्युत  केन्द्रों  में  स्थिरीकरण  संबंधी  कार्य  क ेलिए  एल०  एस०  एच०  एस»  का  प्रयोग
 किया  जा  रहा  बेसिन  ब्रिज  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  120  मेगावाट  के  गंस  टर्बाइन  के  संबंध

 जिसमें  एल०  एस०  एच०  एस०  का  उपयोग  किए  जाने  की  इंघन  की  उपलब्धता
 अभी  सुनिश्चित  नहीं  हुई  है  ।

 उड़ोसा  में  सिट॒टो  के  तेल  को  सप्लाई

 9156.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  उड़ीसा  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  में  मिट्टो  के  तेल  को

 सप्लाई  में  वृद्धि  करने  सम्बन्धी  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा
 क्या

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  सन्त्रालय  के  राज्य  भमत्रो  तथा  वित्त  सन्त्ालय  में  राज्य  अंत्रो
 :  और  उड़ीसा  और  अन्य  राज्यों|संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  चालू  भ्रीष्मकादीन

 ब्लाक  जिसमें  मार्च  से  जून  1987  के  मास  शामिल  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  का  आवंटन  पिछले
 वर्ष  के  इसी  ब्लाक  अवधि  में  किए  गये  आवंटन  में  7  प्रतिशत  की  वृद्धि  देकर  किया  गया  इसके

 अतिरिक्‍त  एल०  पी०  जी०|कोयला  के  अभाव  आदि  विशिष्ट  परिस्थितियों  का  सामना

 करने  के  लिए  विशेष  अनुरोध  किये  जाने  पर  अतिरिक्त  तदर्थ  आवंटन  भी  किया  जाता

 इस  ग्रीष्मकालीन  ब्लाक  के  लिए  उड़ीसा  को  किया  गया  आवंटन  40640  मी०  टन  है
 जबकि  पिछले  व  में  इसी  ब्लाक  में  38740  मी०  टन  उड़ीसा  सरकार  के  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  के

 लिए  अतिरिक्त  आवंटन  करने  के  संबंध  में  कोई  अनुरोध  इस  मन्‍्त्रालय  में  लम्बित  नहीं  हैं  ।

 हरियाणा  में  हथयकरधा  उद्योग  का  बन्द  होना

 9157.  थी  एच०  एस०  नंजे  गोडा  :  क्‍या  उश्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  हरियाणा  में  हथकरघा  उद्योग  की  पांच  बड़ी  यूनिटों  ने
 अपना  उत्पादन  बन्द  कर

 दिया
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 उद्योग  सन्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :
 से  संगठित  क्षेत्र  के  अधीन  हरियाणा  स्थित  किसी  भी  हैण्डटूल  बनाने  वाले  बड़े  एकक  से

 उत्पादन  काये  बन्द  करने  की  रिपोर्ट  नही  मिली  है  ।

 काउन्डेशन  कॉर  आगगनाइजेशनल  रिसचे  द्वारा  उद्यमों  में  अभिवत्ति
 के  सम्बन्ध  में  अध्ययन

 9158.  क्री  नरसह  सुरयंबंशो  :  क्या  उद्योग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  फाउन्डेशन  फॉर  आर्गेनाइजेशनल  रिसर्च  द्वाराਂ  सरकारी
 उद्यमों  में  अभिवृत्ति  प्रशिक्षण  ट्रेनिंग  सम्बन्ध  में  किए  गये  अध्ययन  के  निष्कर्षों  की
 ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  अध्ययन  के  निष्कर्ष  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  सरकारी  उद्यम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  के०  के०  :
 और  संगठनात्मक  अनुसंघान  प्रतिष्ठान  जो  |गेर-सरकारी  रूप  से  संचालित  प्रशिक्षण

 एवं  अनुसंघान  संस्थान  ने  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  सरकारी  उद्यमों  में  वृत्तिका  प्रशिक्षण
 के  विषय  में  स्वयं  अपनी  ओर  से  अध्ययन  किया  किन्तु  इस  अध्ययन  की  सिफारिशें  सरकार  को
 अग्रेषित  नहीं  की  गई  हैं  ।

 उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 12.00  अध्याह्

 श्री  शान्ताराम  नायक  :  यह  एक  अच्छा  नक्षण  है  कि  राष्ट्रपति  सचिवालय  के
 बारे  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  जांच  शुरू  कर  दो  लेकिन  हम  जानना  चाहेंगे  कि  क्‍या  वहां
 सरकार  के  दस्तावेज  सुरक्षित  हैं  ओर  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  बाद  क्‍या  कोई  उपाय  किये
 गये  हैं  ।  )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कुछ  नहीं  ।  मैंने  अपना  विनिर्णय  दे  दिया  और  वह  कायम  रहेगा  ।

 श्री  शास्ताराम  नायक  :  आप  केवल  हमें  विध्वास  दिला  सकते  है  कि  वहां  सरकारी  दस्तावेज
 सुरक्षित  हैं  ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  को  कायंवाही  करनी  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  हूं  ।

 भो  शांताराम  नायक  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  उच्चतम  न्यायालय  वे  निर्णय  के  बाद
 कोई  उपाय  किये  गये  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  हैं  श्री  मैंने  उस  दिन  आपको  बताया  था  यह  बहुत
 आसान  है  ।  जब  मैं  कोई  वात  कह  देता  हूं  तो  नसशबही  बात  होती  हैं  ।
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 थी  एस०  जयपाल  :  हमें  समाचार  पत्र  से  पता  चला  है  कि  श्री  गनी  खां
 चौधरी  ने  त्यागपत्र  दे  दिया  हम  कारण  नहीं  जानते  है  ।  हमें  नहीं  बताया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  जयपाल  आपको  कानून  का  पता

 ]
 आप  प्रक्रियाएं  जानते  आप  जानते  हैं  कि  मन्त्री  जी  वक्तव्य  दे  सकते  मैं  उनको

 जबर  नहीं  कर  सकता  ।  यह  तो  बहुत  सरल

 )
 थ्रो  इन्द्रशोत  गप्त  :  तीन  मन्त्रियों  ने  संसद  से  बिना  किसी  कारण  दिये

 त्यागपत्र  दे  दिये

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  बारे  में  मैं  क्या  कर  सकता

 श्रो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  हमें  क्या  करना  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  बताइये  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 थ्रो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  इसीलिए  अटकलबाजियां  शुरू  होती
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  बताइये  मैं  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कर  सकता  हूं  ।

 थ्रो  इन्द्रजोत  गृष्त  :  तीन  केबिनेट  मन्त्रियों  ने संसद  को  बिना  कारण  बताये  त्यागपत्र  दे
 दिया  हि

 अध्यक्ष  महोदय  :  गुप्ता  आप  मुझे  मैं  क्या  कर  सकता  उन्हें  छूट  है  वे  वक्तव्य
 दे  सकते  हैं  ।  लेकिन  मैं  किसी  व्यक्ति  को  विवश  नहीं  कर  सकता  ।

 श्री  इन्द्रजोत  ग॒प्त  :  मेरे  विचार  से  आप  अनुमान  को  वढ़ावा  नहीं  देना  चाहते  क्या  ऐसा
 नहीं  है  ?

 भ्रष्पक्ष  महोदय  :  उन्हें  इसे  करने  मुझे  कोई  एतराज  नहीं  है  |  मैंने  कभी  भी  किसी
 नहीं  है  ।  क्या  ऐसा  क्रिया  मेरा  कोई  कसूर  नहीं  है

 )
 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मेरे  पास  एक  सुझाव  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जयपाल  रेट्ठी  जी  ।

 ]
 जयपाल  दुनिया  में  भोर  भी  आदमी  हैं

 ]

 सदन  में  दूसरे  सदस्य  भी  हैं  ।

 शो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  लोक  लेखा  समिति  की  रिपोर्ट  पर  चर्चा  की  जानी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कल  ही  बता  दिया  आज  कोई  मैंने  नया  नहीं  बताया  है  ।

 ]
 आपको  चर्चा  से  कोन  रोक  रहा  है  ?
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 ]
 क्र

 आप  करिये  ।

 थरो  शरद  दिघे  :  बम्बई  में  नेशनल  टंकक्‍्सटाइल  कारप्रोरेशन  के
 10  हजार  टंक्‍्सटाइल  कमंचारियों  को  उनकी  नौकरी  से  निकाला  जा  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  नियम  377  के  अन्तगंत  मुर्के  लिखकर  दीजिए  ।

 ]
 भ्रो  धारद  विधे  :  थे  धरने  पर  हैं  ।

 ]
 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  मुझे  नियम  377  के  अन्तगंत  लिखक्र  दे  दीजिए  ।

 आप  नियम  377  को  माध्यम  के  रूप  में  प्रयोग  करें  ।

 शो  बलवम्त  सिह  रामूबालिया  :  अध्यक्ष  जो  मेरा  प्वांइट  यह  है  कि  5  दिन  पहले
 पंजाब  और  हरियाणा  में  बड़ी  जबदंस्त  बारिश  भंक्कड़  आया***

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  ठीक  आप  मुझे  लिखकर  दे  दीजिए'**

 थरो  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :  मैंते  नोटिस  द्विया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  नियम  377  के  अन्तगंत  मुझे  लिखकर  दे  बस  ।

 झो  बलवन्त  सिह  रासृूवालिया  :  मैंने  दिया  लेकिन  सरकार  ने  अपनी  तरफ  से  राहत  या
 घन  नहीं  दिया  है  ।  *

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  समझ  करवा  देता  हूं  ।  आप  मुर्के  नियम  377  के  अन्तगंत  लिख
 कर  दे  दीजिए  ।

 ]
 प्रो०  मधुदण्डवते  :  आज  समाचार  पत्र  में  बहुत  गम्भीर  खबर  आई  है  कि  एक

 आई०  ए०  एस०  अधिकारी  जिसने  पता  लगाने  को  बिधि  के  सम्बन्ध  में  सुाव  का  प्रयास

 अध्यक्ष  महोवय  :  कुछ  नही  प्रोफेसर  साहब  ।

 ara
 आप  देखिये  आप  फिर  वही  बात  करते  हैं  ।

 ) मैं नहीं जानता यह क्‍या है ।
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 श्रो०  मधवण्डवते  :  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  उन्हें  बर्खास्त  क्‍यों  करते  हैं  अगर  वे  पता

 लगाने  के  तरीके  का  सुमाव  देते  हैं'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है  ।

 व्यवध  मंजर

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  नहीं  जानता  कि  यह  केस  है  ।

 ।  )
 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  उसका  कोई  प्रइन  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  सोचते  है  कि  आपके  द्वारा  मुझे  दिये  गये  प्रस्ताव  का  आकर्षण

 होगा  ॥

 प्रो०  मधुदण्डवते  :  मैं  केवल  यह  कहता  उन्हें  स्पष्ट  करने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्पष्टीक रण  का  कोई  प्रइन  नहीं  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  बात  की  आवद्दयकता  नहीं  हैं  ।  कोई  समस्या  नहीं  है  ।

 हां  क्या  बात

 शो  सेयद  शहाबुद्ोन  :  स्पीकर  आसाम  में  लाखों  आदमी  अपनी

 जमीनों  से  बेदखल  किये  जा  रहे  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  दे  ऐसे  तो  नहीं  हो  सकता  ।

 भ्रो  सेयद  शहाबुद्दीन  :  मेरा  आपसे  गुजारिश  है  कि  पालियामेंट  में  आप***

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  नियम  377  के  अन्तर्गत  मुझे  लिखकर  दे  दीजिए  ।

 झो  सेयद  शहाबुद्दोन  :  मैंने  उनसे  बात  की  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।

 आपका  स्वागत  मैं  इसे  नहीं  कर  सकता  हूं  ।  आप  मुझे  नियम  377  के  अधोन

 |  नोटिस  दे  दीजिये  और  मैं  इसकी  अनुमति  दूंगा  ।

 झरो  सेयद  शहाबुद्दीन  :  वह  आसाम  एकौडे  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 जापਂ  दर
 वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 ]
 भरी  सेयद  शहाबुद्दोन  :  उसकी  छानबीन  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  देखिये  मैंने  आपको  बता  दिया  कि  आपके  पास  साधन  मौजूद
 आप  उनका  सहारा  ले  लीजिएगा  ।  मैरे  ऊपर  क्‍यों  डालते  हैं  ।

 12.03  म०  प०

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अधोन  अधिसूचना

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  गुलाम  नबो  :  मैं  आवश्यक

 वस्तु  1955  की  घारा  3  को  उपधारा  (6)  के  अन्तगंत  विलायक-निस्सारित  तेल
 रहित  आहार  और  खाद्य  आटा  संशोधन  1986  जो  9  1987  को
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  378  में  प्रकाशित  हुआ  की  एक  .
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  |ग्रंथालय  में  रखो  देखिये
 संख्या  एल०

 विधि  आयोग  के  और  प्रतिबेदन

 विधि  ओर  न्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एच०  आर०  :  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :  .

 (1)  अखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा  के  गठन  के  सम्बन्ध  में  विधि  आयोग  के  व6वें
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  भ्रंग्रेजी  ।

 में  रखो  गयो  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  4329|87]

 (2)  न्यायिक  अधिकारियों  के  प्रशिक्षण  के  सम्बन्ध  में  विधि  आयोग  के
 बेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखो  गयो  देखिए  संख्या  एल०  टो०  43  30/87]

 (3)  अधीनस्थ  न्याय।लयों/अधीनस्थ  न्यायपालिका  में  नियुक्तियों  की  रीति  के  सम्बन्ध
 में  विधि  आयोग  के  प्रतिबेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  प्लंस्करण  )।

 में  रखो  गयो  ।  देलिए  संख्या  एल०  टो  ०  433  ]
 सोमा  शुल्क  अधिनियम  के  ध्घोत  2  1980  की  अधिसूचना

 संहया  शुल्क  में  संशोधन  करने  बाली  अपिसूचना
 विस  सन्त्रालय  में  राज्य  सस्त्रो  जटाईन  पुआरो  ):  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभापटल  पर

 रखता  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तगंत  अधिसूचना  संरुया  सा०  का०
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 नि०  421  जो  28  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके
 द्वारा  2  1980  की  अधिसूचना  संख्या  ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि
 नेपाली  मूल  के  चार  और  उत्पादों  को  उन  वस्तुओं  की  सूची  में  जोड़ा  जा  सके  जो  भारत-नेपाल

 व्यापार  1978  के  अनुसार  भारत  में  अधिमानी  तौर  पर  लाई  जा  सकती  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 परिन्थालय  में  रखो  गई  ।  देक्षिए  संया  एल०  दो  4332/87]

 भारतोय  सोमेंट  निगस  नई  बिल्ली  के  वर्ष  1984-85  ओर

 1985-86  5-86  के  कार्यक्रम  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण

 और  ब्रे  यवेट  एण्ड  कम्पनो  कलकत्ता  का  वर्ष  1985-86  का

 वाथिक  प्रतिवेदन  और  इन  पत्रों  को  सभापटल  पर  रखने  के  कारणों  को
 बशने  वाले  विवरण  ।

 उद्योग  मन्त्रालय  सें  सरकारो  उच्चम  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  के०  के०  तिवारी )  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अग्रजी  :--
 ।  सीमेंट निगम  डे  नई  ५  व

 भारतीय  सीमेंट  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष

 करण  की  सरकार  द्वारा  समाक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारतीय  सीमेंट  निगम  नई  दिल्‍ली  का  वषे  [प्रन्यालय मे रखी गई | देखिए Meat Gao Slo 4333/87|  का

 वार्षिक  लेखापराक्षित  लेख  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 मे  रखो  गई  ।  वेखिज  संख्या  एल०  टी०  4333/87|

 भारतीय  सीमेंट  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  |  के

 का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समाक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 झारतीय  सीमेंट  निगम  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  ले  का
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियत्रक-महा
 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गई  |  देखिए  संर्या  एल०  टो०  4334/87]

 ब्रेयवेट  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता  के  वर्ष  aT  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समाक्षा  ।

 ब्रेयवेट  एण्ड  कम्पती  कलकत्ता  का  वष  नियंत्रक  का
 वार्षिक  लेखापरीक्षत  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक
 परीक्षक  की  टिप्पणिया  ।

 में  रखो  गई  ।  देशिए  संदया  एल०  टो०  4335/87]

 उपयुक्त  में  उल्लिश्वित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  के  कारणों  को
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 के०  के०

 दर्शाने  वाले  तीन  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4333  से  4335/87]

 उद्योग  ओर  आवश्यक  वस्तु
 कमस्पनो  सचिव  चार्टड  अकाउस्टेस्ट्स  अधिनियम

 के  अधोन  अधिसूचनायें

 उद्योग  भन्‍्त्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  भम्त्रो  एम०  अरुणाचलम  )  :
 मैं  निम्नलिखित  पन्र  सभाफ्टल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  उद्योग  और  1951  की  घारा  को
 उपधारा  (2)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  को  एक-एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  :--

 का०  आ०  266  जो  30  1987  को  भारत  के  राजपन्न  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जो  मेससे  अपोलो  जिप्पर  कम्पनी  प्राइवेट  कंलकत्ता  के
 प्रबन्ध-ग्रहण  की  अवधि  को  थांच  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।
 का०  आ०  जो  30  1987  को  भारत  के  राजप्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जो  मेससे  इंडियन  हैल्थ  इंस्टिच्यूट  एण्ड  लेबोरेटरी  कलकत्ता
 के  प्रबन्ध  ग्रहण  की  अवधि  को  पांच  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।
 का०  आ०  268  जो  30  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जो  मैससं  इंडिया  बेल्टिग  एण्ड  कॉटन  मिल्स
 पश्चिम  बंगाल  के  प्रबन्ध-प्रहण  की  अवधि  को  पांच  वर्षों  से  आये  के  बारे
 में  है  *

 का०  आ०  269  जो  30  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जो  मेससे  आलोक  उद्योग  वनस्पति  एण्ड  प्लाईवुड  लिमिटेड  के
 ग्रहण  की  अवधि  को  पांच  वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  जो  30  1987  को  भारत  के  राजमपन्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जो  गुलूकोनेट  कलकत्ता  के  प्रबन्ध  ग्रहण  की  अवधि  को  पांच
 वर्षों  से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  271  जो  30  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुआ  था  तथा  जो  मेससं  लिलो  बिस्कुट  कम्पनी  लिमिटेड  तथा  लिली
 बालें  मिल्स  कलकत्ता  के  प्रबन्ध-ग्रहण  की  अवधि  को  पांच  वर्षों
 से  आगे  बढ़ाने  के  बारे  में

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संर्या  एल०  ढो०  4336/87]

 (2)  आवदध्यक  वह्तु  1955  की  धारा  3  की  उपघारा  (6  )  के  अम्तर्गंत  विद्यत
 साधन  1987,  जो  8  1987  को  भारत के
 राजपन्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुआ  था  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संर  ।  ॒

 सें  रखो  गई  ।  देखिए  ससंयाो  एल०  टो०  4337/॥87 |
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 (3)  कम्पनी  सचिन  1980  की  घारा  39  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत
 कम्पनी  सचिव  1987,  जो  23  1987  को  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  710  (2)  (1)  में  प्रकाशित  हुए  थे  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  इनके  अंग्रेजी  जो  9
 1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  710(2)  (1)  में

 प्रकाशित  हुआ  का  शुद्धि-पत्र  ।

 में  रखो  गई  |  देखिए  संह्या  एल०  टो०  4338/87 |

 (4)  चार्टड  अक्राउन्टेन्ट  1949  की  धारा  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क रण  )  :--

 )  अधिसूचना  संख्या  |  सी०  ए०  (131)/82  जो  17  1986  को  भारत  के

 राजपन्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  चार्टर्ड  एकाउन्टेन्ट  1964
 में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संश्या  एल०  टो०  4339|87]

 अधिसूचना  संख्या  ए०  (148  )/85,  जो  17  1986  को  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  चार्टड  अकाउन्टेन्ट  1964
 में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 में  रखो  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  टो०  4340/87]

 )  अधिसूचना  संख्या  (7)/152/86,  जो  8  1986  को  भारत
 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थो  तथा  जिसके  द्वारा  चार्टंड  अकाउन्टेन्ट
 1964  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4341/87]

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अल्तगंत  अधिसूचना

 उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  ओर  पेट्रो  रसायन  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्रो  के०

 लजयचम्त  :  मैं  आवश्यक  वस्तु  1955  की  घारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तगंत

 औषधि  दूसरा  संशोधन  1986,  जो  25  1986  को  भारत  के

 राजपन्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  864  में  प्रकाशित  हुआ  की  एक  प्रति

 ता  प्॒ंग्रेज़ी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखो  देखिए  संक्या  एल०  Ao
 वबामोदर  प्राटो  को  वर्ष  4342/87  इत्यादि  के  लिए

 वाधिक  प्रतिवेदन  ओर  समोक्षा  ओर  दामोदर  घाटो  निगम
 के  वर्ष  के  बजट  प्रावकलन

 ऊर्जा  मन्ञालय  में  विद्यत  बिभाग  में  राज्य  मनत्रो  सुशोला  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :--

 (1)  )  दामोदर  घाटी  निगम  1948  की  घारा  45  की  उपधारा  (5)
 के  अन्तगंत  दामोदर  घाटी  कलकत्ता  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिक
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 सुशोला  रोहतगी  |
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 दामोदर  घाटी  कलकत्ता  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  के  कारणों  को

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।  में  रखा  गया

 देखिए  संख्या  एल०  टो०  4343/87]

 (3)  दामोदर  घाटी  निगम  1948  की  धारा  44  की  उपधारा  (3)  के

 अन्तगंत  दामोदर  घाटी  निगम  वर्ष  1987-88  के  बजट  प्राक्कलनों  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखो  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  टो०  4344/87]

 12.05  भ०  १०

 नियम  377  के  अधोन  मासले

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  नियम  377  के  अधीन  मामले  लेगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  के भाजमगढ़  ओर  बलिया  निलों  में  अल्कोहल-भाधारित  उद्योग
 स्थापित  करने  को  मांग

 भरो  राजकुमार  राय  :  आजमगढ़  व  बलिया  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  सबसे

 पिछड़े  एवं  उपेक्षित  जनपद  लाखों  की  संख्या  में  बेरोजगार  युवकों  के  समक्ष  रोटी  की  समस्या
 विकराल  रूप  धारण  किए  हुए  उद्योग  की  दृष्टि  से  प्रदेश  क ेआजमगढ़  व  बलिया  जनपद  सबसे

 पिछड़े  जनपद  हैं  ।  बलिया  तथा  इसके  निक्टवर्ती

 जौनपुर  आदि  जिलों  में  चीनी  की  मिलें  काफी  संख्या  में  कार्यरत  हैं  ।  इन  मिलों  के  शीरे  का  समुचित
 उपयोग  न  होने  के  कारण  यह  बेकार  जा  रहा  है  जबकि  अल्कोहल  पर  आधारित  उद्योग  यहां  अच्छी
 प्रकार  चलाए  जा  सकते  हैं  जिससे  रासायनिकों  के  आयात  में  कमी  आएगी  ओर  तिदेशी-मुद्रा  की
 बचत  होगी  तथा  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  हजारों  लोगों  को  अल्कोहल  पर  आधारित  उद्योग  स्थापित
 करने  से  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  होंगे  ।

 अतः  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  टि  ऊैत्तर  प्रदेश  के  आजमगढ़  व  बलिया  जनपद  में
 अल्कोहल  पर  आधारित  एक  उद्योग  को  स्थापना  की  जाए  जिससे  वहां  के  क्षेत्रीय  बेरोजगारों  को
 रोजगार  मिल  सके  ।

 ः
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 महाराष्ट्र  मे ंनासिक  जिले  को  मालेग/व  चांदवाड  और  येवला  तहसीलों  के
 लोगों  को  पेयज्लल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  और  नदियों  पर  बांधों
 का  निर्माण  करने  की  मांग

 शो  एस०  एस०  भोये  :  महाराष्ट्र  राज्य  के  नासिक  जिले  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र
 के  मालेगांव  व  वादंड  में  तीन  तहसीलें  सूखाग्रस्त  उस  जगह  अनेक  बंधारे  भी  बांधे  हुए
 हैं  परन्तु  जितनी  चाहिए  उतनी  पानी  की  सप्लाई  नहीं  हो  पाती  है  और  इसी  वजह  से  इस  जिले  के
 उपरोक्त  तहसीलों  के  निवासियों  को  पीने  के  पानी  पूर्ति  पूर्णतया  नहीं  हो  पाती  है  ।

 पानी  की  सप्लाई  की  सुविधा  हो  इसलिए  तथा  इन  दो  नदियों  पर  जो
 पश्टिचम  वाहिनी  हैं  तथा  अरब  सागर  को  मिलती  इनके  ऊपर  कोई  नहीं  इसलिए
 इनके  उदगम  स्थान  के  पास  बड़े-बड़े  बांधकर  इनको  पूर्व  वाहिनी  बनाया  जाए  जिससे  कि
 नासिक  जिले  के  चाखंड  व  इन  तहसीलों  को  पानी  मिले  ।

 12.06  म०  प०

 महोदय  पीठासोन

 इसी  काम  के  लिए  अनेक  माननीय  कार्यकर्ताओं  तथा  संगठनों  ने  प्रयत्न  किया  तथा  वे  अभी

 भी  प्रयत्नशील  इसके  अलावा  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इस  योजना  का  सर्वेक्षण  भी  किया  परन्तु
 अभी  तक  लोगों  की  गरज  व  प्रबल  मांग  होते  हुए  भी  उसी  तरह  की  कार्यवाही  नहीं  हुई  इसलिए

 इस  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  के  लोगों  को  पीने  के  पानी  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  व  खेती  के  विकास

 के  अगर  केन्द्रीय  सरकार  विशेष  रुचि  लेकर  प्रयत्न  करे  तो  इस  क्षेत्र  में  जनता  का  विकास  हो
 सकता  है  ।

 अतः  भारत  सरकार  से  मेरा  खास  आग्रह  है  कि  तथा  इन  पश्चिमी  वाहिनी
 नदियों  के  प्रवाह  पूर्व  की  तरफ  करने  के  लिए  अपने  सर्वेक्षण  दल  को  भेजें  ब  उसके  लिए  एक  खास

 भी  उपलब्ध

 टुंडला  जंकशन  पर  गोमतो  एक्सप्रेस  के  ठहरने  गौर  फिरोजाबाद  तथा

 शिकोहाबाद  रेलवे  स्टेशनों  पर  कतिपय  एक्सप्रेस/सुपर  फास्ट  रेल

 गाड़ियों  के  रूकने  को  व्यब्वस्था  करने  को  मांग

 श्री  गंगा  राम  :  उपाध्यक्ष  जिला  आगरा  के  ट्ण्डला  दथा

 बाद  रेलवे  जंक्शन  तथा  फिरोजाबाद  रेलवे  स्टेशन  का  अपना  निजी  महत्व  है  |  टण्डला  जंक्शन

 गोमती  एक्सप्रेस  का  हाल्ट  होना  परमाश्यक  ज्ञात  हुआ  है  कि  इस  एक्सप्रेत  का  हाल्ट  इटावा
 रेलवे  स्टेशद  पर  तो  कर  दिया  गया  है  जब  कि  टुण्डला  जंक्शन  उससे  कहीं  अधिक  महत्वपूर्ण  है
 क्योंकि  यहां  से  न  केवल  आगरा  तथा  फिरोजाबाद  के  लिए  रेलगाडियां  गुजरती  हैं  बल्कि

 कलकत्ता  तथा  लखनऊ  की  ओर  से  आने  वाली  और  उधर  जाने  वाली  अनेक  महत्वपूर्ण
 रेलगाड़ियां  भी  गुजरती  हैं  और  रूकती  भी  हैं  ।  दिन  में  गुजरने  वाली  गोमती  एक्सप्रेस  के  टुणंडला  न

 रुकने  के  कारण  जनता  को  असुविधा  हो  रही  है  ।  अतए्‌व  जनहित  में  इसका  हाल्ट  टुण्डला  पर  होना
 चाहिए  ।  यही  स्थिति  फिरोजाबाद  की  वहां  मगघ  एक्सप्रेस  एक  ओर  से  ही  रुकती  इसे

 दूसरी  ओर  से  भी  रुकना  यह  नितान्‍्त  खेद  का  विषय  है  कि  फिरोजाबाद  स्टेशन  पर  पहले
 वाली  एक्सप्रेस  गाड़ियां  आसाम  मेल  और  नीलाचल  एक्सप्रेस  का  हाल्ट  भी  समाप्त  कर  दिया

 गया  इससे  जनता  में  घोर  असंतोष  व्याप्त  रेलवे  मन्त्रालय  को  चाहिए  वे  इस  प्रकार  की
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 गंगा

 इकतरफा  कार्यवाही  से  जन-मानस  को  उद्देलित  कर  असन्‍्तोष  न  फंलने  दें  गौर  आज्याम

 मेल  का  हाल्ट  पुनर्जीवित  कर  दें  तथा  मगघ  एक्सप्रेस  को  भी  दूसरी  ओर  से  रोकने  का  प्रावधान

 करें  |  इसी  प्रकार  शिकोहाबाद  जंक्शन.पर  भी  दिन  में  कुछ  सुपरफास्ट  रेलगाड़ियों  को  कुछ  मिनटों

 के  लिए  रोकने  का  प्रबन्ध  किया  जाए  ।  रेल  मन्‍्त्रालय  से  अनुरोध  है  कि  वे  इन  मामलों  को

 गम्भीरता  से  लेकर  जनता  के  कष्ट  का  निवारण  करें  ।

 उत्तर  प्रदेश  के खलोलाबाद  जिले  में  आग  से  प्रभावित  लोगों  को  10  लाख
 रुपये  को  वित्तोय  सहायता  देने  ओर  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत
 उनके  लिए  सकानों  का  निर्माण  भी  करने  को  सांग

 डा०  चन्द्रशेखर  त्रियाठी  :  उपाध्यक्ष  ग्रीष्मकाल  में  देश  के  विभिन्‍न

 भागों  में  अग्निकांड  की  अनेक  घटनाएं  घटित  होती  रहती  हैं  और  प्रदेशीय  सरकारें  अपने  स्तर  से

 ग्रभावित  लोगों  की  सहायता  करती  रहती  हैं  लेकिन  उ०  प्र०  के  बस्ती  जनपद  के  खलीलाबाद

 संसदीय  क्षेत्र  में  स्थिति  मेहदावल  और  हैसर  बाजार  विकास  खण्ड  के  अन्तगंत  जिस  प्रकार  का

 भीषण  अग्निकांड  अभी  हाल  ही  में  हुआ  है  ऊने  पूरे  प्रदेश  में  हाहाकार  मचा  दिया  है  ।  केवल  एक
 स्थान  मछली  गांव  में  128  घर  जलकर  राख  हो  गए  ।  उन  लोगों  के  खलिहान  और  घर  ऐसे  जल

 गए  जेसे  उस  स्थान  पर  केवल  राख  का  ढेर  इकट्ठा  फ़र  दिया  गया  हो  और  सम्पत्ति  नाम  की  कोई
 चीज  कभी  रही  ही  न  तीन  जानवर  और  एक  महिला  जलकर  मर  गई  |  इस  पूरे  गांव  का  दृश्य
 यदि  अग्निकांड  के  बाद  का  आंखों  के  सामने  आता  तो  रोंगटे  खड़े  हो  जाते  उन  लोगों  के
 पास  अब  न  तो  रहने  के  लिए  छथ्पर  है  और  न  खाने  के  लिए  दो  रोटी  ।  यद्यपि  उ०  प्र०  सरकार  ने

 इन  लोगों  की  काफी  मदद  करने  का  प्रयास  किया  किन्तु  उनकी  भयावह  स्थिति  के  समक्ष  सरकार
 द्वारा  प्रदत्त  सहायता  नगण्य  आज  उनके  सामने  रोटी  और  मकान  की  रुभस्था  विकराल  रूप
 धारण  करके  खड़ी  हो  गई  है  जो  जीवन  के  लिए  अनिवाय॑  आवद्यकता

 अतः  मैं  माननीय  प्रधान  मन्त्री-जी  से  मांग  करता  हूं  कि इस  आपात  काल  में  इन  लोगों  को

 राहत  पहुंचाने  के लिए  अपने  कोष  से  दस  लाख  की  विशेष  सहायता  और  इन्दिरा  आवास  योजना
 के  अन्तगंत  विशेष  घव  स्त्रीकृत  कराकर  उनके  लिए  आव्रास  की  व्यवस्था  कराने  की  कृपा  करें  जिससे

 उन  लोगों  के  मकान  और  रोटी  की  समस्या  का  समाघान  हो  जाए  ।

 खुदाई  में  प्राप्त  मूतियों  को  सम्बन्धित  समुदायों  को  सोंपने  खासकर
 हरियाणा  में  हांसो  ओर  रूध्य  प्रदेश  में  दमोह  में  खुबाई  में  प्राप्त  जेन  मृतियों
 को  जेम  समुदाय  को  सोंपने  को  मांग

 झरो  डाल  चन्द्र  जेन  :  उपाध्यक्ष  पुरातत्व  विभाग  द्वारा  खदाई  के  समय
 छेतों  में  तथा  मकानों  में  जो  धाभिक  मूर्तियां  प्राप्त  होती  वह  पूजनीय  होती  हैं  ।  उन  मूर्तियों  को
 उस  घ्म  को  मानने  वाले  समाज  को  पूजन  तथा  उनकी  सुरक्षा  हेतु  सौंप  देना  ।  यदि  यह
 मूर्तियां  उन्हें  नहीं  दी  जाती  हैं  तो  उस  समाज  की  धामिक  भावनाओं  को  भारी  ठप  पहुंचती  है  तथा
 असन्तोष  बढ़ता  है  ।  जो  मूर्तियां  किसी  भी  समाज  की  नहीं  उतहें  पुरातत्व  विभाग  संग्रहालय  में
 उचित  व्यवस्था  हेतु  रखे  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  हांसी  प्रान्त  मे  जेन  तीर्थंकर  की
 मूर्तियां  प्राप्त  हुई  हैं  जो  कि  वहां  जिला  अध्यक्ष  क्रार्यालय  में  रखी  हुई  हैं  ।  जन  समाज  ने  अनेक
 उनको  प्राप्त  करने  के  लिये  निवेदन  कि  तु  उनको  कुछ  उचित  उत्तर  न  हीं  दिय
 रहा  है  ।

 186



 15  1909  नियम  377  के  अधीन  मामले

 सदन  के  माध्यम  से  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  यह  मूर्तियां  जेन  समाज  को  दे  दी  जायें  जिससे
 कि  समाज  के  लोग  उनकी  पूजा  इत्यादि  कर  सकें  तथा  उनकी  सुरक्षा  भी  करें  ।

 इसी  तरह  से  बांदकेपुर  जिला  दमोह  में  जो  जैन  मूर्तियां  प्राप्त  हुई  यह
 भी  जन  समाज  को  पूजन  के  लिये  तथा  सुरक्षित  व्यवस्था  हेतु  प्रदान  कराये  जाने  हेतु  आवश्यक

 कार्यवाही  करने  का  कष्ट  करें  जिससे  कि  समाज  में  असन्तोष  व्याप्त  न  हो  ।

 राष्ट्रीय  राज  मार्ग  संख्या  ।2  को  जबलपुर  से  मांडला  होते  हुए  रायपुर  तक

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  43  से  जोड़ने  को  सांग

 भी  एम०  एल०  भिकराप्त  :  उपाध्यक्ष  नेशनल  हाई-वे  क्रमांक  12,  जो

 जयपुर  से  जबलपुर  को  जोड़ती  उसे  बढ़ाऊर  मांडला  होते  हुए  रायपुर  राष्ट्रीय  मार्ग  क्रमांक  43
 में  जोड़ा  जाये  ।  इससे  मांडला  एवं  कवर्धा  आदि  आदिवासी  बाहुलल्‍य  जिले  भी  लाभान्वित  होंगे  ।
 वतंमान  में  मांडला  मध्य  प्रदेश  का  एक  आदिवासी  बाहुल्‍य  एवं  पिछड़ा  हुआ  जिला  जहां
 61  प्रतिशत  आदिवासी  निवास  करते  हैं  ।  वहां  एक  भी  नेशनल  हाई-वे  नहीं  इससे  आवागमन

 एवं  विकास  सम्बन्धी  कार्यों  में  कोई  प्रगति  नहीं  हो  रही  जिले  की  प्रगति  हेतु  आवागमन  का
 उत्तम  साधन  होना  आवश्यक  है  ।

 यातायात  परिवहन  मन्त्रालय  से  निवेदन  है  कि  नेशनल  हाई-वे  क्रमांक  12  को

 जबलपुर  के  आगे  मांडला  होते  हुए  रायपुर  में  नेशनल  हाई-वे  क्रमांक  43  से  जोड़ने  का  कष्ट  करने
 की  कृपा  इससे  मध्य  प्रदेश  पूरी  तरह  एक  साथ  जुड़  जायेंगे  एवं  नेशनल  हाई-वे
 क्रमांक  43  के  जुड़  जाने  से  आन्ध्र  प्रदेश  भी  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  से  जुड़  जायेगा  ।

 रेलवे  कमंचारों  सहकारों  समूह  आवास  बिल्‍लो  के  कार्यकरलापों
 को  जांच  करने  को  मांग

 झो  अजोत  कुमार  साहा  :  मैं  कुछ  रेलवे  कमंचारियों  की  दशा  के  बारे
 में  कहना  चाहता  हुं--इनमें  से  अधिकतर  सेवानिवृत  हो  चुके  हैं  अथवा  रेलवे  से  सेवानिवृत  होने  जा

 रहे  हैं  ।  इन  रेल  कर्मचारियों  ने  रेल  कमंचारी  सहकारी  ग्रुप  हाऊसिंग  सोसायटी  में  अपना  पंजीकरण
 किया  हुआ  आवास  सुविधा  देने  के  लिए  इसका  पंजीकरण  1972  में  किया  गया  था  ताकि  वे
 अपने  सेवानिवृत  जीवन  को  शान्ति  से  ब्यतीत  कर  सके  ।  परन्तु  दुःख  को  बात  है  कि  अभी  तक  उन्हें
 फ्लेंट  नहीं  मिले  डी०  डी०  ए०  ने  1975  में  इस  सोसायटी  को  दो  एकड़  जमीन  आवंटित  की  थी
 और  फिर  बाद  में  1978  में  एक  एकड़  और  जमीन  शारदा  में  50
 फ्लैटो  का  निर्माण  करने  के  लिए  आवंटित  की  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  अभी  तक
 आंशिक  रूप  से  ही  निर्माण  कार्य  हुआ

 आमतौर  पर  ऐसी  परियोजना  का  निर्माण  डी०  डी०  ए०  द्वारा  जमीन  आवंटित  किये  जाने
 के  दो  वर्षों  के  अन्तगंत  हो  जाना  चाहिए  था  ।  इसके  बावजूद  इस  मामले  में  कोई  भी  कार्यवाही
 नहीं  की  गई  है  ।  जून  1984  से  इस  सोसायटी  के  खातों  की  लेखा  परीक्षा  भी  नहीं  की  गई  है  ।  इस
 प्रकार  जिन  निर्दोष  सदस्यों  ने  अपने  समस्त  जीवन  का  बचत  धन  फ्लेंट  प्राप्त  करने  की  आशा  में
 खच  किया  था  उनको  व्यर्थ  में  नुकसान  उठाना  पड़  रहा  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता

 हूं  कि  मामले  की  जांच  की  जाए  और  सेवा  निवृत  तथा  सेवा  निवृत  हो  रहे  कमंचारिया  तथा  दूसरे
 लोगों  को  और  परेशानी  से  बचाने  के  लिए  कम  से  कम  अवधि  में  फ्लेटों  का  निर्माण  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  सोसायटी  ।  ढी०  डी०  ए०  के  रजिस्ट्रार  को  अनुदेश  दिए
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 )  सिक्किम  में  गंगटोक  में  संघ  लोकसेवा  आयोग  को  परोक्षाओं  के  लिए  एक  केना
 स्थापित  करने  की  मांग  .  .

 श्रीमतो  डो०  के०  भण्डारो  :  संघ  लोकसेवा  आयोग  के  लगभग  सभी  राज्यों  की

 राजधानियों  में  परीक्षा  केन्द्र  यह  उन  राज्यों  में  रहने  वाले  अभ्यर्थियों  के लिए  एक  वरदान

 है  ।  सिक्किम  में  अभी  तक  यह  सुविधा  नहीं  दी  गई  यहां  के  लड़के-लड़कियों  को  सुदूर  कलकत्ता

 तथा  अन्य  स्थानों  पर  परीक्षा  देने  के  लिए  जाना  पड़ता  परीक्षा  अवधि  के  दौरान  रहने  के

 लिए  ठीक  जगह  ढूंढने  में  कठिनाई  के  अतिरिक्त  इसमें  बहुत  अधिक  वित्तिय  कठिनाई  भी

 होती  यह  उनके  लिए  बहुत  नुकसान  दायक  बात  हमारे  लड़के-लड़कियों  संघ

 लोकसेवा  आयोग  की  परीक्षाएं  देने  के  बारे  में  न सोचने  का  यह  एक  मुख्य  कारण
 “  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  कृपया  इस  मामले  पर  गौर  करें  और  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को

 राज्य  की  राजधानी  गंगटोक  में  एक  परीक्षा  केन्द्र  स्थापित  करने  की  सिफारिश

 12.15  झण०  प्र०

 राज्यपाल  भत्ते  और  विशेषाधिकार  ).  संशोधन  विधेयक

 ]
 उपाध्यक्ष  महोवय  :  अब  हम  4  मई  1987  को  श्री  बूटासिह  द्वारा  पेश  किए  गए  निम्नलिखित

 प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  करते  अर्थात्‌  :--
 राज्यपाल  भत्ते  और  1982  में  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया
 श्री  वद्धि  चन्द्र  कृपया  संक्षेप  में  बोलें  ।
 थ्रो  बद्धि  चन्द्र  जेन  :  जी  मैं  संक्षेप  में  बोलूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  राज्यपाल  भत्ते  और  संशोधन  विधेयक
 पर  मैं  अपने  विचार  सदन  के  समक्ष  कल  प्रस्तुत  कर  रहा  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  राज्यपाल  का
 पद  प्रजातांत्रिक  ढांचे  में  अनिवार्य  श्री  वेंकटर॒त्नम  ने  इस  बारे  में  जो  अपने  विचार  प्रकट
 उनके  विचारों  से  मैं  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ईमानदार  और  उच्च-कोटि  का  विद्वान
 होना  चाहिए  |  इसके  लिए  केन्द्र  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  कि  वह  जिन-जिन  राज्यों  में  राज्यपालों
 की  नियुक्ति  उनमें  ये  गुण  अवदय  हों  इस  बात  का  अवश्य  ध्यान  रखे  ।  क्योंकि  जब  किसी  राज्य
 में  राष्ट्रपति  का  शासन  हो  जाता  है  तो  गवनेर  पर  उस  राज्य  के  शासन  को  देखने  की  जिम्मेदारी
 आ  जाती  है  |  अगर  वह  योग्य  नहीं  होगा  तो  वह  उस  राज्य  के  शासन  को  अच्छी  तरह  से  चला  नहीं
 सकेगा  ।  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  राज्यपाल  ईमानदार  और  उच्च्र  कोटि  का
 विद्वान  हो  ।

 ऐसा  राजनातिज्ञ  जो  कि  राजनीति  से  निष्कासित  कर  दिया  गया  हो  या  उसका  राजनीति
 में  कोई  स्थान  न  हो  उसको  राज्यपाल  के  पद  पर  नियुक्त  नहीं  करना  रशण्ज्यपाल  उस
 राज्य  की  थूनिवर्सटी  का  चांसलर  भी  हवा  इस  कारण  उसके  ऊपर  शिक्षा.की  बहुत  बड़ी
 जिम्मेदारी  आ  जाठटी  अगर  वह  उच्च  कोटी  का  विद्वान  नही  होगा  ता  भी  चांसलर  का  कतंब्य
 अच्छी  तरह  से  अदा  नहीं  कर  सकता  है  ।  बसे  हमारे  राज्य  में  बहुत  ही  विद्धान  गवर्नर  सम्पूण  निन्‍द
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 जैसे  नियुक्त  हो  कर  आये  हैं  और  उनका  बहुत  अच्छा  प्रभाव  भी  पड़ा  जो  गवनंर  योग्य  नहीं  होते
 हैं  वह  यूनिवर्सिटी  के  मामलों  में  गलत  दखलअंदाजी  करते  हैं  जिससे  राज्यपाल  का  पद  अपमानित

 होता  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अगर  कांस्टीट्यूशन  में  कोई  प्रावीजन  करने  की
 इयकता  पड़े  तो  वह  भी  कर  देना  चाहिए  |  इसके  साथ  ही  राज्यपाल  के  पद  का  दुरुपयोग  न  इसके
 लिए  भी  गाइड-लाइन्स  होनी  चाहिए  और  इसके  लिए  भी  अगर  कांस्टीट्यूशन  में  अमेडमेंट  करने  की
 आवश्यकता  हो  तो  वह  अमेंडमेंट  करके  गाइड-लाइन्स  निर्धारित  करनी  या  रूलस  से  ही  काम
 चल  सकता  हो  तो  डूल्स  में  ही  निर्धारित  करें  क्योंकि  कई-कई  बार  ऐसी  जिम्मेदारी  उन  पर  आती

 है  जिसमें  वह  अच्छी  तरह  से  ऐसी  जिम्मेदारी  अदा  नहीं  करते  हैं  तो  उसमें  गवर्नर  की  स्थिति  बहुत
 ही  विकट  हो  जाती  है  और  वे  आलोचना  के  शिकार  हो  जाते  इसलिए  यह  बहुत  ही  आवश्यक

 है  कि  वे  इस  प्रकार  से  योग्य  हों  और  उनके  लिए  ऐसी  गाइडलाइन्स  बनाएं  जिससे  वे  उस  पद  का

 दुरुपयोग  न  करें  ।

 जितने  भी  राज्यपाल  के  भवन  हैं  उनमें  बहुत  ही  शान  शौकत  की  व्यवस्था  हमारा  देश
 गरीब  हमारा  देश  इस  प्रकार  की  शान  शौकत  को  किसी  प्रकार  भी  एलाऊ  नहीं  कर  सकता  ।
 इसलिए  हमें  यह  भी  सोचने  की  आवश्यकता  है  कि  इनके  भवनों  में  जो  व्यवस्था  हो  वह  मुख्य  मन्त्री

 .  के  भवन  की  जो  शान-शौकत  है  उससे  ज्यादा  न  हो  ।  अधिकांश  मैंने  देखा  है  कि  उनकी  शान  शौकत
 पर  बहुत  खर्चा  होता  है  जिससे  हमारे  प्रजातांत्रिक  राज्य  में  बहुत  ही  अपमानजनक  स्थिति  बन
 गई  है  ।

 उनकी  संलरी  5500  से  11  हजार  बढ़ाने  का  जो  निर्णय  लिया  है  उसका  मैं  स्वागत  करता

 हूं  क्योंकि  उनके  पद  के  अनुकूल  उनकी  संलरी  होनी  चाहिए  ।  जबकि  जज  को  सेलरी  हजार  कर
 दी  गई  है  तो  गवरनंर  की  भी  सैलरी  इसी  प्रकार  को  होनी  चाहिए  ।  इस  बारे  में  जो  विधेयक  अ्रस्तुत
 किया  गया  है  उसका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 इस  अवसर  पर  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हुं  कि  राज्यों  के साथ-साथ  जो  उप-राज्य  टेरिटरीज

 हैं  उनमें  लेफ्टिनंट  गवर्नर  का  पद  होता  है  और  वे  ऐडमिनिस्ट्रेटर  होते  हैं  ।  उनको  बड़े  अधिकार  होते
 अब  समय  आ  गया  है  कि  लेफ्टिनेंट  गवनंस  को  इस  प्रकार  वाइड  पावस्स  नहीं  दी  जानी

 चाहिए  ।  क्योंकि  मिनिस्ट्स  और  चीफ  मिनिस्टर  वहां  क  जो  राय  देते  हैं  उनको  भी  वे  मान्यता  नहीं
 देते  इसलिए  उनका  पद  उपराज्यपाल  का  होकर  जिस  प्रकार  से  राज्यपाल  के  अधिकार  हैं  उसी
 प्रकार  से  उप-राज्यपाल  के  भी  अधिकार  होने  चाहिए  ।

 ह

 मैं  इस  अवसर  पर  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमने  जजेज  का  आदर  करके  उनकी  संलरी

 बढ़ाई  हमने  स्पीकर्स  और  मिनिस्टर्स  की  भी  सेलरी  बढ़ाई  परन्तु  हमने  उसके  अनुरूप  लोकसभा
 के  सदस्यों  को  जो  स्तर  उनका  है  और  जो  सम्मान  उनका  होना  उनके  सम्मान  के  और
 उनकी  आवश्यकता  के  अनुरूप  उनकी  सेलरी  नहीं  बढ़ाई  तो  उनके  सम्मान  के  अनुरूप  और
 उनकी  आवश्यकता  के  अनुरूप  उनकी  सेलरी  और  उनकी  सुविधाएं  भी  बढ़ाई  जानी  चाहिए  जिससे
 वे  योग्यता  से  अपने  कत्तंव्य  को  निभा  सके  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 झ्वी  सो०  जंगा  रेड्डी  )  :  उपाध्यक्ष  यह  गवनंर  की  बात  बहुत  महत्त्वपूर्ण
 मानी  जा  रही  गैर-कांग्रेसी  सरकारें  जितने  भी  प्रदेशों  में  हैं  उसमें  उनका  दुरुपयाग  हो  रहा
 इस  प्रकार  की  आलोचना  हम  देख  रहे  हैं  ।

 189



 राज्यपाल  भत्ते  और  5  1987
 संशोधन  विधेयक  )

 |

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  श्री  जंगा  इस  तरह  के  वक्तव्य  मत  इसको  कार्यवाही  वृतान्त
 में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।  इसे  कार्यवाही  बृतान्त  से  निकाल  दिया  मैं  इसकी
 अनुमति  नहीं  दे  सकता  यह  एक  ठोस  मुद्दा  मैं  इस  तरह  के  वकक्‍तब्य  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 क्रो  सी०  जंगा  रेह्डी  :  मैं  कोई  भी  ठोस  बात  नहीं  बता  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  सामान्य  वक्तव्य  नहीं  दे  रहे  आप  एक  विशेष  आदमी  के
 बारे  में  कुछ  कह  रहे  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 है
 झो  सो०  जंगा  रेट्टी  :  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि*****

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 |  .

 क्रो  सो०  जंगा  रेड्डो  :  मैं  नहीं  बोल  रहा  हूं  आप  तो  सुनते  नहीं  हैं  ।

 आपको  हिन्दी  आती  मुझे  अंग्रेजी  आती  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  मत  कहें  कि  कोई  दूसरा  इस  प्रकार  कह  रहा

 )
 |

 क्रो  सो०  जगा  रेड्डी  :  आप  हिन्दी  नहीं  में  इंगलिश  नहीं  सममता  ।  मैं  तमिल  नहीं
 समभता  और  आप  तेलुगु  नहीं  इसलिए  मुश्किल  हो  रही  है  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  तेलुगु  में  बोलते  मैं  नहीं  समक  सकता  ।

 झ्लो  सो०  जंगा  रेड्डी  :  आप  जरा  ट्रांसलेशन  को  अच्छी  तरह  से  सुनिये  ।  मेरे  कहने  का  मतलब
 यह  है  कि  राज्यपाल  की  जो  व्यवस्था  है  और***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कौनसी  नई  बात  को  ढूुंढ़  रहे

 गवर्नर  तो  गवर्नर  इस  समझ  की  दृष्टि,से  तो  मैं  आपकी  हिन्दों  समझे  सकता
 )

 ह

 ++  अध्यक्षपोठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तान्त  से निकाल  दिया  गया  ।
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 संशोधन  )

 थी  सी०  जंगा  रेड्डी  :**

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  नहीं  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 क्रो  सो०  जंगा  रेडडो  :  मैं  क्या  बोल  रहा  हूं  ?

 लजिनुवाद  ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप॑  एक  राज्यपाल  की  व्यक्तिगत  आलोचना  कर  रहे  हैं  ।

 )

 ]

 थी  सो०  जंगा  रेड्डी  :  मैं  नहीं  बोल  रहा  उन्होंने  कहा  ऐसी  आलोचना  करने  वालों  के

 लिए  भी  कोई  जांच  की  व्यवस्था  होनी

 को  रामप्यारे  उपाध्यक्ष  मेरी  व्यवस्था  का  प्रइन
 में  रूल  कोट  कर  रहा  हूं  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  वह  नियम  उद्धृत  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  राभप्यारे  राज्यपाल  के  व्यक्तिगत  आचरण  की  चर्चा  यहां  सदन  में  नहीं  की

 जा  सकती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  यह  बता  दिया  है  ।

 श्री  रामप्यारे  पनिका  :  उनको  7  बोलने  के  लिए  कहा  जाना

 उपाध्यक्ष  महोदष  :  मैंने  बता  दिया  है  कि  इसको  उठाने  का  कोई  भी  मुद्दा  नहीं  बनता  है  ।

 )

 झरी  सी०  अंगा  रेडडो  :  मेरे  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  पेपसं  में  गवनेस  के  बारे  में  आता

 जैसे  यहां  केन्द्र  में  एक  सरकार  है  और  राष्यों  में  इनकी  पार्टी  क ेखिलाफ  सरकार  होने  के  कारण  जो
 चर्चा  हो  रही  उसको  बदलने  के  लिए  क्‍या  आप  संविधान  में  तब्दीली  लाने  वाले  हैं  ?  मैं  तो

 $e  अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तान्त  से निकाल  दिया



 राज्यपाल  भत्ते  और  विशेषाधिकार  )  5  1987

 संशोधन  विधेयक्र

 इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  जिन  प्रदेशों  में  विरोधी  दलों  की  सरकार  वहां  गवनंर  की  नियुक्ति

 के  समय  एक  पैनल  मंगाकर  उसमें  से  गवनेर  की  नियुक्ति  होना  आप

 जानते  हैं  कि  वहां  पर''*'**  कक  ०२००००*५५  ने  क्या  लेकिन  वह  दूसरी  बार  नहीं  होना  -

 )  उसका  परिणाम  जो  हुआ  वह  भी  आपने  देखा  कक  ००००  मैं  कह

 रहा  हूं  कि'*  FR  का  नाम  छोड़  दीजिए  |  आंध्र  प्रदेश  के  भूतपूर्व  राज्यपाल  ने  जो  कुछ

 उसका  परिणाम  आपने  चुनाव  में  कि  आपकी  सरकार  को  क्‍या  भुगतना  इसलिए  मै

 कहता  हूं  कि  आप  किसी  सरकार  को  गिराना  चाहते  हैं  तो  उसका  फंसला  सदन  में  होना

 सरकार  के  भवन  में  नहीं  या  राज्यपाल  के  भवन  में  मुख्यमन्त्री  को

 समय  भी  अगर  हो  सकता  है  तो  गवनंर  साहब  को  एक  दिन  पहले  हाउस  को  बुलाना  चाहिए

 और  उसमें  मुख्य  मन्त्री  तय  करना  आजकल  चर्चा  हो  रही  है  राष्ट्रपति  क्‍या  कोई

 कांग्रेस  का  नेता  निकलकर  बोला  कि  राजीव  गांधी  की  मेजारिटी  चली  गई  और  हमारी  मेजारिटी

 हो  गई  ?  जैल  साहब  तो  बोले  कि  मैं  संतुष्ट  इनकी  मेजारिटी  ठीक  है  ।

 मैजोरिटी  आ  तो  राष्ट्रपति  जी  कहते  हैं  कि आपकी  मेजोरिटी  आप  सरकार  बनाइए  ।

 प्रधानमन्त्री  पद  के  लिए  पद  स्वीकार  इस  प्रकार  बोलने  से  तो  बड़ी  मुददिकेल  इसी

 प्रकार  गवनर  का  पद  होता  उस  अधिकार  को  निक्रालना  अगर  नहीं  होता  तो  बड़ी

 मुश्किल  हो  जाएगी  ।  संविधान  में  कुछ  तबदीलियां  लानी  चाहिए  ।  हम  तो  गवर्नेर  को  तनख्वाह  बढ़ा

 रहे  और  गवनेर  साहब  को  कुछ  काम  नहीं  लेकिन  गव॑  होता  जब  वे  कहीं  जाते  तो

 सायरन  चलता  उस  वक्‍त  यह  महसूस  होता  है  कि  यह  गणतन्‍्त्र  सरकार  है  या  इंग्लिश  सरकार

 है  ।  दो-दो  मील  तक  सायरन  चलता  है  कि  गवनंर  साहब  आ  रहे  हैं  और  बाजु  हटो-बाजु

 हटो  |  सारा  ट्रैफिक  रुक  जाता  इससे  पता  चलता  है  कि  गवर्नर  साहब  आ  रहे  हैं  या

 भुख्यमन्त्री  जी  आ  रहे  हैं  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  गवनंर  साहब  को  मामूली  आदमी  जैसा
 देखना  राजभवन  को  देखते  तो  राजभवन  पांच  एकड़  जमीन  में  बना  हुआ  गेस्ट

 हाउसेस  बने  हुए  इस  प्रकार  से  जो  चल  रहा  इसमें  थोड़ी  तबदीली  लानी  चाहिए  यह  गवर्नर

 का  पद  बाहर  से  लाई  हुई  चीज  है  ।  इसलिए  इसमें  इतनी  लग्जरी  या  इतनी  जगह  की  आवश्यकता

 नहीं  है  ।

 गवनेर  साहब  विधान  सभा  में  आकर  एक-दो  बार  भाषण  देते  तो  उनको  धन्यवाद  प्रस्ताव
 देते  यह  धन्यवाद  प्रस्ताव  कहां  से  आया  ?  मैं  कहता  हुं  कि  धन्यवाद  प्रस्ताव  को  क्‍या  जरूरत
 सरकार  की  ओर  से  केवल  एक  घन्टा  आकर  भाषण  देना  और  वह  भी  कंबिनेट  में  त॑ंयार  किया  हुआ
 पीस  स्टी  रियो  की  तरह  मुख्यमन्त्री  की  जो  पॉलिसी  होती  उसको  अपने  मुख्य  से  बोलते  हैं---““मे री
 सरकारਂ  जबकि  न  उनकी  सरकार  है  और  न  उनकी  राय  केवल  मुख्य  मन्‍्त्री  के  निर्णय  जो  होते
 हैं  या  मन्त्री  मण्डल  जो  करने  वाला  उसको  अपने  मुख  से  बोलते  हैं  ।  कोई  भाषण  देते  हैं  और  वह
 सरकार  के  खिलाफ  जाता  तो  उस  सरकार  ने  मेरे  मुख्य  से  कहलवायां  क्या  इसके  लिए  आपके
 पास  कोई  मापदण्ड  उसको  लागू  करने  के  ज्िए  आपके  पास  कोई  मापदण्ड  उनको  कोई
 +  अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  ।
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 संशोधन  विधेयक  )

 अधिकार  नहीं  तो  गवर्नर  की  क्या  जरूरत  केवल  सरकार  के  इशारे  पर  चलना  होगा  मं

 सरकार  की  नीतियों  को  विधान  सभा  में  बताना  होगा  |  जो  विधान  आपने  बताया  उसके  अनुस
 आचरण  नहीं  किया  तो  उसमें  कुछ-न-कुछ  बदलना  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  जहां-जहां  पर  बविरोਂ

 दलों  की  सरकारें  उनके  बारे  में  आपको  अलग  से  सोचना  होगा  ।  अगर  संविधान  में  तबदोली

 नहीं  ला  सके  तो  कम-से-कम  मुख्यमन्त्री  स ेएक-दो  अनोपचारिक  ढंग  से  बात  करें  तो  जनतन्त्र  के

 लिए  अच्छा  है  और  साथ-ही-साथ  सरकार  के  जो  कार्यक्रम  उसमें  सीधे  दखल  नहीं  दे  सकते  हैं  ।

 मुख्यमन्त्री
 के  बिना  किसी  अन्य  कार्यक्रम  में  नहीं  जा  सकते  मैं  एक  उदाहरण  देकर  अपनी  बात

 समाप्त  करूंगा  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जरूरी  नहीं  मैं  श्री  शरद  दिधे  को  बोलने  के  लिए  आमन्त्रित

 करता  हूं  ।  समय  समाप्त  हो  गया  है  |  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भो  शामिल  नहीं  किया  जायेगाਂ

 )  **

 बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।  समय  समाप्त  हो  गया  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में

 सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।  आपने  पहले  से  ही  5-6  मिनट  का  समय  ले  लिया  मैं  आपको

 बोलने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  आप  लिखित  रूप  में  मन्त्री  को  उदाहरण  दे  सकते  हैं  और  वह

 इसका  अध्ययन  करेंगेਂ  मैं  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित

 नहीं  किया  जाएगा  **  )

 क्षी  शरद  विधे  उत्तर-मध्य  )  :  उपाध्यक्ष  मैं  गृह  मन्त्री  श्री  बूटासिह

 जी  द्वारा  प्रस्तुत  राज्यपाल  भत्ते  और  विशेषाधिकार  )  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन

 करता  हूं  ।

 वास्तव  में  यह  एक  साधारण  विधेयक  है  जिसमें  राज्यपाल  के  वेतन  को  5500  रुपये

 मास  से  बढ़ाकर  11000  रुपये  प्रतिमास  करने  का  प्रावधान  राज्यपाल  को  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के

 समय  से  5500  रुपये  का  वेतन  मिल  रहा  है  जिसे  काफी  वर्षों  के
 बाद  बढ़ाकर  11000  रुपये  करने

 का  प्रयास  किया  गया  इस  दृष्टिकोण  से  इस  संशोधन  को  बहुत  पहले  किया  जाना

 चाहिए  था  और  इसीलिए  इसे  ठीक  समय  पर  लाया  गया  है  ।

 अब  इस  साधारण  विधेयक  पर  चर्चा  आरम्भ  हो  गई  इस  विधेयक  के  सभी  विषयों  पर

 चर्चा  होने  के  इसे  कुछ  ही  मिनटों  में  पारित  किया  जाना  चाहिए  प्रथम  वक्‍ता

 श्री  वेंकट  र॒त्नम  ने  एक  मूलभूत  प्रश्न  उठाया  है  कि  क्‍या  राज्यपाल  के  पद  की  आवश्यकता  है  और

 क्या  इससे  कोई  प्रयोजन  हल  होता  उन्होंने  यहां  तक  कहा  है  कि  यह  पद  निरर्थक  है  ओर  इसकी

 कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 अब  सदस्यों  ने  चर्चा  के  दौरान  इस  विधेयक  के  बहाने  राष्ट्रपति  की  शक्तियों  के  बारे  में

 भी  प्रइन  उठाए  तथा  कुछ  सदस्यों  ने  संसद  सदस्यों  के  वेतन  के  बारे  में  अपनी  शिकायतें  रखनी
 आरम्भ  कर  दी  हैं  ।

 *+का  यंवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 संशोधन  विधेयक  )

 शरद
 मेरे  विचार  से  इस  विधेयक  का  कार्यक्षेत्र  बहुत  सीमित  है  लेकिन  जैसाकि  विपक्ष  के  शुरू  के

 वक्‍ता  ने  एक  मूल-भूत  मुद्दा  उठाया  है  कि  क्या  यह  पद  आवदयक  है  और  क्या  इसे  जारी  रखना

 चाहिए  या  मैं  इस  विषय  पर  भी  अपने  विचार  व्यक्त  करना  चाहूंगा  ।

 स्वतन्त्रता  से  पहले  राज्यपाल  का  यह  पद  केवल  एक  सांविधा  निक  तानाशाह  का  पद  और
 वह  एक  निरंकुश  शासक  था  जो  कि  प्रान्तीय  तानाशाही  का  संचालन  करता  था  परन्तु  आजादी  के

 पदचात्‌  उसकी  मूमिका  पूरी  तरह  से  भिन्‍न  है  और  इस  बात  पर  सहमत  होना  बहुत  कठिन  है  कि  यह
 पद  बिल्कुल  भी  आवश्यक  नहीं  इस  संविधान  की  संघीय  व्यवस्था  में  जब  हमारे  यहां  राज्य  और
 केन्द्र  हैं  तो किसो  संवेधानिक  प्रधान  की  आवधष्यकता  मैं  ऐसी  स्थिति  की  कल्पना  नहीं  कर

 :.  सकता  हूं  जहां  कोई  भी  संवेधानिक  प्रधान  न  हो  और  सरकार  स्वयं  हो  निर्वाचित  विधान  सभा  या
 निर्वाचित  संसद  के  श्रति  जिम्मेदार  हो  ।  कई  ऐसी  स्थितियां  आ  सकती  हैं  जहां  विधान  सभा

 मुख्यमंत्री  को  शपथ  दिलाने  के  संबंध  में  निणेय  लेना  पड़े  और  कई  अन्य  संवंधानकि  कार्य  करने
 पड़ें  ।  इसके  अलावा  मैं  कहूंगा  कि  भारत  के  संविधान  में  राज्यपालों  को  कतिपय  विशेष  दायित्व
 देकर  यह  बात  काफी  स्पष्ट  की  गई  है  |  उदाहरण  के  लिए  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  यह  राज्यपाल  की  विशेष
 जिम्मेदारी  है  कि  वह  इस  पर  गौर  करे  ।  अनुच्छेद  371  और  अन्य  कई  धाराओं  के  अन्तगंत  अब

 ऐसे  कई  प्रावधान  रखे  गए  हैं  जिनकी  ओर  ध्यान  देना  उदाहरण  के  लिए  राज्य  सरकारों  और
 जिला  परिषदों  के  बीच  रायल्टी  के  हिस्से  का  फंसला  उसके  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  अलावा  राज्यपाल  यह  निर्णय  लेता  है  कि  कोन  से  दल  के  नेता  को  राज्य  का  मुख्यमन्त्री
 नियुक्त  किया  जाए  ओर  संविधान  में  कई  अन्य  उपबन्ध  हैं  जिनके  लिए  राज्यपाल  के  पद  की
 आवश्यकता  मैं  इस  स्थिति  में  यह  भी  कह  सकता  हूं  कि  हमारे  संविधान  में  एक
 शक्तिशाली  केन्द्र  की  कल्पना  की  गई  है  ।  हमें  यह  भी  समझना  चाहिए  कि  जब  संविधान  बनाया
 गया  था  तब  देश  बहुत  मुश्किल  समय  से  गुजर  रहा  देश  का  विभाजन  हुआ  था  और  कई
 चीजें  की  जा  रही  अतः  इस  देश  के  नेताओं  ने  फंसला  किया  कि  एक  शक्तिशाली  केन्द्र  होना
 चाहिए  ।  इस  विचार  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संविधान  बनाया*  गया  ।

 इसमें  कुछ  भी  गलत  नहीं  है  यदि  संविधान  में  इस  बात  की  व्यवस्था  की  गई  है  कि

 केन्द्र  का  उस  कार्य  में  कुछ  कहने  का  अधिकार  होना  चाहिए  या  किसी  तरह  की  निरीक्षण  करने  की
 शक्ति  होनी  चाहिए  जो  राज्यों  में  स्वयं  किया  जा  रहा  कुछ  हक  राज्यपाल  को  दिए  गए

 उदाहरण  के  लिए  उसका  कार्य  यह  सुनिदिचत  करना  है  कि  राज्यों  का  प्रशासन  संवंधानिक
 उपबन्धों  के  अनुसार  चले  ।  यदि  यह  इस  तरह  से  नहीं  चलाया  जाता  है  तो  वह  राष्ट्रपति  को  रिपोर्ट
 पेश  कर  सकता  है  और  उस  रिपोर्ट  पर  कायंवाही  करते  हुए  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  जा  सकता

 है  ।  ऐसा  हमेशा  नहीं  होता  है  कि  वह  केवल  सत्तारूढ़  दल  का  ही  प्रयोजन  सिद्ध  करता  कई
 बार  यह  के  हित  में  होता  क्योंकि  यदि  संवंधानिक  उपबन्धों  का  उर्चित  ढंग  स्रे  पालन  नहीं
 किया  जाए  और  राज्यों  में  एक  संवेधानिक  सरकार  कार्यरत  न  हो  तो  केन्द्र  का  राष्ट्रपति  के  माध्यम
 से  और  स्वयं  राज्यपाल  की  रिपोर्ट  के  माध्यम  से  हस्तक्षेप  करना  पड़ता  है  ।

 इस  दृष्टि  से  इस  देश  की  एकता  ओह  केन्द्र
 को

 शक्तिशाली  बनाये  रखने  के  लिए  इन
 सभी  शक्तियों  का  होंना  आवष्यक  उदाहरण  के  जहां  तक  अध्यादेश  जारी“करने  की  बात

 है  राज्यपाल  को  अध्यादेश  जारी  करने  पड़ते  परन्तु  कुछ  परिस्थितियों  में  यह  भी  व्यवस्था  की
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 संशोधन  विधेयक  )

 गयी  है  कि  वह  अनुमति  देने  से  इन्कार  कर  सकता  है  और  वह  अध्यादेश  को  जारी  करने  की  बात
 पर  विचार  भी  कर  सकता

 जहां  तक  विधेयकों  का  सम्बन्ध  है  कभी  कभी  यह  देखा  जाता  है  कि  विधेयक  भी  विधान
 सभा  की  शक्तियों  से  परे  पारित  किये  जाते  हैं  और  उस  स्थिति  में  भी  राज्यपाल  को  कायंवाही
 करनी  चाहिए  और  कायंवाही  करनी  पड़ती  है  तथा  उससे  आशा  की  जाती  है  कि  वह  कायंवाही
 करेगा  और  जहां  तक  उस  विधेयक  का  सम्बन्ध  है  अपनी  अनुमति  देने  से  इन्कार  कर  सकता

 ऐसे  भी  उदाहरण  हैं  जहां  कुछ  राज्यों  ने  ऐसे  विधेयक  भी  पारित  किये  हैं  जो  स्वयं  देश  हितों  के
 विरूद्ध  थे और  राज्यपाल  को  उसे  रोकना  पड़ा  ।  यदि  राज्यपाल  का  पद  नहीं  होता  तो  देश  के  समूचे
 हित  को  नुकप्तान  पहुंचता  ।  अतः  इस  दृष्टि  से  मैं  कहुंगा  कि  यह  पद  नितान्त  आवश्यक  है  ।

 ऐसे  भी  उदाहरण  हैं  जहां  राज्य  सरकारों  ने  स्थानीय  आन्दोलन  कारियों  के  साथ  साठ  गाठ

 की  है  और  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  पूरी  तरह  से  बिगड़  गई  |  लोग  बहुत  अधिक  भयभीत
 राज्यपाल  ने  हस्तक्षेप  किया  ओर  मुख्य  मन्त्री  को  मन्त्रिमंडल  की  बेठक  बुलाने  के  लिए  कहा

 ओर  यह  भी  कहा  आपको  कार्यवाही  करनी  चाहिए  और  यह  सब  रोकना  चाहिए  |  इसलिए  ऐसी
 बात  नहीं  है  कि  राज्य  पालों  ने  कभी  भी  कार्य  नहीं  किया  है तथा  यह  केवल  एक  अलंकारिक  पद

 है  या  इसका  केवल  सतारूढ़  दल  द्वारा  अपने  हितों  के  लिए  उपयोग  किया  जाता  है  ।  ऐसा  नहीं  है
 यदि  हम  इन  सभी  राज्यपाल  की  सामाजिक  जिम्मेदारियों  और  राज्यपाल  की  कई  शक्तियों
 पर  गौर  करें  तो  यह  पता  चलेगा  कि  जहां  तक  इस  पद  का  सम्बन्ध  है  यह  निहायत  जरूरी  है  ।

 राज्यपाल  की  भुमिका  का  आलादी  कष्णस्वामी  अय्यर  ने  भी  बड़े  कौशल  से  वर्णन  किया  था

 उन्होंने  कहा  था  :

 व्यक्ति  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वह  मन्त्रिमंडल  के  एक  मित्र  और
 मध्यस्थ  के  रूप  में  कायं  करें  ओर  शुरू  में  सरकार  के  ठीक  ढंग  से  कार्य  करने  में  सहायता
 करें  |  यह  बात  मुख्य  रूप  से  याद  रखनी  चाहिए  कि  राज्यपाल  एक  सर्वधानिक  प्रधान  एक
 दूरदर्शो  सलाहकार  और  सरकार  का  परामशेदाता  होता  है  जो  कि  कठिनाई  को  और  बढ़ा
 सकता

 उसकी  यह  जिम्मेदारी  भी  है और  कई  बार  राज्यपालों  ने  इस  दायित्व  को  कुशलता  से  निभाया  है
 अन्यथा  इस  देश  का  हित  भी  खटाई  में  पड़  सकता  था  ।  संविधान  के  विशेषज्ञों  द्वारा  कुछ  मार्ग
 निर्देशों  का  भी  जिक्र  किया  गया  है  कि  उसे  अपनी  शक्तियों  जांकि  उसके  विवेकाधीन  कैसे
 उपयोग  करना  चाहिए  ।  जब  वह  सरकार  की  सलाह  के  अनुसार  कार्य  नहीं  करता  है  तो  इस  संबंध
 में  बहुत  सी  बातें  दी  गई  यह  सुकाव  दिया  गया  है  कि  यदि  विधेयक  पूरी  तरह  से  असंवंधानिक

 है  और  यदि  यह  एकता  और  अखण्डता  की  दृष्टि  से  देश  के  व्यापक  हितों  के  विरूद्ध  है  और  संर्घाय
 सिद्धान्त  को  बनाये  रखने  की  आवश्यकता  तथा  संघ  की  सामान्य  नीति  से  टकरातोी  है  या  यह
 राज्य  के  नीति  निर्देशक  सिद्धान्तों  का  सीधे  विरोध  करता  है  या  राज्य  द्वारा  पारित  किया  गया
 विधेयक  बहुत  राष्ट्रीय  महत्व  का  है  तो  राज्यपाल  को  राष्ट्रपति  के  विचार  के  लिए  विधेयक  को
 आरक्षित  करने  की  कार्यवाही  करनी

 ये  बातें  केवल  सेद्धान्तिक  नहीं  इन  सब  वर्षों  में  हमने  ऐसा  देखा  है  ओर  ऐसे  उदाहरण
 हैं  जहां  राज्यगाल  को  कायंवाही  करनी  पड़ी  ।
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 संशोधन  विधेपषक  )

 शरद  विघ  |

 यह  सच  है  कि  इन  क्यों  को  करते  हुए  ऐसे  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  करना  आवश्यक  है  जो

 इन  सब  कतंव्यों  और  कृत्यों  को  कर  सके  ।  अतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध-करूंगा  कि  राज्यपालों  को

 नियुक्त  करते  हुए  वे  कतिपय  पहलुओं  पर  अवश्य  ध्यान  ये  वास्तव  में  राजनीतिक  नियुक्तियां
 आप  केवल  सेवा  निवृत्त  नौकरशाहों  या  सेवानिवृत  सेनिक-अधिकारियों  और  भूत  पूर्व  सेनिकों

 को  ही  नियुक्त  नहीं  कर  सकते  हैं  |  यह  केवल  एक  नौकरशाहों  का  काये  या  कतंव्य  नहीं  है  ।  यह  एक
 राजनीतिक  कृत्य  राज्यपाल  जब  अपनी  रिपोर्ट  बनाता  है  तब  उसे  राज्य  की  राजनीति  को

 देखना  होता  उसका  अनुमान  लगाना  होता  है  तथा  उस  राज्य  की  राजनीति  को  समभना  होता
 यह  केवल  प्रशासनिक  उत्तर  दायित्व  नहीं  है  ।  अतः  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  वह  अपनी  नीति

 .  की  समीक्षा  करें  और  केवल  निकाले  हुए  राजनीतिज्ञों  या  सेवा  निवृत  सरकारी  कमंचारियों  या

 पूर्व  सैनिकों  को  हो  नियुक्त  न  अपितु  जैसे  आप  अच्छे  राजनीत्तिज्ञों  को  मन्त्री  बनाते  हैं  उसी

 तरह  आपको  अच्छे  राजनीतिज्ञों  अच्छे  लोगों  को  राज्यपाल  नियुक्त  करना  यह  गलत  नहीं
 यदि  आप  अपने  लोगों  को  नियुक्त  करते  हैं  जब  अन्य  दल  सता  में  था  तो  उसने  भी

 अपने  लोगों  को  राज्यपाल  बनाया  इसमें  कुछ  भी  गलत  नहीं  है  कि  जो  दल  सत्ता  में  है  उसे
 अंपने  उन  विश्वासी  लोगों  को  नियुक्त  करना  चाहिए  जो  केन्द्र  और  राज्य  के  मध्य  सम्बन्ध  को  ठीक
 प्रकार  से  बनाये  रख  सके  और  जो  उचित  ढंग  से  कायं  कर  सके  और  जो  यह  सुनिश्चित  कर  सकें
 कि  पूरा  संघीय  सम्बन्ध  ठीक  ढंग  से  चले  ।

 यदि  हमारे  पास  ऐसे  अयोग्य  राज्यपालों  के  उदाहरण  हैं  जिन्होंने  गलत  ढंग  से  काय  किया
 है  तो  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  यह  पद  खराब  है  ।  हो  सकता  है  कि  आपने  ऐसे  अयोग्य  व्यक्तियों
 को  नियुक्त  किया  हो  जिन्होंने  अपने  कतेव्य  को  न  समझा  हो  और  उन्होंने  अपने  +तंव्य  का  उचित
 ढंग  से  पालन  न  किया  हो  ।  यह  पद  अच्छा  यह  संविधान  के  अन्तर्गत  आवश्यक  यह  हमारे  देश
 के  द्वित  में  जरूरी  परन्तु  कायंपालिका  को  केवल  एक  काये  करना  चाहिए  कि  उसे  योग्य
 योग्य  अपनी  पसंद  के  विश्वासी  तथा  ऐसे  व्यक्षितयों  को  नियुक्त  करना
 चाहिए  जो  इन  बातों  को  कायम  रख  सके  तथा  देश  के  हित  में  इन  कार्यो  को  कर  सके  ।  मेरा  यही
 अनुरोध

 थो  विनेश  गोस्वामी  :  विधेयक्र  का  कायंक्षेत्र  बहुत  सीमित  है  ।  जहां
 तक  इस  विधेयक  के  कार्यक्षेत्र  की  बात  है  यह  राज्यपाल  का  वेतन  5500  रुपये  से  बढ़ाकर  11000
 रुपये  प्रति  माह  करने  के  बारे  में  है  और  मैं  इस  बात  से  ईर्ष्या  नहीं  करूगा  कि  यह  धन  राशि
 पाल  को  दी  जा  रही  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  अब  समय  आ  गया  है  जब  कि
 उप  मन्त्री  संसद  सदस्य  और  अन्य  लोगों  के  बेतन  को  तदर्थ  रूप  से
 बढ़ाने  की  ऐसा  कोई  सिद्धान्त  होना  चाहिए  जो  वेतन  बढ़ाने  या  घटाने  में  मार्ग  दर्शक  हो  ।
 इसे  मूल्य  सूचकांक  से  भी  जोड़ा,जा  सकता  है  ।  हर  बार  गृह  मन्त्री  द्वारा  ससद  सदस्यों  के  बेतन  बढ़ाने
 सम्बन्धी  विधेयक  को  संसद  में  प्रस्तुत  जोकि  गलत  प्रभाव  डातता  है  या  राज्यपाल  के  वेतन
 के  लिए  विधेयक  लाने  की  ऐसा  कोई  सिद्धांत  होना  चाहिए  कि  बेतन  मूल्य  सूचकांक  में  एक
 विशेष  वद्धि  के  साथ  ही  बढ़ाया  जा  सके  ।

 परन्तु  जहां  तक  उस  व्यापक  पहलू  की  ब,त  है  जिसपर  कई  सदस्यों  ने  अपने  विचार  जाहिर
 किये  एक  बिचार  यह  है  कि  राज्यपाल  के  पद  को  समाप्त  कर  दिया  मैं  नही  समझता

 196



 15  1909  राज्यपाल  भत्ते  और  विशेषाधिकार )
 संशोधन  विधेयक  )

 कि  इस  समय  मैं  इस  पर  विवाद  क्‍यों  कि  यह  एक  बहुत  व्यापक  प्रदन  परन्तु  माननीय
 सदस्य  जो  मुझसे  पहले  बोले  न ेकहा  था  कि  राज्यपाल  को  एक  मित्र  और  एक  मध्यस्त  होना
 चाहिए  और  दूसरी  बात  उन्होंने  कही  थी  कि  राज्यपाल  का  कतंव्य  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि
 राज्य  का  प्रशासन  संविधान  के  अनुरूप  चले  |  एक  संघीय  व्यवस्था  का  सफल  होना  केन्द्र  और  राज्य
 के  मध्य  विश्वास  पर  निरभर  करता  है  ।  यदि  केन्द्र  यह  समझता  है  क्रि  केवल  केन्द्र  ही  संवैधानिक
 गुणों  की  खान  है  और  राज्य  में  केन्द्र  का  कोई  एक  एजेन्ट  होना  चाहिए  और  यह  कि  राज्यों  पर
 हमेशा  इस  बात  के  लिए  सदेह  किया  जाये  कि  राज्य  का  शासन  संविधान  के  अनुसार  नहीं  चलाया
 जा  सकेगा  यद्यपि  यह  स्वयं  लोगों  द्वारा  चुनी  गयी  है  तब  मेरा  विदवास  है  कि  हमारी  संघीय  व्यवस्था
 का  अस्तित्व  ही  खतरे  में  पड़  जायेगा  ।  ह

 यदि  राज्य  सरकार  आपे  से  बाहर  हो  सकती  यदि  राज्य  उसी  तर्क  से  संविधान  का
 उल्लंघन  कर  सकते  हैं  तो  इस  बात  की  कया  गारंटी  है  कि  केन्द्र  सरकार  संविधान  के  अनुसार  शासन
 चलायेगी  ?  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  इस  देश  में  संबंधानिक  उपबंधों  का  उल्लंघन  हुआ  है  और  इस
 कारण  ही  जनता  ने  अपने  मतदान  द्वारा  दलों  को  सत्ता  से  हटा  दिया  ?

 स्थिति  यह  है  कि  यदि  राज्य  और  केन्द्र  का  शासन  संविधान  के  अनुसार  नहीं  होता  तो
 कोई  व्यक्ति  अथवा  कोई  राष्ट्रपति  अथवा  कोई  राज्यपाल  इस  देश  को  बचा  नहीं  सकता  है  ।  यह
 सुरक्षा  जनता  स्वयं  करेगी  ।  और  मेरी  राय  में  यह  महसूस  करना  ठीक  नहीं  है  कि  यदि

 चुनी  गई  सरकार  संविधान  के  अनुसार  शासन  नहीं  चलाती  है  तो  राष्ट्रपति  अथवा  राज्यपाल  ही
 इसके  बारे  में  अंतिम  निर्णायक  हो  सकता  निर्णायक  तो  केवल  जनता  ही  होनी  चाहिए  ?  क्योंकि
 यदि  यह  शक्ति  राज्यपाल  को  दे  दी  जाती  है  तो  इसी  के  आधार  पर  यह  शक्ति  इस  देश  के  राष्ट्रपति
 में  निहित  होनी  चाहिये  और  कोई  भी  इस  बात  से  सहमत  हो  सकता  है  कि  यादे  केन्द्र  सरकार
 संविधान  के  अनुसार  काय॑  नही  करती  है  तो  राष्ट्रपति  इसी  आधार  पर  कि  केन्द्र  सरकार  संविधान
 के  अनुसार  कार्य  नहीं  कर  रही  उस  केन्द्रीय  सरकार  को  बर्खास्त  कर  सकतः  मेरा  निश्चिचत
 विचार  है  कि  संविधान  के  अधीन  राष्ट्रपति  को  कन्द्र  में  निर्वीकत  सरकार  को  बर्खास्त  करने  की

 कोई  शक्ति  नहीं  है  ।  द

 बचाव  के  दो  रास्ते  पहली  बचाव  व्यवस्था  यह  सभा  है  |  जब  तक  प्रधान
 मन्त्री  अथवा  प्रधान  मन्त्री  के  साथ-साथ  मन्त्रिमण्डल  को  सभा  का  विश्वास  प्राप्त  वह  प्रधान
 मन्त्री  बने  रहेगे  ।  मान  लीजिये  संविधान  के  अनुसार  अपनी  शक्ति  का  प्रयोग  नहीं  करती

 तो  दूसरी  बचाव  व्यवस्था  स्वयं  जनता  में  निहित  है  ।  जनता  उस  सरकार  को  उखड़  फेंकेगी  जिसके

 बारे  में  वह  यह  महसूस  करता  है  कि  वह  सरकार  सविधान  के  उपबंधों  का  उलंघन  रही  है  ।
 और  मुर्के  विदवास  है  कि  यह  सिद्धांत  राज्यों  के  मामलों  में  भी  दवंता  ये  दो  बचाव

 व्यवस्था  है  अर्थात्‌  विधानमडल  की  बचाव  व्यवस्था  भौर  जनता  कं  बचाव  जिसे  संविधान

 में  प्रदत्त  गारंटी  के  विरूद्ध  कार्य  किये  जाने  पर  प्रयोग  में  लाया  जाना  मैं  ऐसा  इसलिए
 कहता  कि  हमें  भली  भांति  विदित  है  कि  विगत  समय  में  राज्यपाल  को  शक्ति  का  दुरूपयोग  किया

 गया  यदि  राज्यपाल  मित्र  के  रूप  में  अथवा  एक  मध्यस्थ  के  रूप  में  कार्य  करे  तो  वह  कार्य  कर

 सकता  बशतें  कि  मंत्रिमंडल  और  विधान  सभा  साथ  उसके  सम्बन्ध  सौहादंपूर्ण  हों  ।  जहां  तक

 राज्य  संचालन  का  सम्बन्ध  आप  से  यह  आशा  नहीं  की  जाती  कि  आप  किसी  भी  ब्यक्ति  को

 वहां  ग्ुप्तचर  अधिकारी  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिये  नियुक्त  कर
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 ॥॒

 बिनेश  गोस्वामी  ]
 जहां  तक  राज्यपाल  की  नियुक्ति  का  सम्बन्ध  इसके  बारे  में  अनेक  सुझाव  दिये  गये  हैं  ।

 संविधान  में  दिये  गये  ऐसे  कृत्यों  को  छोड़कर  जिनमें  राज्यपाल  अपने  स्व-विवेक  से  काम  ले  सकते
 राज्यपाल  को  मन्त्रिमंडल  की  सलाह  के  अनुसार  कार्य  करना  होता  आप  उस  राज्यपाल

 से  मन्त्रिमंडल  की  सहायता  और  सलाह  से  काम  करने  की  आशा  कंसे  कर  सकते  हैं  यदि  उसका
 राज्य  सरकार  के  साथ  किसी  प्रकार  का  ताल-मेल  नहीं  इसलिये  मैं  गृह  मन्त्री  से कम  से  कम

 इतना  अनुरोध  तो  करना  ही  चाहुंगा  कि  राज्यपाल  की  नियुक्ति  के  मामले  में  राज्य  का  परामशं  ही
 नहीं  अपितु  सहमति  भी  अपेक्षित  है  क्‍योंकि  मुख्य  मन्त्री  या  मंत्रिमंडल  की  सहमति  के  बिना  उनके
 सर  पर  बिठाये  गये  राज्यपाल  के  साथ  मनमुटाव  होना  निश्चित  और  प्रजातंत्र  जहां
 पाल  की  भूमिका  बहुत  ही  सीमित  है  ओर  ऐसी  स्थिति  में  यदि  गलत  फहमी  के  कारण  मनमुटाव
 आरम्भ  हो  जाता  है  तो  राज्य  प्रणाली  सही  ढंग  से  काये  नहीं  कर  ध्वकती  उदाहरण  के  तौर

 हमने  देखा  कि  आंध्रप्रदेश  में  क्या  हुआ  ।  मैं  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हूं  ।  हमने  यह  भी
 देखा  कि  ज॑म्मू  और  काइमीर  में  क्या  मैं  श्री  फारूख  द्वारा  लिखित  डिस्मिसलਂ
 नामक  पुस्तक  अपने  साथ  नहीं  लाया  हूं  ।  उन्होंने  राज्यपाल  के  विरूद्ध  गम्भीर  आरोप  लगाये  थे  ।
 आंध्र  प्रदेश  और  जम्मू-काइमोर  दोनों  के  बारे  में  बाद  के  से  चलता  है  कि  राज्यपालों  के
 सरका  रो  को  बरखस्त  करने  के  निर्णय  पूरो  तरह  गलत  थे  ।  जनता  ने  उनके  विरूद्ध  मतदान  किया  ।
 मैं  एक  अन्य  जो  मौलिक  श्रइत  उठाना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  संविधान  के  अन्तगंत  राज्यपाल  का
 पढे  किसी  कं  प्रति  जवाब  देह  नहीं  है  |  यदि  राष्ट्रपति  सविधान  के  विरूद्ध  कोई  कार्य  करता  है  तो

 संविधान  के  अनुच्छेद  61  के  अधीन  उसपर  महाअभियोग  चलाया  जा  सकता  यदि  प्रधानमन्त्री
 ढंग  से  कार्य  नहीं  करता  है  तो  उसके  विरूद्ध  अविश्वास  प्रस्ताव  लाया  जा  सकता हैं  ।  किन्तु  राज्य
 पाल  के  विरूद्ध  महाअभियोग  चलाने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  अविश्वास  प्रस्ताव  लाने  का  भी
 कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।  राज्यपाल  के  विरूद्ध  जवाब  देही  तलब  करने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 -  संविधान  के  अन्तगंत  ऐसा  कोई  भी  उपबंध  नहीं  है  जिसके  अन्तगंत  राज्य  विधान  सभा  संसद
 में  राज्यपाल  को  जवाबदेह  ठहराया  जा  सके  ।  यह  स्थित्ति  नितांत्त  अस्वीकायं  इस  देश  में
 सभी  व्यक्ति  तथा  सभी  जननेता  जवावदेह  हैं  किन्तु  राज्यपाल  यहां  तक  कि  यंदि  मुख्य
 न्यायाधीश  अथवा  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  यदि  कोई  गलत  काम  करते  हैं  तो  उनके  विरूद्ध
 कार्यवाही  की  जा  सकती  है  ।  किन्तु  राज्यपाल  के  विरूद्ध  कोई  कायंवाही  नहीं  की  जा  सकती  है  ।
 यदि  उसका  आचरण  संविधान  के  सर्वथा  विरूद्ध  है  अथवा  उत्तरदायित्व  हीन  है  तो  कोई  भी
 केवल  प्रधान  मन्त्री  ही  उसके  विरूद्ध  कोई  निर्णय  ले  सकता  है  जिसका  परिणाम  यह  है  कि  राज्य -
 पाल  केवल  प्रधान  मन्त्री  को  ही  खुश  रखेगा  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  हमने  देखा  है

 जर्क

 हम  इस  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  इसलिये  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  आपवादिक  स्थिति
 में  यदि  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाघोश  के  बारे  राष्ट्रपति  और  उपराष्ट्रपति  क॑  बारे  में
 संसद  में  चर्चा  की  जा  सकती  है  और  यदि  प्रधानमन्त्री  और  मुख्यमन्त्री  संसद  और  विधान  सभा  क
 प्रति  उत्तरदायी  हो  सकते  हैं  तो  राज्यपाल को  उत्तरदायी  क्‍यों  नहीं  बनाया  जा  सकता  है  ?

 इसलिये  मेरा  आग्रह  है'*****  )  न

 जाए  शाट्याश बा  «ः  7  थप  एड  ड  ज  ॉक्‍क&ॉअओअओअक्‍अलध७घ
 अध्यक्ष
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 15  1909  राज्यपाल  भत्ते  और  विशेषाधिकार  )
 संशोधन  विधेयक  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  उस  आरोप  के  बारे  में  कि  किसी  राज्यपाल  के  घर  का

 )
 ~ धो  दिनेश  गोस्वामी  :  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  किसी  राज्यपाल  का  ।

 उपाध्यक्ष  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  श्री  जंगा

 रेड्डी  के  भाषण  में  अब  विनिर्णय  दे  चुका  हूं  और  मैं  यहां  कोई  और  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 क्रो  दिनेश  गोस्वामी  :  यह  शक्ति  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  हैं-**

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  किन्तु  आमतौर  पर  आप  ऐसा  कह  सकते

 क्रो  विनेश  गोस्वामो  :  मैं  तो  यही  कहूंगा  कि  राज्यपाल  की  शक्तियों  का  दुरुपयोग  करने  के

 बारे  में  चर्चा  की  जा  सकती  है  किसी  राज्यपाल  विशेष  के  बारे  में  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  है  मैं

 यही  कहना  चाहूंगा  कि  केन्द्र  में  सत्तारूढ़  दल  के  पक्ष  में  राज्यपाल  की  शक्तियों  का  दुरुपयोग  किया

 गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  वह  पहले  ही  कह  चुके  हैं  ।

 भ्री  बजबोहन  महंतो  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रदन  है  ?

 श्री  बजसोहन  महंतो  :  नियम  47  और  352  के  अनुसार  यह  प्रतिबन्ध  उन  राज्यपाल  और

 राष्ट्रपति  के  बारे  में  जो  अपने  पदों  पर  वंमान  हैं  ।

 जहां  तक  भूतपूर्व  राज्यपालों  भौर  भूतपूर्व  राष्ट्रपतियों  का  सम्बन्ध  उनके  बारे  में  निर्बाध

 चर्चा  की  जा  सकती  मेरा  यही  मुद्दा  आप  इसे  अस्वीकृत  भी  कर  सकते  हैं  अथवा  ठोक  ठहरा

 सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं  ।  वह  व्यक्ति  विशेष  की  चर्चा  नहीं  कर  सकते  सोधी  बात

 है  कि  इस  पर  चर्चा  नहीं  की  जा  मूल  प्रस्ताव  पर  हम  चर्चा  कर  सकते  हैं  किन्तु
 **

 )

 क्री  दिनेश  गोस्वामो  :  मैं  सामान्य  रूप  से  हो  कह  रहा  हूं  |  मैं  किसी  राज्य  विशेष  के  बारे

 में  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  मैं  इस  विवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहता  हूं  कि  अमुक  राज्यपाल
 ने  अपनी  शक्तियों

 का  दुरुपयोग  किया  और  केन्द्र  के  इशारों  पर  नाचता  अनेक  मामले  मैं  +िसी  भी  विशेष

 मामले  का  उल्लेख  नहीं  करूंगा  ।  श्री  कौशल  बिहार  राज्यपाल  रहे  ।  ठीक  मैं  नहीं  सोचता  हूं  कि

 उनके  खिलाफ  मेरी  कोई  शिकायत  यह  बात  व्यक्ति-व्यक्ति  पर  निर्भर  करत्ती  इस

 सदन  के  दोनों  पक्ष  के  कुछ  सदस्यों  की  इस  बात  से  मैं  सहमत  हूं  कि  इस  प्रयोजन  के  लिए
 तथा  राज्यपांल  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  होने  चाहिए  ।  यह  बात

 नहीं  है  कि  अस्वीकृत  व्यक्ति  को  निकाल  ही  दिया  जाये  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  जिस  व्यक्ति  को  जनता

 रह  कर  चुकी  है  उसे  निकाल  ही  दिया  जाये  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  जिन  व्यक्तियों  को  जनता  ने

 रह  कर  दिया  है  उन्हें  इस  राज्य  से  निकाल  ही  दिया  ओर  न  यह  कि  राज्यपाल  को  एक
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 राज्यपाल  भत्ते  और  5  1987
 संशोधन  विधेयक

 बिनेश  गोस्वामी  ]
 मि

 आज्ञाकारी  व्यक्ति  होना  चाहिए  और  उसे  विशेषकर  विरोधी  दल  द्वारा  शासित  राज्यों  केन्द्र  के

 एक  गुप्तचर  अधिकारी  के  रूप  अपनी  निभानी  चाहिए  जिससे  कि  वह  निर्वाचित  सरकार
 को  पदच्युत  करने  में  केन्द्र  सरकार  की  सहायता  कर  सके  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  अब  वह  समय  आ  पहुंचा  है  जब  कि  वतंमान  विवादास्पद
 स्थिति  के  संदर्म  में  जो  कि  इस  देश  में  राष्ट्रपति  और  राज्यपालों  की  शक्तितयों  के  बारे  में  उठ  हैं
 सम्पूर्ण  ममले  की  जांच  कर  ली  जाये  ।  यह  पहली  बात  है  '  दूसरी  यह  कि  केन्द्र  और  राज्यों  में
 निर्वाचित  सरकारों  के  साथ  उनके  क्या  सम्बन्ध  होने  चाहिए  और  ग्ह  मनन्‍्त्री  को  यह  बात  भली
 भांति  ध्यान  में  रखनी  चाहिए  कि  यदि  कोई  सिद्धांत  विशेष  लागू  किया  जाता  है  यानी  यह  मानना
 कि  राज्यपाल  को  यह  अधिकार  है  कि  बहुमत  से  निर्वाचित  सरकार  को  पदच्युत  कर  सकता  हैया
 लोकप्रिय  सरकार  राज्य  में  शासन  संचालन  कर  सकती  संविधान  के  अनुरूप  नहीं  है  बल्कि  संविधान
 का  उल्लंघन  है  और  तब  यही  सादृश्यता  अथवा  यही  तके  केन्द्र  के  बारे  में  भी  लागू  किया  जा  सकता

 विधेयकों  का  उल्लेख  किया  गया  हो  सकता  है  संसद  द्वारा  कोई  ऐसा  विधेयक  पारित  किया
 गया  हो  जिसके  द्वारा  राज्यों  के  अधिकारों  का  अतिक्रमण  होता  है  ।  इसका  उपचार

 1.00  भ०प०  क्‍या  है  ?  न्यायालय  में  जाने  पर  इसका  उपाय  हो  सकता  यदि  संसद  कोई
 ऐसा  कार्य  करती  है  अथवा  किसी  ऐसी  शक्ति  का  करती  है  जो  उसे  प्राप्त

 नहीं  है  तो  उच्चतम  न्यायालय  अथवा  उच्च  न्याय  ही  उसकी  व्याख्या  करेगा  और  हस्तक्षेप
 यदि  राज्य  ऐसी  शक्ति  का  उपयोग  करता  है  जिससे  संविधान  का  उल्लंघन  होता  है  अथवा

 जिसका  राज्यों  को  न  तो  दूसरी  सूची  में  अथवा  तीसरी  सूची  में  ही  प्राप्त  ऐसे  मामले
 में  राज्यपाल  को  मध्यस्थ  नहीं  बनाया  जाना  चाहिए  ।  अन्ततोगत्वा  न्यायालय  ही  इस  बात  का  निर्णय
 करेगा  कि  वह  शक्ति  राज्य  को  उपलैब्ध  है  अथवा  नहीं  ।  किन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि  जनता  के

 हित  जनता  के  लाभ  के  अनेक  विधेयकों  को  रोक  लिया  गया  है  ओर  अनेक  वषं  बीत  जाने  पर
 भी  राष्ट्रपति  ढ्वारा  उनकी  मंजूरी  नहीं  दी  गई  इसलिए  राष्ट्रपति  द्वारा  स्वीकृति  दिए  जाने  अथवा
 स्वीकृति  न  दिये  जाने  के  बारे  में  भी  कुछ  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  को  ओर  चर्चा  करने  की  आवश्यकता

 1.00  म०  प०

 मुझे  केवल  इस  बात  की  चिन्ता  है  कि  इस  विधेयक  पर  चर्चा  करते  समय  मुझे  इस  बात
 पर  गहराई  से  चर्चा  करने  का  सुअवसर  प्राप्त  नहीं  हो  जा  रहा  है  कि  राज्यपाल  के  क्या-क्या  कार्य  है
 और  उसके  क्या-क्या  अधिकार  राज्यपाल  की  नियुक्ति  किस  प्रकार  की  जानी  स्वीकृति
 देने  अथवा  न  देने  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  के  कया  अधिकार  और  ककत्त॑व्य  किस  प्रकार  के
 विघेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  लेने  के  लिए  राज्यपाल  को  भेजने  के  सम्बन्ध  में  राज्यपाल  के
 क्या-क्या  अधिकार  और  कर्तव्य  इसलिए  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  विशेष  कर  आज  की
 विवादास्पद  स्थिति  के  संदर्भ  में  जो  प्रकाश  में  आई  इन  सभो  बातों  पर  विशद  चर्चा  करने  की
 आवद्यकता  यहां  तक  प्रधान  मन्‍्त्री  का  यह  कथन  भी  रिकार्ड  में  द्ं  है  कि  टेसी  संस्थाएं  हैं  जो
 संविधान  को  उलटने  की  कोशिश  रही  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  को  ओर  से  दिए  गये  इस  प्रकार  के  वक्तव्य
 की  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  है  |  वह  बात  महत्वपूर्ण  हो  जाती  है  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  समय  समाप्त  6

 रो  विनेश  गोस्वासो  :  जब  प्रधान  मन्त्री  खतरा  महसूस  करते  हैं  ओर  यह  भी  सहसूस  करते
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 15  1909  राज्यपाल  भत्ते  और  विभेषाधिकार )
 संशोधन  विधेयक

 हैं  कि  पद  का  दुरुपयोग  हो  सकता  है  तो  ऐसी  स्थिति  में  महसूस  करता  हूं  कि  पूरे  मामले  पर  चर्चा
 की  जानी  चाहिए  ।  मैं  ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  यह  सभा  के  सभी  वर्गों  की  राय  है  कि
 पाल  के  क्रृत्यों  और  शक्तियों  के  बारे  में  चर्चा  होनी  मैं  आशा  करता  हूं  कि  हमें  कोई  अवसर

 जब  हम  इस  विषय  पर  गहराई  से  और  विस्तार  से  विचार  कर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  दोपहर  के  भोजन  के  लिए  सभा  स्थगित  करते  हैं  और  मध्याह्न
 पश्चात्‌  2  बजे  समवेत  होंगे  ।

 1 02  म०१०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  बजे  म०.प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.05  म०  Fo

 मध्याह्ल  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  2  बज  कर  5  मिनट  म०  प०  पर  पुंनः  समयेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासोन

 राज्यपाल  भत्ते  और  विशेषाधिकार  )  संशोधन  विधेयक

 क्री  पो०  नामग्याल  :  राज्यपाल  की  परिलब्धियों  को  5500  रुपये  से  बढ़ाकर
 11,000  रु०  प्रति  माह  करने  वाले  इस  राज्यपाल  भत्ते  और  बिशेषाधिकार  )  संशोधन

 1987  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 राज्यपाल  की  परिलब्धियों  में  1950  से  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई  जब  कि  केन्द्रीय
 सरकार  के  मन्त्रियों  तथा  संसद  के  दोनों  सदनों  के  पीठासीन  अधिकारियों  की  परिलब्धियों  में  1985  5
 में  वद्धि  की  गई  थी  ।  1950  से  आवश्यक  वस्तुओं  और  जीवन  निर्वाह  की  अन्य  वस्तुओं  की  कीमतों
 में  कई  गुना  वृद्धि  हुई  इसको  देखते  हुए  राज्यएालों  की  परिलब्धियों  में  यह  वृद्धि  उच्चित  ही
 अतः  मैं  इस  विधेयक  77

 पूरे  दिल  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 शिडिम्बना  यह  है  कि  जो  संसद-सदस्य  केन्द्रीय  सरकार  का  बजट  पारित  करते  हैं
 और  पीठासीन  राज्यपालों  और  सभी  अन्य  सरकारी  कर्मचारियों  ज॑से  सभी
 मामलों  में  वेतन  वृद्धि  का  समर्थन  करते  उनकी  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता
 सदस्यों  को  जिन  वित्तीय  समस्याओं  और  कठिनायों  का  सामना  करना  पड़ता  उस  ओर  कोई
 ध्यान  नहीं  देता

 जो  अन्य  लोगों  के  मामलों  की  वकालत  करते  हैं  ।  उन्हें  कोई  भी  सुविधा  प्रदान
 नहीं  की  जाती  है  ।  लेकिन  हमारे  मामले  पर  कौन  विचार  करेगा  ?

 एक  साननोय  सदस्य  :  ऐसी  कोई  सम्भावना  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहां  दो  मंत्री  उपस्थित  हैं  ।

 291



 राज्यपाल  भत्ते  और  5  1987
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 विमान  रियायती  दरों  पर  आदि  की  सुविधाएं
 प्राप्त  संसद  सदस्य  ज्यादातर  इन  सुविधाओं  का  प्रयोग  करते  लेकिन  कुछ  मामलों  में  जिन
 क्षेत्रों  में  रेल  लाइनें  नहीं  कोई  वायु  सेवा  नहीं  टेलीफोन  सुविधायें  नहीं  इन  सुविधाओं  का
 उन  क्षेत्रों  क ेसंसद  सदस्यों  के  लिए  कोई  लाभ  नहीं  अतः  सरकार  निकट  भविष्य  में  इनके
 भत्तों  ओर  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  पर  विचार  करना  ताकि  वे  अपने  सावंजनिक  वायदों
 ओर  दायित्वों  को  सही  ढंग  से  पूरा  कर  सकें  |  संसद  सदस्यों  के  वेतन  और  भत्तों  के  नियमों  में  भारी
 परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  सरकार  को  जहां  रेल  या
 टेलीफोन  या  अन्य  परिवहन  सुविधायें  नहीं  वहां  गुण-दोष  के  आधार  पर  इस  बारे  में  विचार

 ,  करना  चाहिए  ।  सरकार  को  विमान  टेलीफोन  तथा  अन्य  सुविधाओं  के  पर  कुछ ”  और  सुविधाएं  ऐसे  सदस्यों  को  देने  पर  विचार  करना  चाहिए  ।
 माननीय  गृह  मंत्री  को  मेरे  इन  विचारों  को  संसदीय  कार्य  मन्त्री  तक  पहुंचाने  का  कष्ट

 करना  ताकि  निकट  भविष्य  में  आवश्यक  संशोधन  लाया  जा  इन  कुछ  शब्दों  के  साथ
 माननीय  गृह  मंत्री  द्वारा  पेश  किये  गए  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 को  बजमोहन  सहन्तो  :  राज्यपाल  की  परिलब्धियों  के  विषय  में  वाद-विवाद  करते

 हमें  इस  प्रइन  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  कि  परिषद्‌  के  संदर्म  में  राज्यपाल  के  अधिकार
 तथा  कृत्य  कया  हैं  |  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि मामला  हल  हो  गया  1974  में  उच्चतम  न्यायालय
 ने  इस  बारे  में  फंसला  दिया  इस  विषय  पर  चर्चा  नहीं  की  जानी  आप  जानते  ही  हैं
 कि  अनुच्छेद  141  के  अधोन  उच्चतम  न्यायालय  ने  जिस  कानून  के  बारे  में  फैसला  दिया  है  वह
 इस  देश  का  कानून  जब  तक  इसे  बदल  नहीं  दिया  तब  तक  किसी  अन्य  व्याख्या  की
 आवद्ययकता  नहीं  मुझे  शक  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  संविधान  में  संशोधन  किया  जा  सकता  है
 या  केशवानन्द  भारती  मामले  द्वारा  लगाई  गई  सीमाओं  के  संविधान  को  मूल  ढांचे
 में  परिवर्तन  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 अब  मैं  समशेर  सिंह  बनाम  पंजाब  राज्य  के  मामले  में  दिए  गए  फैसले  के  कुछ  अंश  उद्घृत
 करना  चाहता  हूं  जिसमें  मन्त्रिपरिषद  और  राष्ट्रपति  के  मध्य  राज्यपाल  और  राज्य

 परिषद्‌  के  मध्य  सम्बन्धों  के  बारे  में  कानून  को  स्पष्ट  किया  गया
 पेरा  2230,  में

 अपने  संविधान  की  इस  सम्बन्ध  में  जो  विधि  है  उसकी  घोषणा  करते  हैं  कि
 राष्ट्रपति  और  राज्यपाल  जोकि  विभिन्‍न  अनुच्छेदों  के  अन्तगंत  सभी  कार्यपालक  तथा  अन्य
 शक्तियों  के  अभिरक्षक  इन  उपबन्धों  द्वारा  अपनी  औपचारिक  संवेधानिक  शक्तियों  का
 प्रयोग  केवल  अपने  मन्त्रियों  के  परामर्श  पर  ओर  परामर्श  के  अनुरार  सुविदित  विशेष
 स्थितियों  को  छोड़कर  करेंगे:**”!
 विशेष  स्थितियां  कोन  सी  हैं  ?  अनुच्छेद  100  के  अन्तर्गत  जब  चनाव  सलाह  देता

 तब  राष्ट्रपति  चुनाव  आयोग  की  सलाह  पर  काये  करेगा  ।  अन्तर  जहां  तक  राष्ट्रपति
 ओर  राज्यपाल  का  सम्बन्ध  किसी  अन्य  क्षेत्र  में  वह  कोई  व्यक्तिगत  कार्य  नहीं  कर  सकता  ।  देश
 के  विद्वान  न्यायाघीश  श्री  कृष्ण  अय्यर  द्वारा  दी  गई  टिप्पणी  को  यहां  उद्धत  करना  चाहता  हूं  ।.

 या  सर्वांगीण  हुए  ये  स्थितियां  प्रधान  मन्त्री  (  मुख्यमंत्री )
 की  पसंद  से  सम्बन्धित  हैं  हालांकि  यह  पसन्द  इस  बात  पर  निर्भर  करती  है  कि  उस  व्यक्ति

 का  सभा  में  बहुमत  होना  चाहिए***ਂ
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 वह  प्रधान  मन्त्री  या  मुख्यमन्त्री  हो  सकता  लेकिन  मुख्य  बात  यह  है  कि  उसका  सभा  में
 बहुमत  होना

 ऐसी  सरकार  को  बर्खास्त  करना  जिसका  सभा  में  बहुमत  नहीं  रहा  है  लेकिन
 वह  हट  नहीं  रही  है

 ऐसी  स्थितियों  में  राष्ट्रपति  या  राज्यपाल  मन्त्रिपरिषद्‌  को  वर्खास्त  कर  सकता  यानि  जब
 उसका  सभा  में  बहुमत  न  रहा  हो  भ्रौर  हट  नहीं  रही

 को  भंग  करना  जबकि  देश  के  लिए  यह  आवश्यक  यद्यपि  इस  क्षेत्र
 में  राज्याध्यक्ष  को  राजनीति  में  नहीं  पड़ना  चाहिए  और  उसे  प्रधान  मन्त्री
 द्वारा  यह  सलाह  दी  जाये  जोकि  इस  कदम  के  लिए  अन्ततः  जिम्मेदारी

 सभा  को  भंग  किए  जाने  के  मामले  में  उसे  प्रधान  मन्‍्त्री  या  मन्त्रिपरिषद  की  सलाह
 माननी  चाहिए  ।  इस  बारे  में  फंसला  किया  जा  चुका  है  और  1985  से  निर्णयों  का  यही
 रुख  रहा  उस  समय  अनुच्छेद  74  में  संशोधन  नहीं  किया  गया  इसका  1977  में  ही
 संशोधन  किया  गया  ।  बाद  में  अनुच्छेद  74,  में  संशोधन  करके  इसे  सुदृढ़  किया  और  शब्द

 जोड़ा  गया  ।  1977  में  अनुच्छेद  14  में  शब्द  जोड़ा  गया  |  जब  जनता  पार्टी  शासन
 में  तब  भी  यथास्थिति  रखी  गई  ॥  संविधान  के  संशोधन  द्वारा  संविधान  के  कुछ  जपबनधों  में
 परिवर्तेन  किया  गया  लेकिन  इसको  नहीं  बदला  गया  ।  अतः  इसे  पर  राष्ट्रीय  सहमति
 राष्ट्रपति  या  राज्यपाल  को  मन्त्रिपरिषद  की  सलाह  मानना  आवद्यक  है|

 जहां  तक  राज्यपाल  और  मुख्यमन्त्री  या  राट्रष्पति  और  प्रधान  मन्त्रो  के  मध्य  विवाद  का
 सम्बन्ध  यह  कोई  नयी  बात  नहीं  वास्तव  में  1979  में  एक  राष्ट्रपति  ने  राष्ट्रीय  प्रसारण
 में  इसकी  चर्चा  की  प्रधान  मन्त्री  को  भाषण  की  एक  प्रति  भेजो  गई  इसको  देखने  के

 पद्चात्‌  प्रधान  मन्त्री  ने  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  थी  |  उस  समय  के  प्रधानमन्त्री  ने  जो  टिप्पणी  की

 मैं  उसे  उद्धत  करना  चाहता  हूं  । यह  21-1-79  की  बात

 समझता  हूं  कि  यह  एक  परम्परा  रही  है  कि भाषण  को  अन्तिम  रूप  देने  से  पूर्व
 राष्ट्रपति  अपने  भाषण  का  मसौदा  प्रति  प्रधान  मन्‍्त्री  को  भेजें  ।  मुझे  हैरानी  है  कि  क्‍या  आप

 इस  परम्परा  को  बदलना  चाहते  जिसका  आपके  पूर्ववर्ती  राष्ट्रपतियों  ने पालन  किया

 था  ।  यहां  तक  कि  पिछले  वर्ष  आपने  भी  ऐसा  ही  किया  यह  प्रावधान  संविधान  के  भी

 अनुरूप

 यह  उद्धरण  मोरारजी  पृष्ठ  25  से  लिया  गया

 यह  बात  नहीं  है  कि  राष्ट्रपति  और  प्रधान  मन्‍्त्री  के  बीच  में  कोई  मतभेद  नहीं  रहे  हैं  ।

 कुछ  राष्ट्रपतियों  ने  विदेशों  में  जाते  समय  अपने  साथ  जाने  वाले  व्यक्तियों  का  चुनाव
 स्वयं  ही  करना  चाहा  न  कि  प्रधान  मन्‍्त्री  द्वारा  मार्ग  निर्देश  दिए  गए  व्यक्तियों  के  आपको

 यह  भी  मालूम  है  कि  कुछ  राष्ट्रपति  विदेशों  में  गये  और  वहां  उन्होंने  वतंमान  सरकार  के  खिलाफ

 विचार  व्यक्त  किए  ।  यह  भी  ब्रिटिश  परिपाटी  के  अनुसार  नहीं  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  संविधान  में

 जो  ये  अपगामी  बातें  हैं  उन्हें  हटा  देना  यूनाईटेड  किगडम  में  सदन  के  नेता  को  अनुमति
 करनी  होती  है  |  यहां  तक  कि  विरोधी  पक्ष  के  नेता  भी  सम्राट  से  नहीं  मिल  सकते  ।

 जिस  वक्‍त  ग्लेडस्टोन  प्रधान  मन्त्री  तथा  डिसरेली  विरोधी  पक्ष  के  नेता  थे  उस  समय  एक  प्रकरण
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 बृजसोहन  महन्ती  ]
 हुआ  था  |  उस  समय  से  एक  परिपाटी  निकली  कि  विरोधी  पक्ष  के  नेता  तब  तक  सम्राट  से  नहीं
 मिल  सकते  जब  तक  कि  उन्हें  सदन  का  नेता  अनुमति  न  दे

 ह

 1950  से  एक  तक  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है  कि  हमारे  यहां  राष्ट्रपति  चूंकि  निर्वाचित  होता
 है  इसलिए  उसे  बिट्रेन  के  राजा  या  रानी  से  जोकि  वंशानुगत  रूप  से  पदारुढ़  होते  ज्यादा
 अधिकार  प्राप्त  परन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  बात  काफी  हद  तक  संविधान  में  ऋलकती  है  तथा

 राष्ट्रपति  केवल  संवैधानिक  अध्यक्ष  होता  उसके  अधिकार  ब्रिटेन  के  राजा  या  रानी  से  ज्यादा

 नहीं  होते  ।  अतः  उसे  अनुच्छेद  74  तथा  78  से  कोई  ज्यादा  अधिकार  प्राप्त  नहीं  होते  हैं  ।  अनुच्छेद
 74  के  अधीन  राष्ट्रपति  को  मन्त्रिपरिषद  की  सलाह  मानना  आवश्यक  अनुच्छेद  78  के  तहत
 प्रधान  मन्त्री  का  यह  कतंव्य  है  कि  प्रेसीडेंट  को  जिस  जानकारी  प्राप्त  करने  को  आवश्यकता  है  उसे

 वह  उपलब्ध  कराये  ।  परन्तु  मेरा  कहना  है  कि  अनुच्छेद  78  अनुच्छेद  74  पर  निर्भर  है  क्योंकि
 गोपनीयता  की  शपथ  अन्य  मन्त्रियों  द्वारा  ली  जाती  है  राष्ट्रपति  द्वारा  राष्ट्रपति  गोपनीयता
 की  शपथ  नहीं  लेते  !  उन्हें  इस  तरह  की  कोई  बन्दिश  नहीं  है  कि  उनको  जो  कोई  भी  जानकारी  दी
 गई  हो  चाहे  गोपनीय  या  अन्य  किसी  भी  तरह  की  वे  उसे  किसी  को  भी  न  बतायें  ।

 )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विषय  से  हटिये  मत  |  राष्ट्रपति  की  बात  मत  लाइए  |  आपको

 पालों  के  बारे  में  ही  बोलना

 श्री  बजभोहन  सहन्तो  :  वह  राष्ट्रपति  ओर  राज्यपाल  से  सम्बन्धित  मैंने  उस  निर्णय  को
 उद्धुत  किया

 अब  मैं  एक  और  बात  पर  आता  हूं  ।  आपको  मालूम  है  कि  1950-51  7  एक  मतभेद  खड़ा
 हुआ  था  और  तब  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  भी  इस  मामले  को  अटारनी  जनरल  को  सौंपा  था  और  उसने
 अपने  विचार  व्यक्त  किये  और  उन  विचारों  से  स्थिति  एकदम  स्पष्ट  हो  गई  थी  तथा  फिर  इस  विषय
 को  अदालत  द्वारा  न्‍्याय-निर्णीत  किया  गया  अब  यह  मसला  खत्म  हो  चुका  कोई  भी  इसे
 फिर  से  नहीं  उठा  सकता  जब  तक  कि  आप  संविधान  में  न  करें  या  फिर  ऐसा  कानन
 पारित  न  करें  कि  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  मान्य  नहीं  तब  तक  यह  स्वाभाविक  है  कि  इसे
 फिर  से  नहीं  उठाया  जा  सकता  ।

 एक  और  बात  जो  मैं  आपको  बताना  चाहूंगा  कि  सन्‌  1977  में  जब  नौ  विधान  सभाओं  को
 भंग  कर  दिया  गया  तत्कालीन  राष्ट्रपति  ने  तुरन्त-ही  अपनी  सहमति  नहीं  दी  थी  और  हमने
 एक  दिन  का  विलम्ब  कर  दिया  उसके  बाद  राष्ट्रपति  भवन  के  सामने  प्रदर्शन  किया  गया  उसमें
 नारा  दिया  गया  बन्द  अन्ततः  राष्ट्रपति  आये  ओर  उन्होंने  इस  थुनविचा र  करने  के
 लिए  भेजा  तथा  फिर  आखिरकार  उन्होंने  अपनी  सहमति  दी  ।  स्थिति  यह  है  और  परम्परा  इस
 तरह  की  इस  सन्दर्म  में  मेरा  निवेदेन  है  कि  इस  विषय  को  फिर  से  नहीं  उठाया  जा  सकता  और
 न  ही  इसे  फिर  से  सामने  लाना  चाहिए  |

 यह  संविधान  की  भावना  है  ओर  आप  जानते  हैं  कि  सविधान  की  भावना  इस  परिपाटी
 में  दिखाई  देती  है  ।

 क्रो  नारायण  छोबे  :  मानः,.थ  उपाध्यक्ष  मैं  न  तो
 वकील  मैं  तो  अपनी  सामान्य  बुद्धि  से  बोलता

 न्यायरविंद  और  न  ही
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  ज्यादा  महत्वपूर्ण  यह  ज्यादा  प्रभावी  होगा  ।

 श्री  नारायण  चौबे  :  मेरे  विवार  में  राज्यपाल  का  पद  सजावटी  और  तारबान  कम
 अगर  इसमें  कुछ  ठोस  है  तो  वह  मुख्य  रूप  में  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकारों  से  निपटने  में  है  ।  राश्य

 में  चाहे  जो  भी  दल  सत्तारूढ़  राज्य  सरकार  के  लिए  यह  पद  मख्य  तौर  पर  सजावटी  राज्यपाल

 समा  रोहों  में  जाते  अच्छे-अच्छे  भाषण  देते  हैं  यवकों  को  सलाह  देते  हैं  हरेक  को  सलाह  देते  हैं  लेकिन  जब
 कोई  संकट  आता  तो  प्रारम्भ  से  ही  वह  इस  तरह  का  व्यवहार  करते  हैं  जिसे  राज्य  के  लोग  पसन्द  नहीं
 करते  परन्तु  केन्द्र  सरकार  को  वह  पसन्द  होता  जैस'कि  श्री  शरद  दिधे  ने  कहा  है  कि  वह  मुसीबत  को
 और  अधिक  भड़काते  मैंने  कई  दफा  देखा  है  कि  जब  कभी  संकट  आया  हो  तो  वह  उसे  और  गम्भीर
 बनाते  हैं  ।

 आप  मद्रास  से  हैं  |  आप  प्रारम्भ  से  ही  मद्रास  से  संबद्ध  1952  के  चुनावों  में  मद्रास  के
 अन्तगंत  आन्ध्र  तथा  कुछ  हिस्सा  केरल  का  आता  उस  राज्य  में  कम्यूतिस्ट  दल  एक  बहुत
 ही  मजबूत  दल  था  और  सत्ता  में  आने  के  करीब  ही  उस  समय  केन्द्र  सरकार  ने  एक  प्रसिद्ध
 महान  गौरवशाली  व्यक्ति  श्री  राजगोपालाचारी  को  वहां

 पः  राज्यपाल  बनाकर  भेजा  था  ताकि

 कम्यूनिस्ट  सत्ता  में  न  आ  सके  ।  यह  बात  रिकार्ड  में  पहली  कम्यूनिस्ट  सरकार  केरल  में  बनी  थी  और
 उन्हें  बहुमत  सिर्फ  दो  सदस्यों  का  ही  मिला  था'**  )

 शो  विपिन  पाल  दास  :  राजगोपालाचारी  को  राज्यपाल  बनाने  में  क्या  गलत
 किया  गया  ?

 श्री  नारायण  चोबे  :  कुछ  भो  नहीं  |  मैं  सिफे  यह  कऋहूंगा  कि  उन्हें  वहां  यह  देखने  के  लिये  भेजा  गया
 था  कि  कम्यनिस्ट  कभी  भी  सत्ता  में  न  तब  भी  1957  में  कम्यनिस्ट  दल  सत्ता  में  आ

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  उसमें  गलत  क्‍या  था  ?  आप  इसके  पीछं  क्‍यों  मन्तव्यों  को  जोड़  रहे  हैं  ?

 श्री  नारायण  चोबे  :  मैं  कहुंगा  इसके  पीछे  मन्तव्य  उस  समय  राजाजी  ने  कहा  था  कि
 मेरा  सबसे  बढ़ा  दुश्मन  उन्होंने  ऐसा  कहा  था  |

 श्री  बिपिन  पाल  जी  उन्होंने  ऐसा  कहा  इसमें  गलत  क्या  है  ?

 श्री  नारायण  चौबे  :  इस  समय  सरकार  यह  कभी  भी  नहीं  कह  कि  कम्युनिजम  उसका  सबसे  बड़ा

 दुश्मन  क्या  वे  ऐसा  कहने  से  डरते  महोदय  1057  में  पहले  कम्यनिस्ट  मंत्रालय  ने  केरल  में  शपथ

 ली  थी  और  उस  सरकार  को  किस  तरह  गिराया  गया  यह  भी  सभी  को  मालूर  वास्तव  में  हमने
 सभा  में  अपने  बहमत  को  नहीं  खोया  ।  फिर  भी  राज्यपाल  के  माध्यम  से  इसे  अपदस्थ  किया  1967

 तथा  1969  में  पश्चिम  बंगाल  में  भी  ऐसा  ही  किया  गया  1971  से  1977  तक  पश्चिम  बंगाल  में

 राज्यपाल  की  क्‍या  भूमिका  जैसा  कि  श्री  शरद  दिघे  ने  बताया  है  कि  राज्यपाल  का  काम  आग  में  तेल

 डालने  का  कलकत्ता  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  लगभग  100  के  करीब  लड़के  मारे  राज्यपाल  मूक
 दर्शक  बने  चूंकि  उस  समय  मुख्य  मंत्री  उत्ती  दल  के  थे  जिस  ठल  की  केन्द्र  में  सरकार  थी  इसलिए

 राज्यपाल  ने  उनकी  सलाह  को  एकदम  मान  महोदय  क्या  भाप  जातते  हैं  कि  आन्ध्र  प्रदेश  में  क्या

 हुआ  है  और  जम्मू  तथा  कश्मोर  में  क्‍या  हुआ  मैंने  जो  उदाहरण  दिये  हैंयह  वास्तविकता  न  कि

 वकीलों  तथा  न्यायविदों  द्वारा  कही  गयी  बात  |  इन  सजावटी  पदों  को  रखने  का  क्‍या  फायदा  है  ?
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 क्रियते  या  न  सूता  न

 ] ह
 प्रो०  मधु  दंडवते  :  आप  इसका  अनुवाद  क्यों  नहीं  कर  देते  ?

 श्री  भारायण  चौबे  :  मेरे  विचार  से  वे  इसका  अर्थ  जानते  महोदय  अब  आप  इनकी  पगार

 5,500  रुपये  |  रुपणे  कर  रहे  मुझे  इस  पर  कुछ  नहीं  कहना  आप  इसे  लेकिन

 इस  पद  को  होना  नहीं  चाहिए  ।  लेकिन  यदि  आप  इस  पद  को  रखने  के  लिए  बाध्य  हैं  तो आप  ऐसा  संबंधित

 राज्य  के  मुख्य  मंत्री  से सनाह  करके  सहमति  लेकर  कर  सकते  हैं  ।  किसी  भी  व्यक्ति  को  मुख्य  मंत्री  की  इच्छा
 के  विरुद्ध  राज्यपाल  नहीं  बनाया  जा  इसके  लिए  नामों  की  सूची  होनी  केन्द्र  तथा  राज्य

 को  नामों  का  चयन  करके  उन्हें  पेनल  में  रखना  इस  पैनल  में  से  राज्यपाल  का  चयन

 राज्य  की  मर्जी  के  खिलाफ  कुछ  भी  नहीं  करना  चाहिए  जैसाकि  हाल  हो  में  आन्ध्र  प्रदेश  में  किया  गया  है  ।
 आन्ध्र  प्रदेश  में  तेलुगु  देशम  दल  का  विधान  सभा  में  बहुमत  वे  हैदराबाइ  से  चलकर  दिल्ली

 में  अपना  बहुमत  दिखाते  के  लिए  आये  जानबूझकर  उनकी  ट्रेनों  को  विलम्ब  किया  गया  तथा  उन्हें
 शान  किया  गया  |  लेकिन  तब  भी  राज्यपाल  को  संतुष्टि  नहीं  यह  जीवन  की  उच्चाई  के  उदाहरण

 इस  विषय  पर  हमारे  न्यायविदों  तथा  विद्वानों  द्वारा  जो  कुछ  कहा  जा  रहा  है  वह  आज  को

 वास्तविकता  के  अनुकूल  नहीं  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  राज्यपाल  के  पद  को  हमेशा  के  लिए

 ही  क्यों  न  खत्म  कर  दिया  गदि  आप  ऐसा  नहीं  कर  सकते  तो  एक  ऐसो  प्रणाली  क्यों  नहीं  निकालते

 जिससे  राज्यपालों  की  नियुक्ति  राज्य  सरकारों  के  पराभशे  के  बाद  की  जा  सके  ।

 श्री  राज  कमार  राय  )  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  बड़ा  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  राज्यपाल
 भत्ते  ओर  विशेषाधिकार  )  संशोधन  विधेयक  के  विषय  में  बोलने  का  अवसर  दिया  ।

 यह  ऐसा  विषय  नहीं  हर  व्यक्ति  इस  देश'का  और  इस  सदन  का  इस  बात  का  पूरा
 समर्थन  करेगा  कि  अगर  किसी  भी  व्यक्ति  से  काम  लेना  अगर  उसको  वल्डंली-एल्पो  रमेंट्स  से  दूर  रखना

 साथंक  ओर  सक्षम  बनाना  तो  उसे  उतनी  उपलब्धियां  ओर  इतनी  सुविधायें  मिलनी  ताकि  वह्‌
 ईमानदारी  से  काम  का  निष्पादन  कर  सके  ।  तो  राज्यपालों  के  लिए  अगर  5,500  रुपये  से  11,000  रुपये
 का  वेतन  बढ़ाया  जा  रहा  तो  कोई  खास  बात  नहीं  है  ।  पूरे  सदन  को  इसको  एक  राय  से  पास  कर  देना

 चाहिए  ।  सारे  लोगों  के  इतने  दिनों  के  अन्दर  महंगाई  भत्ते  बढ़े  हैं  ओर  यह  तो  ओवरड्यू  सबके  वेतन

 बढ़े  सबके  भत्ते  बढ़े  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजेज  के  बढ़े  हाई  को्टे  के  जजेज  के  बढ़े  हैं  और  दूसरे  सिविल

 सर्वेन्ट्स  के  बढ़े  हैं  और  ऐसा  कोई  न  जिसके  न  बढ़े  हों  ।  जिस  तरह  से  महंगाई  बढ़ी  इसका  ओचित्य
 भी  है  और  इसे  कर  देना  चाहिए  ।

 एक  प्रश्न  दूसरे  और  साथियों  ने  उठाया  है  ओर  इसका  लाभ  लेकर  उन्होंਂ  प्रधान  मंत्री  और

 राष्ट्रपति  के  मामले  को  इस  अखाड़े  में  लाने  का  इरादा  किया  आपकी  रूलिग  हो  चुकी  है  कि

 इस  विषय  पर  हम  बात  न  करें  और  अभी  हमारे  एक  दूसरे  साथी  ने  राज्यपाल  का  पद  समाप्त  करने  के  लिए

 कुछ  बातें  कही  ।  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  संविधः  मिर्माताओं  ने  जब  संविधान  बनाया  तो  बहुत
 समझ  कर  बनाया  था  ओर  उन्होंने  सोचा  था  कि  भारत  का  यह  स्वरूप  होगा  कि  जहां  स्टेट  एसतेम्बलीज  होंगी
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 ओऔर  स्टेट  गवनंमेंट्स  होंगी  और  उन्हें  सुपरवाइज  करने  क ेलिए  और  उनकी  देखरेख  करने  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  चाहे  कोई  भी  सही  रिपोर्ट  देने  के  लिए  और  उसका  आकलन  करने  के  लिए  कुछ  ऐसी  संध्या
 होनी  जो  उसको  स्थिति  की  सही  जानकारी  करा  इसलिए  मौजूदा  हालत  में  कतई  इसकी
 जआवश्यकता  इससे  इन्कार  नहीं  किया  जा  सत्ता  और  यह  बहस  कोई  मतलब  नहों  रखती  कि  किसी
 राज्यपाल  ने  क्या  गलती  की  ।  अगर  किसी  राज्यपाल  ने  कोई  गलती  तो  इतिहास  इस  बात  का  साक्षी

 है  कि  उसे  दंड  भी  मिला  ।  लोकमत  उसके  खिलाफ  सरकार  उसके  खिलाफ  हुई  ओर  हाई-अप्स  ने  उसे

 छोड़ा  नहीं  ।  इसलिए  जैसा  उसने  उसको  उसका  भोग  मिला  लेकिन  इसका  यह  मतलब  नहीं  है  कि  यह
 पद  ही  समाप्त  कर  दिया  इस  बात  पर  पूरे  सदन  की  एक  राय  होगी  कि  जनतंत्र  में  जनता  सबसे  बड़ी
 चीज  होती  है  और  किसी  भी  चीज  की  किसी  भी  दृष्टिकोण  का  आकलन  जनता  से  हो
 उसकी  भावना  से  ही  होगा  ओर  जनता  की  भावना  का  प्रतिनिधित्व  करता  है  इसलिए  में
 आपके  माध्यम  से  अखबार  वालों  स ेऔर  अटकल  लगाने  वालों  इस  विशेष  समय  का  उपयोग
 निवेदन  करूंगा  कि  ये  सारी  अटकलें  जो  लगाई  जा  रही  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  को  राष्ट्रपति  जी  बर्खास्त  करने
 वाले  हैं  या  कर  रहे  इसका  कोई  मतलब  नहीं  इस  किस्म  को  अटकलें  ठीक  नहीं  इस  किस्म  की
 व्यवस्था  न  वेधानिक  न  संवंधानिक  है  ओर  त  इसका  कोई  भौचित्य  है  ओर  यह  अखबार  का  समय  बेकार
 करने  वाली  हैं  ओर  अखबार  पढ़ने  वालों  का  बिला-वजह  समय  लेने  वाली  हैं  ओर  इसका  कोई  ओऔचित्य

 -
 नहीं  है  ।

 एक  चीज  मैं  और  निवेदन  जंसा  मैंने  पहले  कहा  है  कि  ठीक  से  काम  करने  के  लिए  कुछ
 सुविधाएं  मैं  स्रांघद  की  बात  लेता  हूं  ।  मैं  नहीं  कहता  कि  उनका  बढ़ाया  जाए  लेकिन

 सुविधाओं  का  जहृ|  तक  सवाल  वे  बढ़ाई  टेलीफोन  की  पानी  की  बिजलो  पर  जो
 सोलिंग  लगी  हुई  है  यह  नहीं  होनी  हमारे  क्षेत्र  के  लोग  हमारे  पास  भाते  क्‍या  हम  थोड़ी  देर
 के  लिए  उन्हें  पंखा  भी  नहीं  दे  सकते  या  एक  बार  टेलीफोन  करने  की  नहीं  दे  सकते  और  क्या

 हम  अपने  खुद  के  लोगों  से  भी  सम्पर्क  स्थापित  नहीं  कर  मेम्बर  आफ  पालियामेंट  की  सुविधाओं  में

 बढ़ोत्तरी  होनी  चाहिए  ।  इसी  तरह  से  स्टेट  एसेम्बलीज  के  जो  हमारे  साथी  कौंसिल  के  जो  साथी  उनकी

 सुविधाएं  भी  नगण्य  वे  ठीक  से  यात्रा  नहीं  सकते  ।  उनके  पास  वाहन  की  कुछ  सुविधा  नहीं  है  ।  मैं
 लो  निवेदन  करूंगा  माननीय  गृह  मंत्री  जी  आप  जमीन  के  आदमी  ग्रास-रूट  से  आते  हैं  आपने  इस  देश
 में  जनतंत्र  की  व्यवस्था  को  मजबूत  करने  के  लिए  5  टियर  गवर्नमेंट  बनाई  पहले  पालियामेंट  है,फिर
 स्टेट  एसेम्बलीज  फिर  जिला  परिषद  फिर  ब्लाक्स  हैं  ओर  उसके  बाद  गांव  पंचायत  हैं  ।  मैं  माननोय

 गृह  मंत्री  जो  से  निवेदन  करूंगा  कि  इस  देश  की  जम्हूरी  डेमोक्र
 सो

 को  ठीक  से  चलना  तो  इन  सारे
 टियस  में  हमारे  जितने  भी  हेड्स  बेठे  गांव  पंचायतों  में  प्रधान  ब्लाक  में  ब्लाक  प्रमुख  हैं  और  जिला
 परिषद  के  सदस्य  हैं  और  जिला  परिषद  के  अध्यक्ष  असेम्बलीज  और  काउंसिल्स  के  सदस्य  पालियामेंट
 के  भेम्बर  उनके  कामों  को  देखते  उनके  समय  को  देखते  आप  कुछ-न-कुछ  वेतन  और  सुविधाएं
 दें  जिससे  कि  वे  जनता  की  अधिक  सेवा  कर  सकें  ।  सबको  कुछ-न-कुछ  वेतन  और  सुविधाएं  होनो
 अगर  आप  उनको  वेतन  ओर  सुविधाएं  नहीं  देते  हैं  तो आप  उनको  छोड़  देते  हैं  कि  वे  कुछ  बेईमानो
 आप  उन्हें  छोड़  देते  हैं  कि  व ेनाना  प्रकार  के  काम  आप  उन्हें  छोड  देते  हैं  कि  वे  भभावों  में  पलें  और
 लोगों  की  दुर्भावनाओं  का  शिकार  हों  कि  जो  चाहे  उन्हें  खरीद  जिधर  चाहे  मोड़  इसलिए  आज
 आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  वे  जनता  के  काम  करने  में  स्वयं  सक्षम  इसके  लिए  उन्हें  कुछ-त-कुछ  देना

 इससे  देश  में  ईमानदारी  जनतंत्र  का  काम  आगे  सही  और  सही  दिशा  में  हो

 इन  शब्दों  के  साथ  मान्यवर  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 to?
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 विधेयक  (

 गृह  मंत्री  बूटा  :  उपाध्यक्ष  आज  जो  विधेयक  सदन  के  सामने  उसके

 इस  मान्यवर  सदन  के  सदस्यों  ने  अपने  विचार  व्यक्त  किये  |  मैं  उनका  बहुत  आधभारी  हूं  ।

 मसः  ।  तो  बहुत  साधारण  है  कि  जो  राज्यपाल  महोदय  वे  हमारे  राज्यों  में  बहुत  महत्वपूर्ण  सेवा

 कर  रहे  उनके  वेतन  में  वृद्धि  इसे  वेतन  तो  नहीं  कहना  उनकी  सेवा  के  जो  कुछ  उन्हें
 दिया  जाता  उसमें  वृद्धि  की  उसके  ऊपर  सभी  सदस्यों  ने  अपने-अपने  विचार  व्यक्त  इस
 विषय  पर  केवल  तीन  सदस्प  बोले  ।  बाकी  सबने  जो  उनका  अपना  एक  राजनीतिक  दृष्टिकोण  वह

 प्रस्तुत  किया  ।  इस  विधेयक  का  मकसद  तो  यह  है  कि  राज्यपालों  के  जो  अलाउंसिज  हैं  उनमें  वृद्धि  की
 मगर  उसके  थारे  में  न  कह  हमारे  मान्यवर  सदस्यों  ने  बड़े-बड़े  मुद्दे  प्रश्न  चोये  साहब  ने

 भी  अपना  पूरा  पूरा  राजनोतिक  भाषण  दे  उसमें  मुझे  ऐसा  लगा  कि  राज्यपाल  महोदय  गरीब  के  साथ

 एक  ऐसा  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  जेसा  कि  एक  पक्षी  किसी  सरोवर  पर  पानी  पीने  के  लिए  आये  और

 उसके  पर  काटने  का  प्रयास  या

 यह  बात  ठीक  है  कि  गवर्नर  की  हमारे  देश  में  जो  एक  संस्था  इसका  सदुपयਂ  ग  हो  ओर  संवेधानिक

 व्यवस्था  में  उनकी  जो  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  रही  उसको  किस  तरह  से  निभाया  जा  सके  ।  पिछले  37  वर्ष
 के  हमारे  सामने  उदाहरण  हैं  और  मैं  कह  सकता  हूं  कि  समूचे  तौर  हमारे  देश  के  बड़े-बड़े

 महान्‌  पुरुषों  ने  इन  पदों  को  सुशो भित  उन्होंने  देश  की  सेवा  की  ओर  उनसे  हमें  एक  बहुत  अच्छी
 और  बहुत  सुन्दर  व्यवस्था  मिली  है  और  हम  बड़े  फछ्य  के  साथ  कह  सकते  हैं  कि  हमारे  संविधान  के  अन्तर्गत
 राज्यपाल  का  जो  औहदा  जो  उसको  पदवी  उसते  एक  बहुत  अच्छा  रोल  अदा  किया

 मैं  एक-एक  राज्य  का  उल्लेख  नहीं  करना  किसो  एक  राज्य  की  हम  चर्चा  इसमें
 असंगति  चोबे  जी  ने  जा  कहा  उसके  लिए  भो  मै  उदाहरण  दे  सकता  हां  १क  बात  जरूर  कहना
 चाहूंगा  कि  कुछ  प्रांतों  के  राज्यपालों  का  नाम  उनके  पदों  का  उल्लेख  हमारे  अच्छे-अच्छे

 कानून  के  पंडित  दिनेश  ग्रोस्व/मं।  साहब  ने  भी  राज्य  का  नाम  उनके  दफ्तर  का  नाम  लेकर
 ओो  चर्चा  वह  हमारे  सदन  के  रूल्स  के  मुताबिक  नहों  हो  सकती  ।  लेकिन  फिर  भी  मैं  यह  कहूंगा  कि  जो
 वर्तमान  में  विषय  है  वह  सरकारिया  कमीशत  के  सामने  पेश  सभी  सभी  सभी
 नोतिक  दलों  को  एक  मोका  मिला  हुआ  है  कि  जो-जो  उनका  दृष्टिकोण  है  वह  उसके  सामने  प्रस्तुत
 केन्द्र  सरकार  ने  भी  किया  राज्य  सरकारों  ने  भी  किया  है  और  हमारे  जितने  राजनीतिक  दल  चाहे  वे
 सदन  में  हैं  था  सदन  के

 बाहर  हैं  उन  सबको  मौका  मिला  है  ऊिंवे  अपना  दृष्टिकोण  वहां  यह  एक
 महत्वपूर्ण  विषय  है  कि  हमार

 देश  में  केन्द्र  और  राज्यों  के  जो  उनका  बर्ताव  जो  उनका  रिश्ता
 है'**इसमें  बहुत  ही  महत्ववृर्ण  पदवो  राज्यपाल  को  हैं  और  संविधान  की  धाराएं  जिनके  अंतगंत  राज्य
 सरकार  ओर  केन्द्र  सरकार  अ।पस  मं  सहयाग  के  साथ  अपन  देश  के  लोगों  को  सेवा  कर  ये  सब
 व्यवस्थाएं  उनके  सामने  प्रस्तुत  हैं  ओर  वह  कमीशन  बड़ी  ग्रंभी  रता  के  साथ  इन  विचित्र  प्रश्तों  पर  पूरा  समय
 देकर  विचार  कर  रहा  है  ।

 ेु  सोभाग्यवश
 उम्तमें  देश  के  सबसे  बड़े  विशेषज्ञ  वे  भी  इसमे  सम्मिलित

 रिटायडं  लोग  वकिंग  लोग  राजनीतिक  के  बड़े-बड़  भी  उसके  सामने  पेश  हुए  ग्कील  पेश
 हुए  हैं  ओर  सभी  जितने  सारे  जनसेवा  में  लगे  हुए  सब  पेश  हुए  ये  सारे-के-सारे  मुद्दे  उनके  सामने  रखने

 यह  सरकारिया  कमीशन  के  स।थ  अन्य।य  होगा  अगर  आज  हम  इस  सदन  में  कुछ  ऐसे  विचार
 प्रस्तुत  करें  जो  उन  ;  निणंय  को  किसी  तरह  से  प्नौवित  कर  प्तकें  । इस  विषय  को  हम  खुला  जब  तक
 सरकारिया  कमीशन  को  रिपोर्ट  देश  के  सामने  नहीं  आ  इस  सदन  में  प्रस्तुत  नहों हो  तब  तक
 इरदि  हम  अपने  विचार  इस  ढंग  से  व्यक्त  करेंगे  जिससे  कि  उनके  सोचने  उनकी  कार्य-कुशलता  पर  कोई
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 विधेयक  )

 है

 असर  पड़  सकता  है  तो  यह  मैं  समझता  हूं  कि  उनके  साथ  बे-इंसाफी  होगी  ।

 जो  कुछ  भी  आरोप  लगाए  नाम  दैकर  भी  कुछ  राज्यों  के  बारे  में  बात  की  मैं  नाम  नहीं
 खासकर  कुछ  राज्पपालों  का  नाम  लेकर  यह  भी  कहा  मैं  उन  बातों  का  खण्डन  करता  एक

 तो  यह  मौका  नहीं  था  ओर  यदि  कुछ  करना  भी  है  तो  हमारे  रूल्स  जो  उनके  अंतर्गत  बाकायदा  प्रावधान

 ,  माननीय  सदस्य  एक  सब्पर्टेसिव  मोशन  ले  उस  पर  विचार  कर  सकते  उस  पर  सदन  का  निणंय
 ले  सकते

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 ]
 सरदार  बूटा  सिह  :  मुझे  उनका  खण्डन  जरूर  नहीं  तो  क्या  होगा  कि  ये  सारे-के-सारे

 विचार  अबबारों  में  छपेंगे  और  जिनका  नाम  लिया  गया  वे  राज्यपाल  जवाब  भी  नहीं  दे  इसलिए

 महे  इनका  खण्डन  करना  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  आप  मुतासिब  चूकि  यह  रूल्स  के

 मताबिक  भी  नहीं  है  तो  प्रोसीडिग  को  देखकर  उसमें  से  उनके  ताम  निकाल  दें  तो  मुझे  बहुत  खुशी  होगी  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  अनुदेश  दे  चुका  हूं  कि  वह  सब  कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहों
 किया

 श्री  सैयद  मसूदल  हुसन  :  जो  चीश  रिकाडं  में  नहीं  उसका  आप  जवाब  दे

 श्री  राजकुमार  लेकिन  अखबारों  में  तो  आ  ही  जाएगा  ओर  इसका  कोई  जवाब  टहों
 दे

 सरदार  बूटा  सिह  :  मेरा  फर्ज  है  कि  कुछ  सदस्यों  ने  जो  बात  कही  उसका  मैं  उत्तर  दूं  ।

 )

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  समूचे  तौर  पर  हमारे  देश  में  राज्यपाल  की  जो  प्रथा  पूरे  37  वर्षों

 के  इतिहास  में  जेसी  भूमिका  निभाई  गईं  उसको  देखते  हुए  हम  कभो  ऐदा  नहीं  कांग्रेस  पार्टी  ने

 कभी  ऐसा  नहीं  माना  है  कि  किसी  प्रांत  किसी  प्रदेश  में  किसी  राज्य  में  एक  राजनी  तिक  संगठन  का

 शासन  हो  तो  उसके  साथ  अलग  से  बर्ताव  किया  जाता  यह  हमारा  न  कभी  रवंथा  रहा  है  ओर  न  आज

 गोस्वामी  जी  ने  बड़े  गुस्से  क ेसाथ  कहा  कि  हम  राज्य  सरकारों  की.अलग  से  आइडिएंटिटी  मानकर  उनके

 साथ  दुर्भावनापूर्ण  व्यवहार  करते

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  गुस्से  में  नहीं  कहा  ।

 सरदार  बूटा  आसाम  की  खासकर  चर्चा  की  मैं  उनको  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 मौजदा  जिस  राजनीतिक  दल  की  सरकार  वहां  पर  उनको  केन्द्र  का  पूरा  सहयोग  हासिल  मतभेद  हर
 सकते  सगे  भाइयों  में  मतभेद  हो  जाते  लोगों  की  सेवा  की  दुष्टि  से  अगर  कोई  मतभेद  है  तो  उसको

 सोचने  के  मर
 ऐसा  नहीं  मानना  चाहिए  कि  कोई  हमारी  दुश्मनों  हमारे  सोचने  के  मुताबिक  किसी  एक  तरीके  से
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 बटा  सिह  ]

 आसाम  के  लोगों  की  सेवा  अच्छी  हो  सकती  वे  सोचते  हैं  किसी  दूसरे  तरीके  से  वहां  के  लोगों  की  सेवा

 अच्छे  तरीके  से  हो  सकती  इसका  मत्तलब  यह  नहीं  है  कि  वे  गलत  हैं  या  हम  गलत  दोनों  ठीक  हो  सकते

 समन्वय  हो  सकता  आपत्त  में  विचारों  के  आदान  से  एक  रास्ता  निकल  सकता

 [  भ्रनवाद  ]
 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  मैं  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  मैंने  स्थिति  के  बारे  में  कोई  टिप्पणी  नहीं

 की
 ः

 सरदार  बूटा  सिंह  :  राज्यपाल  के  पद  पर  बोलते  हुए  आपने  कहा  था  कि  इसका  स्वरूप  राजनेतिक

 हो  गया  है  और  आज  भी  आपने  कहा  कि  वर्तमान  सरकार  के  साथ  ठीक  से  व्यवहार  नहीं  किया

 जाता

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  मैंने  ऐसा  नहीं  कहा

 सरदार  बूटा  सिह  :  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  कार्यत्राही  वृत्तांत  में  यह  सम्मिलित  किया  जाए  कि

 हमारे  दिमाग  में  यह  बात  नहीं

 सरदार  बूटा  सिह  :  मैं  आपको  केवल  यह  आश्वासन  दे  रहा  हूं'**

 )

 श्री  दिनेश  गोस्वासी  :  मैं  आपको  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  मैंने  वतंमान  स्थिति  के  बारे  मे

 कोई  टिप्पणी  नहीं  की  है  ।

 ]

 हमारे  लिए  राज्य  सरकार  चाहे  कर्नाटक  में  दूसरे  दल  की  तमित्ननाड़  में  आंध्र  में  तेलगु  देशम
 पश्चिम  बंगाल  के  रल  त्रिपुरा  आसाम  पंजाब  हो  या  मिजोरम  सभी  प्र।न्‍्तों  को

 समूचे  भारतवर्ष  का  एक  बराबर  का  अंग  मानकर  चलना  आखिरकार  केन्द्र  का  अस्तित्व  भी  सभी
 राज्यों  क ेसाथ  सहयोग  के  साथ  चलने  से  हो  निर्भर  आपस  में  देश  के  लोगों  की  जो  सेवा  हो  सकती

 वह  अलग-अलग  होकर  नहीं  हो  सकती  )

 श्री  नारायण  चोबे  :  कभी-कभी  आप  गड़बड़  कर  देते  हो  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  चोबे  जो  को  परेशानी  नहों  होनी  आपके  दल  के  और  हमारे  दल  के

 दृष्टिकोण  ओर  हमारे  संविधान  की  जा  प्रस्तावना  जिसे  हम  संकल्प  कहते  जो  प्रिएम्बल  है  वह

 राष्ट्र  के  मेनिफेस्टो  मे  है  ।  इसमें  तो  बड़ा  स्पष्ट  लिखा  है  कि  संस्था  चाहे  पालियामेंट
 प्रेजीडेंट  का  आफिस  गवनंर  का  आफिस  हो  या  कोई  भी  आफिस  इस देश  में  देश  के

 लोगों  की  सेवा  करने  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  संविधान  के  कानून  के  मुताबिक  उन
 सबका  जो  लक्ष्य  वह  मैं  पढ़ना  चाहुंगा  भार८्ध  के  भारत  को  एक  सम्पूर्ण  प्रभुत्वसम्पर

 पंथ  लोकतंत्रात्मक  गणराज्य  बनाने  के  लिए  तथा  उसके  समस्त  नागरिकों  को
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 आथिक  और  धमं  और  उपासना  की
 प्रतिष्ठा  और  अवसर  की  समता  प्राप्त  कराने  के  वचनबद्ध  हैंਂ  ।  यह  हमारा  सबका  है  चाहे  हम
 नीतिक  दल  चाहे  लोक  राज्य  सभा  या  विधान  सभा  में  बंठे  हों  या  राज्यपाल  की  पदवी  पर  बेठे
 हों  ।  यह  हमारा  सबका  ध्येय  यदि  इसकी  पूति  हो  रही  यदि  इसकी  सेवा  हो  रही  है  तो  ये  सारे
 जितने  भी  इंस्टिच्यूशंस  वह  उपयोगी  लाभदायक  यदि  हम  यह  पूरा  नहीं  कर  रहे  हैं  तो  वह  चाहे
 कोई  सत्ता  में  दल  हो  तो  वह  देश  के  लोगों  के  लिए  उपयोगी  नहीं  देश  के  लोगों  के  लिए  बाधक
 उप्तको  इस  दृष्टिकोण  में  ले  आकर  दी  देश  के  कांस्टिज्यूशन  देश  को  व्यवस्था  को  और  देश  के

 ढांचे  को  चलाया  जा  सकता  यही  कारण  है  कि  जितने  भी  आज  तक  हमारे  राज्यपाल  महोदय  हुए
 उनके  सामने  यही  एग्स  रहे  राज्यपाल  महोदय  और  उनके  दफ्तर  के  बारे  में  चर्चा  हुई  और  यह  कहा
 गया  कि  वह  सही  साथनों  में  हमारे  मित्र  गाइड  ब्रहुत  से  हमारे  देश  के  बड़े-बड़े  नेता  कहते  हैं  कि

 इज  ०  मिथਂ  ।  वह  कहते  हैं  कि  सेन्टर  का  कोई  क्षेत्रफन  नहीं  मुझे  तो  ऐशा  लग  है  जैसे  कि

 कुएं  में  एक  मेंढक  है  और  वह  समझता  है  कि  सारा  संसार  कुएं  में  है  और  उसके  बाहर  कोई  दुनिया  ही  नहीं
 उसे  मालम  होना  चाहिए  इसके  बाहर  बहुत  बड़ा  विश्व  बहुत  बड़ा  संसार  भारतवर्ष  एक  महान

 देश  है  और  भारत  की  सरकार  लोगों  की  चुनो  हुई  सरकार  वह  मिथ  नहीं  है  ।  वह  असलियत  वह
 सच्चाई  है  और  वह  देश  के  लोगों  की  सेवा  करने  के  लिए  लोगों  ने  चुनी  हुई  राज्यों  के  साथ  हमारा
 संबंध  पूरी  सहानुभूति  के  साथ  चाहे  प्लानिंग  कमीशन  नेशनल  डवलपमेंट  काउंसिल  हो  या  कोई
 भी  नेशनल  फोरम  जब  कभी  हम  देश  की  राज्य  सरकारों  की  ओर  ध्यान  करते  हैं  तो  इस  दृ  ष्टकोण  के

 साथ  करते  हैं  कि  हमें  पूरे  देश  के  लोगों  की  सेवा  करनी  है  चाहे  पूर्वांचल  पश्चिम  उत्तर  पूरब  हो
 या  दक्षिण  हो  ।  सभी  देशवासियों  की  सेवा  करने  के  लिए  यह  संविधान  तैयार  किया  गया  है  और  जितने

 दफ्तर  इसके  नीचे  आते  हैं  प्रेजीडेंट  से  लेकर  राज्यपाल  वे  सारे  के  सारे  इसी  उद्देश्य  को  लेकर  बनाए
 गए  हैं  चाहे  मुख्य  मन्त्री  प्रधान  मन्‍्त्री  हों  या सदन  हो  ।  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  दिए  हैं  और

 यह  कहा  है  कि  हमारी  सभा  के  जितने  मम्बर  हैं  उनके  वेतन  का  भी  प्रश्न  शीला  जी  ने  बड़े  ही  ध्यान  से

 सुना  और  कहा  कि  मैंने  उसको  पूरे  कब्जे  में  किया  हम  कोशिश  करेंगे  कि  जेसे  ही  आइन्दा  कोई  मौका
 उस  वक्‍त  आपके  विचारों  पर  अमल  करने  को  कोशिश  मैं  फिर  से  अपील  करना  चाहूंगा

 अपने  विरोधी  दल  के  नेताओं  से  कि  खासकर  प्रश्न  कि  सती  व्यक्ति  का  प्रश्न  नहीं  यह  एक  इंस्टिट्युशन
 का  प्रश्न  जब  भी  हम  ऐसे  इंस्टिट्यूशन  पर  चर्चा  करते  अगर  हमारे  विचार  न  भी  मिलते  अगर
 हम  उप्त  संस्था  का  आदर  खो  देंगे  तो  लोगों  की  श्रद्धा  संविधान  से  उठ  हमारी  जो  लोकतांत्रिक
 शक्ति  टै  वह  कमजोर  हो  इसलिए  जब  भी  हम  कभी  हमारा  जो  फेडरल  इंस्टिट्यूशन  है  उस  पर
 लोगों  की  मान्यता  उस  पर  चर्चा  करें  तो  उसमें  राजनीतिक  दृष्टिकोण  को  नीचा  खासकर  के
 ब्णक्तिगत  दृष्टिकोण  को  ।  किसी  एक  व्यक्ति  का  चेहरा  आपको  पसन्द  है  या  यह  नहीं  देखना
 बल्कि  यह  देखना  चाहिए  कि  उसने  देश  के  लोगों  की  कितनी  सेवा  की  आज  यह  भी  प्रश्न  उठा  कि
 राज्यपालों  की  नियुक्ति  के  वक्‍त  राज्ण  सरकारों  को  नहीं  पूछा  एक  भी  केस  ऐसा  नहीं  आया  है
 जहां  ऐसा  प्रश्न  उत्पन्न  हुआ  हो  कि  राज्य  सरकार  या  केन्द्र  सरकार  में  आपस  में  मेल  न  हुभा  हो  ।  आज
 तक  जितनी  भी  नियुक्तितयां  मेरे  सामने  आई  हैं  सारी  नियुक्तियां  परवान  हुई  हैं  और  सब  नियक्तियों  में
 लोगों  ने  अच्छा  काम  किया  है  ।  दुभगग्यवश  घटना  हो  आंध्र  की  बड़ा  चर्चा  एक  घटना  घटी  ।  उस
 घटना  के  फलस्वरूप  ठहां  राज्यपाल  की  चर्चा  वहां  अध्यक्ष  महोदय  को  भी  जाना  पड़ा  ।  रत्नम  जी  कहीं
 चले  गये  हैं  मालूम  नहीं  कहां  चले  यह  बही  महोदय  हैं  जो  स्पीकर  साहब  की  तरह  कुर्सी  पर  बैठते  थे
 वह  किसने  हमने  तो  नहीं  गिराये  इस  तरह  से  घटनाथें  हो  सकती  हमारा  लोकतंत्र  एक
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 बूटा
 विकासशील  लोकतन्त्र  इसमें  अनुभव  होता  इसमें  घटनायें  होती  हमारे  लोग  इतने
 सम्पन्न  इतने  बद्धिजीवी  खासकर  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लोग  उनके  निर्णय  हमेंशा  हो  इतने  सद्बद्धि  से
 होते  हैं  कि  पढ़े-लिखे  बहुत  ऊंचे  समाज  के  लोग  चकित  रह  जाते  सही  मायनों  में  जो  इस  देश  के
 गरीब  लोग  ',

 देहात  में  रहने  वाले  लोग  हैं  वह  जानते  हैं  कि  देश  का  भला  किस  में  उनका  भला  किस  में
 :  उनका  फंसला  सर्वोपरि  होता  उनके  फंसले  के  प्रति  हम  सबको  माथा  झुकाना  पड़ता  इस  देश  के

 लोग  महान  हैं  यहां  उन्होंने  देखा  है  पिछले  37  वर्षों  मे  लोकतन्त्र  ने  अपनी  बुनियाद  पक्के  तौर  पर  यहां
 कायम  की  यहਂ  लोगों  न ेएक  राजनीतिक  घटना  भी  देखो  100  साल  से  भी  ज्यादा  समय  से  इस
 महान  देश  की  सेवा  कर  रही  इस  पार्टी  को  थोड़े  समय  के  लिए  हटना  दूसरे  किस्म  के  सभी

 के  लोग  उसमें  आये  ।  अब  हमें  उपदेश  दिया  गया  है  कि  आप  राज्य  सरकारों  को  नहीं  चलने

 इन्होंने  तो  आते  ही  एक  दर्जन  राज्य  सरकारों  को  बर्खास्त  कर  दिया  था  ,  मैं  इस  खुशफहमी  में  नहीं  हूं  उस
 वक्‍त  की  सरकार  ने  यह  भोचा  होगा  कि  जो  नीतियां  वह  चलाना  चाहते  हैं  देश  शायद  वह  नीतियों  का
 परिचालन  नहीं  हो  यह  उनका  दृष्टिकोण  हमारे  दल  का  यह  दृष्टिकोण  रहा  है  कि  हम
 लोगों  के  फैसले  को  मानते  हैं  ।  हम  लोगों  के  फेसले  को  समझते  धही  मायने  में  देश  की
 कोटि  जनता  अच्छे  फैसले  करती  हम  उसका  सम्मान  क ते  हमारी  नेता  स्वर्गीय  श्रोमती  इंदिरा
 गांधी  ने  लोगों  के  फैसले  का  सम्मान  किया  ओर  लोगों  के  फेसले  से  ही  वह  दुबारा  इसी  सदन  में  आईं  ।
 लोगों  ने  उनको  भेजा  ।  आज  जो  लोकशाही  के  अमलबरदार  बन  रहे  हैं  चुनी  हुई  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को
 इस  सदन  से  उठा  दिया  था  ।  मगर  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  और  उनके  दल  के  लोगों  के  पक्ष  में  देश  की
 जनता  ने  फिर  फैसला  दिया  भौर  वह  आये  और  देश  की  सेवा  की  ।  मैं  आज के  संदर्भ  में  इतना  ही  कहुंगा
 यह  एक  पतिष्ठ'न  यहां  सदन  में  एक  दायरे  के  अन्दर  राज्यपालों  को  अलाउंस  और  उनके  मेनटेनेंस  के
 ऊपर  चर्चा  हो  रही  चूंकि  संविधान  में  आवश्यकता  है  इसलिए  सदन  के  सामने  आना  पड़ता  मैं
 गोस्वामी  जी  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  इसे  प्राइस  इन्डेक्स  के  साथ  जोड़  दिया  आखिर  यह
 बड़े  इंस्टिटयूशंस  इनका  अपना  स्टेटस  लोगों  के  मन  में  इनके  प्रति  आस्था  इनके  लिए  एक  श्रद्धा
 उसको  कायम  रखना  है  तो  हमें  संविधान  के  तहत  ही  चलना  *“हमारे  संविधान  में  लिखा  हुआ  है  कि

 तथा  संसद-सदस्यों
 के

 वेतन  आदि  का  निर्णय  यह
 सदन  स्वयं  उनको  मिलने  वाली  सुविधाओं  का  फैसला  भी  सदन  इसलिए  राज्यपालों  का
 वेतन  प्राइस-इन्डेक्स  के  साथ  नहीं  जोड़ा  जा  सकता  ओर  न  प्राइप्त-इन्डैक्स  बढ़ने  के  साथ  उनका  वेतन
 बढ़ाया  जा  अतः  मैं  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  से  सहमत  नहीं  मेरी  मान्यता  है  कि  हमारे
 संविधान  में  जो  कूछ  लिखा  हुआ  उसे  हमारे  पूंजों  ने काफी  सोच-समझकर  लिखा  यदि  हम  उनको
 मानकर  आचरण  करते  हैं  तो वह  हम  सबके  हित  में  इसी  से  हमारी  जिन्हें  हम  कन्वेन्शंस  भी
 कहते  बनी  हमारे  देश  का  गौरव  बढ़ेगा  ओर  इसी  से  लोकशाही  मजबूत  होगी  ।

 इन  शब्दों  के साथ  मैं  सदन  के  सभी  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करूंगा  कि  बे  इस  बिल  को
 सम्मति  के  साथ  पारित

 [  प्रनु  बाद  |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ज्रिननन
 राज्यपाल  '  और  1982  में  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया
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 विधेयक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ॥  अब  हम  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  आरम्भ

 ,  प्रश्न  यह

 खंड  2  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  1,  श्रधिनियमन  सत्र  शोर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 सरवार  बूटा  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाएਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह

 विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 2.57  म०ण्प०

 जूट  पेकेज  सामग्री  की  जाने  वाली  वस्तुओं  में  अनिवायं

 प्रयोग  )

 |
 वरत्  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  रामनिवास  :  मैं  प्रस्ताव*  करता  हूं  :

 कच्चे  जूट  और  जूट  पैकेज  सामग्री  के  उत्तादत  ओर  उप्तके  उत्पादन  में  लगे  हुए
 व्यक्तियों  के  हित  में  कुछ  वस्तुओं  के  प्रदाय  और  वितरण  में  जूट  पैकेज  सामग्री  के  अनिवायं  प्रयोग
 का  और  उनसे  सम्बन्धित  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा
 पर  विचार  किया  जाए  ।”'

 सदन  जानता  है  कि  हमारे  देश  के  पूर्वी  भागों  की आथिक  सम्पन्तता  के  लिए  जूट  उद्योग

 एक  अति  महत्वपूर्ण  पारम्परिक  उद्योगों  में  से  पश्चिम

 उत्तर  प्रदेश  और  आन्ध्र  प्रदेश  राज्यों  के  40  लाख  कृषि  परिवारों  को  आजोविक  कच्चे  जूट  की  खेती  से
 चलती  नौद्योगिक  क्षेत्र  2.5  लाख  कामगारों  को  आजीविका  प्रदान  करता  उद्योग  हर  साल  लगभग
 300  करोड़  रुपए  की  विदेश  मुद्रा  कमाता  इसलिए  रोजगार  और  सामाजिक-आर्थिक

 दृष्टिकोण  से  जूट  क्षेत्र  की  सुरक्षा  भर  देखभाल  को  जांच  जानी  चाहिए  ।

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश से  प्रस्तुत  ।
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 जूट  पैकेज  सामग्री  को  जाने  वाली  वस्तुओं  में  अनिवाये  प्रयोग  )  5  मई  ।  987
 विधेयक

 रासनिवास  सिर्धा  ]
 सरकार  ने  इस  उद्योग  क ेसामाजिक-आर्थिक  महत्व  को  स्वीकार  कर  लिया  इसलिए

 1986  में  कलकत्ता  के  अपने  दोरे  के  बाद  प्रधान  मन्त्री  ने  घोषणा  की  थी  कि  इश्ट  उद्योग  के  पुनरुज्जीवन
 के  लिए  काफी  उपाय  किए  जाएंगे  ।  हमने  150  करोड़  रुपए  को  एक  जूट  आधुनिकीव रण  निधि  की  स्थापना
 की  है  और  योजना  को  ]  1986  से  अखिल  भारतीय  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  कार्यान्वित  किया
 जा  रहा  आधुतनिकीकरण  कार्यक्रम  पर  जोर  देने  क ेलिए  शुल्क  रहित  आधार  पर  बहुत  सी  ऐसी
 मशीनरी  मदों  का  आयात  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  जो  देश  में  उपलब्ध  नहीं

 100  करोड़  रुपए  की  एक  विशेष  विकास  निश्चि  कच्चा  जूट  कृषि  भारतीय  जूट  निगम  और
 राज्य  स्तर  की  सहकारी  खरीद  एजेंसियों  की आधारभूत  संरचना  को  मजबूत  उत्पाद  विविधिकरण
 ओर  अनुसंघान  और  विकास  कार्यों  तथा  औद्योगिक  कामगारों  के  लाभ  की  योजनाओं  के  लिए  बनाई
 ॥ई

 इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार  ने  यह  भी  जरूरी  समझा  कि  जूट  उद्योग  को
 फालीन  संरक्षण  प्रदान  किया  जाए  और  इस  लक्ष्य  की  पूति  के  लिए  वतंमान  विघायी  उपाय  किये  गए
 काफी  सोच-विचार  करके  और  समस्या  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  बाद  जूट  उद्योग  को  यह
 सहायता  दी  गई

 इस  सम्बन्ध  में  यह  उल्लेख  किया  जाना  चाहिए  कि  कुल  13.5  लाख  मीट्रिक  टन  जूट  वस्तुओं  के
 उत्पादन  में  से  80  ५८  उत्पादन  विभिन्‍न  प्रकार  की  जूट  पेकिंग  सामग्री  का  आज  सच  यह  है  कि  उद्योग
 के  इस  बड़े  भाग  को  सिथेटिक  क्षेत्र  से  प्रतियोगिता  के  कारण  नष्ट  होने  जैसी  स्थिति  का  सामना  करता  पड़
 रहा  संरकार  इस  घटना  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकती  क्‍योंकि  इस  क्षेत्र  में  काम  कर  वाले  लाखों  लोगों
 के  आथिक-सामाजिक  स्तर  पर  इसका  दूरयामी  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 यहां  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  इस  विधेयक  के  रूप  में  जूट  उद्योग  को  सुरक्षा  प्रदान  करने
 का  निर्णय  एक  ओर  तो  जूट  क्षेत्र  में  व्याप्त  स्थिति  तथा  दूसरी  ओर  जूट  के  उपभोक्ताओं  की  जरूरतों  को
 समझ  कर  लिया  गया

 3.00  भनण्प०

 हम  जूट  उद्योग  फो  वह  सहायता  तो  देना  चाहते  हैं  जिसकी  उसे  बहुत  जरूरत  है  पर  हम  जट
 पैकिंग  सामग्री  100  %  उपयोग के  पक्ष  में  नहों  है  ।  स्पष्टतया  इसो  कारण  से  हमने  इस  समर्थकारी  विधेयक
 को  तेयार  किया  है  जिसमें  केन्द्र  सरकार  को  जूट  सामग्रो  में  पैकिंग  के  लिए  वस्तुओं  के  प्रतिशत  का
 समय  पर  निर्धारण  करने  के  लिए  पर्याप्त  शक्ति  और  कार्यक्षेत्र  प्रदान  किया  गया  इस  विधेयक  में  सबसे
 महत्वपूर्ण  उपबन्ध  स्थायी  परामशंदात्री  समिति  का  गठन  इस  समिति  द्वारा  जिन  मार्गेनिदेशों  को
 अपनाया  जाएगा  उनमें  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पर्थाप्त  संरक्षण  हैं  कि  जूट  हितों  की  हो  रक्षा  न  की
 जाए

 के
 7  देश  की  अर्थव्यवस्था  में  उपयुक्त  भूमिका  निभाने  के  लिए  अन्य  पैकिग  क्षेत्र  के  हितों  की  भी

 रक्षा  की

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  सदन  के
 माननीय  सदस्यों  के  विचाराथं  इस  वि  धंयक  को  प्र

 करता  हूं  ।  ह  लत
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 विधेयक

 ३.02  म०प०

 शरव  दिधे  पोठासीन  हुए  ]
 कश्री  भ्रप्पालानरॉसहम  :  सभापति  पटसन  देश  के  अनेक  राज्यों  में  उत्पन्न

 किया  जा  रहा  है  ।  किन्तु  यह  देखकर  दु:ख  होता  है  कि  न  तो  केन्द्र  सरकार  ने  और  न  ही  राज्य  सरकार  ने
 इस  ओर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  लगातार  की  गई  इस  उपेक्षा  के  कारण  देश  के  पटसन  उत्पादक  असहाय
 अवस्था  में  न  केवल  पटसन  उत्पादन  बल्कि  पटसन  उद्योग  से  संबद्ध  प्रत्येक  व्यक्ति  असहाय  स्थिति  में

 पटसन  से  बनी  वस्तुएं  यथा  बोरे  विदेशों  को  निर्यात  किए  जाते  हमारी  अ्थंव्यवस्था  में
 पंटसन  उद्योग  और  पटसन  से  बनी  वस्तुओं  का  प्रमुख  स्थान  बोरों  का  इस्तेमाल  चीनी  तथा
 अन्य  विभिन्‍न  उत्पादों  को  पैक  करने  में  बहुतायत  में  किया  जाता  था  ।  क्रषि  तथा  उद्योग  से  संबद्ध  उत्पादों
 के  भंडारण  और  पैकिंग  के  लिए  बोरों  का  इस्तेमाल  नितांत  आवश्यक  कितु  अब  पंकिर  सामग्री  के
 लिये  पटसन के  बोरों  के  स्थान  पर  पोलोथिन  और  प्लास्टिक  से  बने  बोरों  को  इस्तेमाल  किया  जा  रहा
 इसके  परिणामस्वरूप  पटसन  उत्पादकों  उनके  उत्पादों  की  बाजार  मे  खपत  न  होने  के  कारण  घाटा  हो
 रहा  आंध्र  प्रदेश  ओर  पश्चिम  बंगाल  के  पटसत  उत्पादकों  की  आज  दयनोय  दशा  पटसन  का  बोरा
 बनाने  वाले  कारखाने  भी  बन्द  होने  की  स्थिति  में  वास्तविकता  यह  है  कि  उतमें  से  अनेक  ने  अपना
 कारोबार  बन्द  कर  दिया  है  ।  पटसन  के  बोरों  को  बाजार  में  कोई  बिक्री  नहीं  पटसन  उत्पादों  का  न

 तो  विदेशों  में  और  न  देश  में  ही  कोई  बाजार  पूरा  पटसन  उद्योग  ही  तबाही  के  कगार  पर है  देश  में
 पटसन  का  उत्पादन  लगभग  72  से  78  मी०  टन  तक  पटसन  उद्योग  में  व्याप्त  अनिश्चितता  की
 स्थिति  के  कारण  हाल  में  पटसन  के  उत्पादन  में  भारी  गिरावट  आई  सरकार  को  न  के  वल  उत्पादन
 स्‍तर  बरकरार  रखने  के  लिए  अपितु  पटसन  उत्पादकों  की  पर्याप्त  सुरक्षा  करके  तथा  उनको  प्रोत्साहन
 प्रदानਂ  करके  उत्पादन  बढ़ाने  के  उपाय  करने  चाहिए  ।  पटसन  उत्पादकों  की  समस्याओं  पर  तत्काल  ध्यान
 दिया  जाना  चाहिए  ।

 इस  समय  पटसन  से  विभिन्‍न  प्रकार  की  वस्तुओं  के  बनाने  की  आवश्यकता
 गत  रूप  से  बनाई  जाने  वाली  सुतली  जैसी  वस्तुओं  के  अलाबा  दरी  और  चटाई  आदि  ज॑ंसी  वस्तुओं  के
 उत्पादन  का  भी  प्रयास  किया  पटसन से  दरी  और  चटाई  आदि  का  निर्माण  करने  के  नये  तरीके
 खोज  लिए  गये  आंध्रप्रदेश  में  नये  तरीके  अपनाए  भी  जा  रहे  चटाई  और  दरी  जैसी  वस्तुओं  का

 बहुत  अच्छा  बाजार  देश  और  विदेश  दोनों  में  ही  है  ।  विविध  वस्तुओं  के  निर्माण  को  बढ़ावा  देकर  न  केवल
 पटसन  उत्पादको  के  हितों  की  सुरक्षा  हो  सकती  है  अपितु  अपने  यहां  से  निर्यात  को  भी  बढ़ावा  जा  सकता

 है  सरकार  को  चाहिए  कि  इस  सम्बन्ध  में  कदम  पटसन  उत्पादकों  को  लाभकारी  मृल्य
 मिलेगा  ।  मिल  मालिकों  को  अधिक  लाभ  मिलेगा  और  घरेलू  इस्तेमाल  की  वस्तुओं  का  सस्ते  मूल्य  पर
 प्राप्त  करके  जन  साधारण  को  भी  अधिक  लाभ  इसलिए  पटसन  से  विविध  वस्तुओं  का  उत्पादन
 करने  में  अब  और  अधिक  समय  न  गंवाया  यह  कहने  को  आवश्यकता  नहीं  है  कि  इससे  हमें  बहुमूल्य
 विदेशी  मुद्रा  भी  प्राप्त  होगी  ।

 पेकिंग  सामान  के  रूप  में  हमें  पटसन  से  बने  बोरे  के  इस्तेमाल  को  प्रोत्साहन  देना  चोहिए  ।  पोलिथिन
 से  बनी  वस्तुओं  से  पटसन  से  बने  बरे  कहीं  अधिक  उपयोगी  हैं  ।  बोरे  में  पंक  की  गई  वस्तुओं  की  किस्म
 पूर्णतः  सुरक्षित  रहती  उस  पर  मोसम  का  असर  नहीं  पहुता  ।  सुतली  सस्ती  और  सर्वोत्तम  पैकिंग  वस्तु

 रा  तेलुगु  में  दिए  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दो

 ।
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 है  ।  पहले  अपने  देश  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  हम  बोरों  का  नियरत्ति  भी  विदेशों  को  करते
 अब  सरकार  की  लापरवाही  के  कारण  इसका  निर्यात  बिल्कुल  ही  समाप्त  हो  गया  आज  यह  स्थिति

 है  कि  पटसन  से  बनी  वस्तुओं  का  निर्यात  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  घरेलू  दपत  भी  कम  हो  गई  कारखाने
 बन्द  हो  गये  हैं  जिससे  मिल  मालिक  तथा  श्रमिक्रों  पर  असर  पड़ा  पटसन  उत्पादकों  को  वर्ष  दर  वर्ष
 घाटा  हो  रहा  हे  ।

 तेजी  से  बिगड़तो  स्थिति  पर  सरकार  को  निश्चित  रूप  से  ध्यान  देना  सरकार  को
 उत्पादकों  को  पर्याप्त  प्रोत्साहन  देना  कारखानों  को  कहा  जाये  कि  वे  अपना  उत्पादन  न  धटायें  ।

 :  नष्ट  होते  पटसन  उद्योग  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  सरकारी  तंत्र  को  चुस्त  बनाया  पटसन  से
 बनी  वस्तुओं  की  ब्रिक्री  के  लिए  सरकार  को  बाजार  का  पता  लगाने  में  मदद  करनी  यदि  ये  सब
 कदम  उठाए  गए  तो  मुझे  कोई  संदेह  नहीं  कि  एक  बार  पुनः  अपने  देश  की  अथ्ंभ्यवस्था  में  पटक्षन  उद्योग
 का  महत्त्वपूर्ण  स्थान  हो  पटसन  से  बनी  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देना  अत्यन्त  महत्व  का

 विषय  है  ।  पटसन  से  बनी  वस्तुओं  के  लिए  अधिक  से  अधिक  विदेशी  बाजारों  की  खोज  करनी  होगी  ।  मुझे
 माशा  और  विश्वास  है  कि  सरकार  इस  संबंध  में  शीघ्र  ही  कदम  मुझे  यह  भी  आशा  है  कि  इस
 विधेयक  को  इस  सम्मानित  सभा  के  सभी  वर्गों  का  समर्थन  प्राप्त

 इस  विधेयक  पर  चर्चा  आरम्भ  करने  के  लिए  आपने  मुझे  आमंत्रित  किया  उसके  लिए  मैं  आपको
 घन्यवाद  देते  हुए  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 ]

 श्री  ज्ञांति  बारीवाल  :  सभापति  जूट  पैकेज  सामग्री  1987  का  समर्थन
 करने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुआ  हूं  |  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  जूट  उद्योग  के  विकास  के  लिए  यह  विधेयक  एक
 जबर्दस्त  कदम  तथा  जूट  उद्योग  की  दोघेकालीन  वित्तीय  आवश्यकताओं  को  देखते  हुए  लाया  गया  है  ।
 आज  जट के  स्थान  पर  कृत्रिम  पैकिंग  यानी  सिन्थैटिक  चीजों  का  इस्तेमाल  ज्यादा  से  ज्यादा  होता  जा  रहा
 है  और  यही  मल  कारण  है  कि  सरकार  को  इस  नतीजे  पर  पहुंचना  पड़ा  कि  जहां  जहां  पर  भी  जट  का
 उपयोग  पैकिंग  सामप्री  के  रूप  में  होता  उसको  किस  प्रकार  से  रोका  जाये  और  उसमें  बदलाव  लाया
 जाये  और  उसे  रोकने  के  लिए  ही  यह  विधेयक  लाया  गया  इसोलिए  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 यह  विधेयक  जूट  उद्योग  को  बहुत  बड़ी  मदद  पहुंचाएगा  और  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  विधेयक
 से  ज्यादा  शकित  प्राप्त  हो  गई  जूठ  पंकिंग  के  लिए  जो  चींजें  तय  को  जाएंगी  उनको  केन्द्रीय  सरकार
 तय  यह  बहुत  अच्छा  कदम  है  ।

 इस  विधेयक  +  मुताबिक  एक  स्थायी  सलाहकार  समिति  बनाई  उसको  स्थापना  की
 जो  यह्‌  तय  करेगी  कि  जिन-जिन  स्थानों  पर  जिन-जिन  बीजों  में  जुट  का  उपयोग  होता  था  अब

 उसके  मार्गदर्शन  के  अनुसार  दूसरी  चीजें  आगे  बढ़ाई  जायेंगी  और  उनसे  ही  जुट  सम्बन्धी  हितों  का  संरक्षण
 आगे  यह  सलाहकार  प्तृभिति  मार्गदर्शन  इससे  सिर्फ  जूट  ही  नहीं  बल्कि  पैकिंग  के  जो  अन्य

 क्षेत्र  हैं  वह  देश  की  अथं-व्यवस्था  में  भअपती  उचित  भूछिका  निभा  सकेंगे  ।

 जूट  सामग्री  के  स्थान  पर  कृत्रिम  सिर्थेंटिक  सामग्री  का  प्रयोग  दित-प्रतिदिन  बढ़ता  जा  रहा  है
 ओर  इसी  से  जूट  उद्योग  पर  अतिकूल  भ्रभाव  पड़ा  है  जिससे  जूट  उद्योग  अब  धिथेटिक  के  मु+बले  कंपीटोशन
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 में  नहीं  आ  पाएगा  क्‍योंकि  प॒िथेटिक  से  बनो  सामग्री  बढ़िया  किस्म  की  और  हल्की  होती  है  और  उसकी
 कोमत  भी  कम  होती  है  ।  इसी लिए  ग्राहक  सिंथैटिक  पैकिंग  सामग्री  को  अपनाने  में  जल्दी  उत्साहित  होता

 जूट  पर  पड़े  इस  प्रभाव  को  रोकने  के  लिए  कोई  न  कोई  विधेयक  सरकार  को  तरफ  से  लाना  था  जिससे
 जूट  उद्योग  के  श्रमिकों  देश  की  अर्थे-व्यवस्था  पर  ओर  उसके  नियत  पर  प्रतिकूल  असर  न  पड़े  |  यह
 विधेयक  इसी  लिए  लाया  गया  इसलिए  मैं  इसका  हादिक  स्वागत  करता  हूं  ।

 आज  देखा  जाये  तो  हिन्दुस्तान  की  जो  4,  5  स्टेट्स  बंगाल  आसाम  है  जहां  कि  जूट  उद्योग
 आज  सिन्थेटिक  पैकिंग  के  प्रयोग  के  कारण  कई  उद्योग  वहां  पर  बन्द  हो  गये  उनमें  लाखों  लोगों

 की  छंटनी  कर  दी  गई  निर्यात  में  कमी  आ  गई  आखिर  इसे  रोकना  सरकार  का  कतंव्य  बनता
 मौर  सरकार  ने  यह  कदम  इस  विधेयक्र  को  लाकर  उठाया  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  कि  श्रमिकों  के

 हित  उद्योगों  क ेहित  में  और  देश  की  अरथंव्यवस्था  के  हित  में  बहुत  बडा  कदम  उठाया  गया  इस
 विधेयक  को  लाने  से  पटसन  के  उत्पादन  में  वृद्धि  राष्ट्रीय  आय  में  वृद्धि  होगी  और  जिन  जिलों  में
 पटसन  का  उत्पादन  काफी  होता  था  और  वह  निगलेक्ट  किए  जाते  अब  सरकार  क्का  ध्यान  उन  जिलों
 पर  जाएगा  जिससे  उनकी  उपेक्षा  नहीं  हो  ऐसी  व्यवस्थाएं  होने  से  जूट  के  उत्पादन  में  सुधार  हो
 सकेगा  ।  लेकिन  यहां  पर  एक  बात  यह  ध्यान  में  रखती  चाहिए  कि  पहले  जिन  चीजों  का  निर्माण  सिर्फ
 पटसन के  द्वारा  किया  जाता  था  भविष्य  में  पटसन  के  द्वारा  ही  उन  चीजों  का  निर्माण

 इस  विधेयक  में  एक  प्रावीजन  यह  भी  किया  गया  है  कि  जिन  कम्पनियों  द्वारा  कानून  को

 हेलना  की  जायेगी  उनको  शुरू  में  ही  कड़ा  से  कड़ा  दण्ड  दिया  यह  एक  स्वागत-योग्य  बात  वह
 कम्पनियां  आगे  जाकर  भी  कोई  गलत  कदम  न  उठाएं  यह  आप  देखें  ।  तभी  आप  इस  कानून  को  तेजी  से
 और  सख्ती  से  कार्यान्वित  कर  मैं  तो  ऐसा  समझता  हूं  कि  हमने  पटस्तन  उद्योग  को  जिन्दा  और
 जीवित  रखने  के  लिए  बहुत  बड़ा  कदम  उठाया  है  और  वहां  के  श्रप्मिकों  के  हितों  की  पूरी  रक्षा  की
 परम्परागत  चीजें  जो  कि  पटसन  से  बनती  हैं  वही  भविष्य  में  भी बननी  चाहिएं  तभी  हम  सही  मायने  में
 पटसन  उद्योग  की  मदद  कर  पायेंगे  ।

 आज  सबसे  बड़ी  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  रिसर्च  एण्ड  डेवलपमेंट  का  कार्य क्रम  पटसन
 उद्योग  में  होना  चाहिए  ।  अगर  आप  वास्तव  में  इस,उद्योग  का  काया-कल्प  करना  चाहते  हैं  ओर  उप्ते  बचाना

 चाहते  हैं  तो  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  इस  क्षेत्र  में  रिसच॑  किया  मेरे  झखवाल  में  टेक्सटाइल  या
 किसी  दूसरे  विभाग  में  रिसर्च  की  इतनी  आवश्यकता  नहों  होगी  जितनी  कि  इसमें  है  ।

 इसके  साथ  ही  सिंथेटिक  का  जो  बेग  बनता  है  वह  टिकाऊ  ओर  कम  वजन  का  होता
 आप  पटसन  की  ऐसा  पैकिंग  वाली  बैग  निकालिए  जोकि  सिथेटिक  बेंग  से  सस्ता  हो  ओर  बाजार  म  टिक

 सके  ।  पटसन  से  अच्छे  किस्म  का  कपड़ा  बन  यह  भी  आप  देखें  ।  मैं  माननीय  मत्री  जी  से  निवेदन

 करना  चाहूंगा  कि  वह  रिसर्च  और  डेवलपमेंट  के  को  तेजी  से  चालू  करें  ओर  जुट  उद्योग  सरकार

 की  और  उद्योगपतियों  की  मदद  के  बिना  सिथेटिक  के  मुकाबले  बाजार  में  और  कम्पीटी शन  में  आ  सके

 इसका  ध्यान  रखें  ।

 गलत  बयानी  पर  सजा  देने  का  प्रावीजन  करना  एक  अच्छी  बात  लेकिन  एक  बात  संदेह  पैदा
 करती  है  ओर  वह  यह  है  कि  छूट  देने  की  शक्तत  ।  यह  प्राजीवन  करता  अजीब  सा  लगता  हमे  डर  है  कि

 कहीं  इसका  दुरुपयोग  न  हो  जाये  क्योंकि  जब  कभी  किसी  का  फेवर  करना  चाहते  हैं  या  किसो  आदमी  को
 ग्रलती  से  बचाना  चाहते  हैं  तो  यही  एक  ऐसा  क्लाज  है  जिसके  द्वारा  छूट  देकर  बचा  समते  मुझे  प्रूरी
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 विधेयक

 ज्ञांति  घारीवाल  ]

 आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  के  नेतृत्व  में  यहूं  विभाग  और  यह  उद्योग  तरक्की  हमारे  मंत्री  जो

 को  जो  भी  विभाग  दिए  गए  हैं  सब  में  इन्होंने  बहुत  अच्छा  काम्‌  किया  है  ?  आइन्दा  भी  करेंगे  ओर  यही
 आप  से  निवेदन  करते  हुए  में  अपना  भाषण  समाप्त  वरता  हूं  कि  कहों  इस  बलाज्ञ  का  दुरुपयोग  न  हो  जाय  ।
 यह  देखने  वाली  बात  है  ।  वेसे  यह  विधेषक  स्वागत  योग्य  बहुत  ही  ज्यादा  इस  विधेयक  की  जरूव्त  थी
 जिससे  हम  ड्बते  हुए  जूट  उद्योग  को  बचा  सकेंगे  ।  धन्यवाद  ।

 श्री  राम  बहादुर  सिह  :  खुद  सरकार  ने  इस  बात  को  स्वीकार  किया  है  कि

 पूर्वोनर  मारत  की  ग्रामीण  अर्थंव्यवस्था  +  आधार  जूट  ज्द्योग  .  इसमें  करीब  40  लाख  कृषक  परिवार

 .  लगे  हुए  हैं  और  ढाई  लाख  मजदूर  लगे  हुए  लेकिन  अआश्चयं  है  कि  सरकार  के  इस  दृष्टिकोण  के  बाद  भी
 ४  और  आजादी  मिलने  के  बाद  भी  बराबर  यह  उद्योग  संकट  में  पड़ा  रहा  ओर  सबसे  पहला  संकट  तब  आया

 जब  देश  का  बंटवारा  हुआ  ।  देश  के  जिस  हिस्से  में  जूट  की  खेती  अधिकांश  रूप  से  होती  थी  बढ  पा।कस्तान
 में  और  आज  के  बैगलादेश  में  चला  इस  संकट  से  उबारने  के  लिए  तत्कालीन  प्रधान  मंत्रो  स्वर्गीय  प  ०

 जवाहर  लाल  नेहरू  ने  देश  के  किसानों  से  जो  जूट  उत्पादन  के  क्राम  पें  लगे  हुए  अपील  की  और  किसानों
 ने  मेहनत-मशक्‍्कत  करके  जूट  का  उत्पदन  शुरू  किया  ओर  फिर  थोड़े  समय  के  लिए  यह  उद्योग  फलने-फूनने

 लेकिन  फिर  इधर  आकर  के  कतिपय  कारणों  से  जैसे  जूट  का  लाभप्रद  मूल्य  किसानों  को  न  दिया
 बढ़ती  महंगाई  के  अनुपात  में  मजदूरों  को  मजदूरी  न  दिया  शोध  का  काम  न  किया

 उद्योगों  का आधुनिकीक रण  न  किया  जाना  आदि  से  जूट  उद्योग  के  सामने  संकट  पैदा  हो  गया  ।  इसलिए
 प्रत्री  जी  का  चाहिए  था  कि  इन  तमाम  विन्दुओं  के  आलोक  में  एक  ऐसा  विधेयक  प्रस्तुत  करते  जिसमें  ऐसे
 उपाय  और  सुझाए  ज।ते  जिनका  इस्तेमाल  क  एके  इन  तमाम  संकटों  का  निवारण  हो  जाता  और  जूट  उद्योग
 फिर  पहले  को  तरह  फलने-फूलने  लगता  ।  लेकिन  अन्य  संकटों  के  निवारण  के  बारे  में  उ.होंने  इतनी  ही  चर्चा
 की  है  कि  समय-समय  पर  भिन्न-भिन्न  उपाय  किए  गए  यह  विधेयक  तो  इसलिए  पेश  किया  गया  है  कि
 बाजार  में  जट  उद्योग  के  सामते  जो  भारी  प्रतियोगिता  बड़ी  हो  गई  है  उस  प्रतियोगिता  से  त्राण  दिलाया  जा
 सके  लेकिन  इस  विधेयक  को  देखने  से  ऐसा  लगता  है  कि  यह  विधेयक  भी  पूर्ण  रूप  से  इनके  उद्देश्यों  को  पूर्ति
 नहीं  इन्होंने  प्रावधान  किया  है  कि  एक  स्टैंडिग  एडवाइजर्री  कमेटी  होगी  लेकिन  कहीं  नहीं  लिखा
 गया  है  कि  कमेटी  का  सदस्य  कौन  कैसे  लोग  होंग  ओर  कितने  होंगे  और  उसमें  यह  भो  नदीं  लिखा  गया
 है  कि  उसमें  किसानों  के  प्रतिनिधि  होंगे  या  नहीं  मजदूरों  के  प्रतिनिधि  होंगे  या  नहों  इसलिए  मैं
 चाहूंगा  कि  आप  उसमें  ऐसी  व्यवस्था  करे  कि  उसमें  किसानों  का  भी  प्रतिनिधि  मजदूरों  का  भी
 निधि  रहे  ।  कारण  कि  बिना  इनको  लिए  बिना  इनके  सहयोग  के  जूट  उद्योग  आगे  नहीं  बढ़  सकता  हैं  ।

 फिर  बाजार  में  आज  जूट  उद्योग  के  सामने  सबसे  ज्यादा  प्रतियोगिता  सिन्थेटिक  से  जिन
 बस्तुओं  को  पैकिंग  करने  में  जुट  के  बोरे  और  बोरियां  लगाई  जाती  थीं  आज  उनमें  सिन्‍्थेटिक  के  बोरे  और
 ब्रोरियां  लगाई  जातो  जेंसे  कि  खाद  की  प्रकिंग  सिन्येटिक  के  द्वारा  बनाई  गई  बोरियों  में  होती  चीनी
 की  पेकिंग  होती  गल्‍ले  की  रकिंग  होती  इन  तमाम  चीजों  की  पंकिग  सिन्धेटिक  के  बैग  में  होती  है
 जबकि  पहले  इनको  पैकिंग  जूट  के  द्वारा  बनाई  गई  बोरियों  में  होती  थे  ।  लेकिन  आपने  कहीं  उल्लेख  नहीं
 किया  है  कि  किस  मात्रा  में  इन-इन  वस्तुओं  की  पेकिय  जुठ  के  द्वारा  बनाई  गई  सामग्री  में  होगी  आपको
 साफ-साफ  लिख  देना  चाहिए  था  ताकि  लोगों  को  बांधू  फिर  आपने  प्रवधान  किया  है  कि  कोई  भी

 द्योगपति  इस  विधेयक  की  अवज्ञा  या  करेगा  उसको  पांच  हजार  रुपये  दण्ड  देने  का
 भागीदार  बनना  मेरी  समझ  मे  यह  रकम  बहुत  कम  बड़े-बड़े  पूंजीपति  इसकी  अवज्ञा  करेंगे
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 ।5  1909  जूट  पैकेज  सामग्री  की  जाने  वाली  वस्तुओं  में  अनिवाय
 विधेयक

 क्योंकि  सीमेंट  का या  चीनी  का  कारखाना  कोई  अपना  आदमी  नहीं  चलाता  ये  बड़े-बड़े  पूंजीपति  ही
 चलाते  इन  लोगों  के  लिए  पांच  हजार  रुपये  को  कोई  कीमत  नहीं  इसलिए  मैं  चाहुंगा  कि  इस  रकम
 को  भी  बढ़ाने  का  कष्ट  करें  ।

 अन्त  में  मैं  आपसे  एक  निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  जूट  उद्योग  के  सामने  जो  अन्य  संकट  हैं  जिनकी
 तरफ  मैंने  ध्यान  इिलाया  उसके  बारे  में  भी  आपको  उपाय  करना  जो  कुछ  भी  आपको  नियम
 कायदा  कानून  बनाना  है  उसमें  आपको  यह  देखना  पड़ेगा  कि  किसानों  को  लाभ  होता  है  या  नहीं

 ?
 मजदूरों

 को  लाभ  होठा  है  या  नहीं  ।  यदि  आप  यह  नहीं  देखेंगे  तो  आपका  कानून  और  कायदा  कागज  में  ही  रह
 व्यावहारिक  रूप  कभी  धारण  नहीं  कर  सकता  मेरा  अपना  अनुभव  है  कि  मेरे  राज्य  क्षेत्र  उत्तर

 बिहार  में  पूणिया  और  उत्तरी  भागलपुर  में  बड़े  पैमाने  पर  जूट  की  खेती  होती
 वहां  के  किसानों  के  सामने  मजबूरी  है  कि  जलवायु  की  वजह  से  वे  कोई  दूमरी  नगदी  फसल  लगा  नहीं

 सकते  लेकिन  आपकी  एन०  जे०  सी०  जो  जिसका  गठन  आपने  किया  है  कि  किसानों  का  जूट  वह
 कम  से  कम  समर्थन  मूल्य  पर  उसकी  क्‍या  स्थिति  है  ”?  जब  किसान  मजबूरी  में  अपना  जूट  कोौड़ियों
 के  मोल  पर  बेच  देता  है  तब  वे  बाजार  में  जाते  हैं  और  बटखरा  लेकर  ।  तब  भी  जब  तक  कि  प्रद्धण्ड

 विकास  अधिकारी  किसी  किसान  को  यह  प्रमाणपत्र  नहीं  देता  है  कि  वाकई  यह  किसान  उसका  जूट
 -  वे  नहीं  खरीदते  इसके  बाद  यद्यपि  कोई  किसान  चाहता  है  कि  मनचाहा  जूट  उसे  बेचना  है  तो  वे  कह

 देते  हैं  कि उनके  पाम  पैसा  नहीं  इस  तरह  से  तमाम  किस्म  के  बहाने  बनाये  जाते  हैं  जिसका  नतीजा  यह

 होता  है  कि  किसान  मजबूरी  में  कौड़ियों  के  मूल्य  में  अपना  जूट  बेच  देता

 इमी  तरह  मे  आधुनिकीकरण  की  बात  आधुनिकीकरण  के  नाम  पर  आप  रुपया  देते  हैं  लेकिन

 आपने  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  है  कि  यह  देखा  गया  कि  उस  रुपये  को  कहां  खच  किया  जा  रहा  क्‍या

 बाकई  आधनिकीकरण  में  वह  रुपया  खर्च  किया  जाता  है  या  जिनको  आप  वह  पैसा  देते  हैं  वे  उ्त  पै  से  को

 अपना  तया  उद्योग  खड़ा  करने  में  लगाते  हैं  ?  मेरे  मन  में  आशंका  है  कि  जो  कि  भी  पैसा  आप  देते  यदि

 उसकी  उचित  निगरानी  भी  आप  नहों  तो  निश्चित  तौर  से  जिनको  आप  वह  पैसा  देते  हैं

 वे  उस  पैसे  का  दुरुपयोग  करेंगे  ।  उस  पैसे  से  व ेअपना  दूसरा  कारखाना  वह  तो  हो  गई  प्राइवेट

 सेक्टर  की  लेकिन  जब  सावंजनिक  क्षेत्र  में  भी  ऐसी  बात  होती  तो  उनके  खिलाफ  कैसे

 शिकायत  की  जा  सकती  है  ।  अपने  देश  में  आपने  नेशनल  जूट  मेन्यूफैक्चरिंग  कारपोरेशन  का  गठन  किया

 उसके  साथ  6  मिलें  कलकत्ता  में  हैं  और  एक  बिहार  में  आर०  बी०  एस०  इन  6

 मिलों  के  आधनिकीकरण  के  लिए  दो  साल  पूर्व  आपने  28  करोड़  रुपया  दियः  है  लेकिन  कारपोरेशन  के

 लोगों  ने  सौतेलः  व्यवहार  करके  एक  पैसा  भी  आर०  बी०  एस०  एम०
 बी

 नहीं  दिया  सारा  28  करोष्ट

 रुपया  उन  पांच  मिलों  पर  ही  खर्च  कर  दिया  है  जो
 कलकत्ता

 में  है  जिसका  नतीजा  यह  हुआ  कि
 जिसका  कि  आपने  राष्ट्रीवकरण  1980  में  कर

 दिया  जहां  3  हजार  मजदूर  काम

 करते  हैं  स्थायी  रूप  से  1400  अस्थायी  रूप  उसका  आधुनिकीकरण  नहीं  हुआ  ।  मुझे  जानकारी  मिलो

 है  कि  उसका  मिनी  आधुनिकीकरण  करने  का  आपका  विचार  जिसका  मतलब  यह  कि  अभी  जो  लूम्स

 चल  रहे  हैं  उन्हीं  लूम्स  का  माडनईजिशन  किया  जायेगा  उसका  नतीजा  यह  होगा  कि  वहां  पर  मजदूरों  की

 छटनी  मैं  चाहता  हूं  यदि  आप  आर०  बी०  एस०  एम०  का  आधुनिकीकरण  करना  चाहते  हैं  वो

 उसका  पूर्णहूपेण  आधुलिकीकरण  होना  चाहिए  ।  वहां  पर  जो  करीब  500  लूम्स  बन्द  पढ़े  हैं  उनको  भो

 चालू  किया  जाना  पूर्णलूपेण  उसका  आधुनिकीकरण  हो  जाएगा  तो  निश्चित  तोर  से  वहां  पर

 जो  मजदूर  अस्थायी  हैं  उनकी  सेवा  भो  स्थायी  हो  जायेगी  और  अलग  से  भी  मजदूर  लेने
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 जूट  पैकेज  साभग्रो  की  दाते  वाली  वस्तुओं  में  अनिवायं  5  (937
 विधेयक

 राम  बहादुर  सिह  ]

 इसी  प्रकार  से  मैं  शोध  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  जूट  से  रस्सी  बनाई  जाती  बोरा
 बनाया  जाता  बोरियां  बनाई  जाती  टाट  बनाया  जाता  और  दन्यां  बनाई  जाती  यदि  इस
 उद्योग  का  विकास  करना  तो  बड़े  पैमाने  पर  आपको  शोध  की  व्यवस्था  करनी  होगी  ।  शोध  की  व्यवस्था

 तो  लेकिन  जितने  बड़े  पैमाने  पर  वह  होनी  वह  नहीं  इसलिए  आपको  पड़े  पैमानेपर  शोघ  की
 व्यवस्था  करनी  होगी  कि  क्‍या  इन  वस्तुओं  के  अलावा  जूट  से  कोई  दूसरी  वस्तुएं  भी  बनाई  जा  सकती

 क्या  कपड़ा  बनाया  जा  सकता  है  ?  क्‍या  कालीत  बनाये  जा  सकते  हैं  ?  यदि  कोई  नया  आविष्कार
 होता  है  तो  निश्चित  तोर  से  आज  प्रतियोगिता  के  चलते  बाजार  में  इस  उद्योग  के  सामने  जो  संकट  खड़ा
 है  उसका  जवाब  दिया  जा  सकता

 अन्त  में  मैं  एक  निवेदन  के  साथ  समाप्त  करूंगा  कि  हमारे  यहां  किशनगंज  के  इलाके  जिसकी
 मैंने  चर्चा  की  पृणिया  जिले  वहां  बड़े  पैमाने  पर  किसान  जूट  की  खेती  करते  उनकी  मजबूरी  है  कि

 जूट  को  छोड़कर  कोई  दूसरी  नगदी  फसल  लगा  नहीं  सकते  वहां  के  किसानों  की  जूट  का  इस्तेमाल  करने
 के  लिए  सरकार  पिछले  दस  वर्षों  से  किसानों  को  आश्वासन  देती  चली  आ

 रही  है  कि  वहां  पर  एक  जूट  का
 कारखाना

 10  वर्ष  बीस  गए  वहां  के  लोग  आज  भी  टकटकी  लगाए  हुए  हैं  कि  सरकार  अपने  वचन  का
 पालन  करे  लेकिन  सरकार  अपने  वचन  का  पालन  नहीं  कर  रही  इसलिए  मैं  आग्रह  करूंगा  कि  वहां  के
 किसानों  का  ध्यान  रखते  हुए  और  उनके  सामने  जूट  की  खेती  करने  की  मजबूरी  उसको  ध्यान  में  रखते

 सरकार  ने  जो  वचन  दिया  है  वहां  के  लोगों  को  आश्वासन  दिया  उसको  ध्यान  में  रखते
 गंज  में  वह  मिल  लगाएं  ।

 अन्त  में  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जिस  मंशा  से  अपने  यह  विधेयक  पेश  किया
 वह  मंशा  सम्पूर्ण  रूप  में  पूरो  होने  वाली  नहीं  मैं  यही  कहूंगा  कि  आपने  एक  प्रयास  किया  है  और  एक
 छोटा-सा  अच्छा  प्रयाप्त  इतना  कह  कर  मैं  अपनी  बात  त्तशप्त  करता  हूं  ।

 श्रो  मनोज  पांडे  :  माननीय  सभापति  यह  जो  जूट  पेकेज  सामग्री  की
 जाने  वालो  वस्तुओं  में  अनिवायं  विधेयक  1987  पेश  किया  गया  उसका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 हमारे  पूर्व  के  वक्‍ता  राम  बहादुर  सिंह  जी  ने  काफी  विस्तृत  रूप  से  जुट  के  संदर्भ  में  चर्चा  की
 उनकी  भावना  का  भो  मैं  समर्थन  करता  आपको  मालूम  होगा  कि  जूट  बिहार  पश्चिम
 बंगाल  में  ओर  उड़ोसा  के  कुछ  क्षेत्रों

 में
 काफी  बड़े  पैमाने  पर  किया  जाता  है  ओर  जूट  की  खेती  करने

 वाले  जो  हमारे  किसान  भार्ई  वे करीब  40  लाख  किसान  भाई  हमारे  बिहार  थें  जिन्हें  सिर्फ  जूट  की
 खेती  पर  आश्रित  रहना  पड़ता  है  ।  जूट  एक  ऐसा  उद्योग  जिसमें  पिछले  लगभग  100  वर्षों  से लोग
 रत  हैं  और  इस  आधारित  जो  किसान  भाइयों  को  आथिक  स्थिति  पिछले  15.20  वर्षों  से  इसमें
 काफी  गिरावट  आई  बिहार  के  जो  जूट  प्रोड्यूतिग  एरियाज  उनका  मैंने  दौरा  किया  है  और  विस्तत
 रूप  से  किसान  भ!इयों  से  जानकारी  हमने  हासिल  करने  की  कोशिश  की  हमको  यह  बताया  गया  है  कि
 जो  जूट  ग्रोअसं  वे  घीरे-घोरे  इस  जूट  श्रोडक्टन  से  अपने  आप  को  अलग  करने  की  कोशिश  में  हैँ  ।
 यह  बहुत  बड़ी  विडम्बना  पिछले  10-15  वर्षोंश्षें

 जूट  पर  आधारित  जो  हमारा  उद्योग  उस  उद्योग
 के  बंद  हो  जाने  से  किसानों  में  व्यपप्त  असंतोष  की  भावना

 को  हमने  देखा  है  ओर  उनकी  आधिक  स्थिति
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 जोर  हो  गई  जूट  पैदा  करने  में  जिस  तरह  की  चीजों  की  जरूरत  होती  जट  का  किसान  अगर  जट  के
 अलावा  दूसरी  चीज  पैदा  करना  भी  तो  वह  शायद  नहीं  कर  पाएगा  |  हमने  इस  विषय  में  अध्ययन  किया
 है  खासकर  मधेपुरा  और  भागलपुर  का  इलाका  चम्पारण  का  इलाका  है  और
 जहां  से  माननीय  सदस्य  आते  वहां  का  कुछ  इलाका  इंन  इलाकों  में  जूट  की  खेती  जिस  परम्परागत  ढंग
 से  हुआ  करती  आज  किसान  उसमें  अपने  आप  को  असहाय  पाता  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से
 नीय  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  जूट  के  प्रोडक्शन  में  जो  किसान  लगे  हुए  उनकी  तरफ  विशेष  तवज्जह्‌
 देने  की  आवश्यकता  जूट  का  उद्योग  खड़ा  करने  में  कुछ  विसंगतियां  हमने  भी  पाई  मैं  इस  बात  को
 स्पष्ट  रूप  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  हमारे  बिहार  में  जूट  के  उद्योग  काफी  दिनों  से  बन्द  हैं  और  जट  के
 उद्योग  को  चलाने  के  लिए  बार-ब्रार  बिहार  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  बात  करके  कई  बार  किसानों
 को  यह  कहा  हे  और  यह  एश्योरेंस  दिया  गया  है  कि  वहां  जूट  की  इंडस्ट्री  नई  भी  खोली  जाएगी  और  जो
 पुरानी  व्यवस्था  उसको  पुन:जी  वित  किया  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  नित्ेदन  होगा  कि  उस
 एश्योरेंस  पर  कम  से  कम  हम  अवश्य  ध्यान  देंगे  और  जो  भी,जूट  इंडस्ट्री  बन्द  उसको  फिर  से  खड़ा  करने
 के  लिए  मोडरेनाइजेशन  प्रोग्राम  आपने  बनाया  उसके  लिए  28  करोड़  रुपये  मिले  दुर्भाग्यवश  उस
 28  करोड़  रुपये  में  से हमारा  शेअर  कहां  चला  गया  ?  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  जो  किसान  भाई  जट  में
 लगे  हुए  जिनकी  बदोलत  जूट  का  उद्योग  चलता  उनको  आपको  खड़ा  करना  इसके  बारे

 में  आपसे  बहुत  आशाएं

 पिछले  वर्षों  में  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जी  बिहार  गए  वहां  जाने  पर  स्वयं  उन्होंने  इस  बात  की
 चर्चा  की  |  पश्चिम  बंगाल  में  भी  उन्होंने  कई  भाषणों  में  कहा  और  इससे  किसानों  में  बड़ी  जागरूकता

 उन्हीं  भाषणों  का  हम  यह  प्रतिफल  देख  रहे  हैं  कि  जूट  इंडस्ट्री  के  विषय  में  एक  पोजिटिव  डाइरेक्शन  में

 एक  पोजिटिव  वे  में  मूवमेंट  हुआ  है  ।  हम  सभी  इसका  स्वागत  करते  लेकिन  हम  यह  भी  चाहेंगे  कि  जूट
 उद्योग  में  जो  हमारे  सम्बन्धित  किसान  भाई  उनका  विशेष  ध्यान  रखा

 मैं  जे०  सी०  आई०  के  विषय  में  आपका  खास  ध्यान  अक्ृष्ट  करना  पूणिया  जिले  में  जो
 जे०  सी०  आई०  के  सेन्टर्स  उनको  हमने  स्वयं  देखा  उनका  अध्ययन  भी  किया  है  ।  दो  दिन  मैं  वहां  रहा

 माननीय  मन्त्री  जी  हम  यहां  जितनी  भी  बात  कर  लें  लेकिन  पूर्णिया  के  पास  करेला  एक  जगह  है  वहां
 के  दो  सेन्टर्स  को  मैंने  देखा  उनमें  बड़ी  विसंगतियां  वहां  एक-एक  किसान  आठ-आठ  दिन  से  अपने
 जट  की  गाडी  लिए  हुए  बड़े  हुए  वहां  जूट  का  कोई  भी  पदाधिकारी  पूछने  वाला  नहीं  हमारी
 पदाधिकारियों  से  बात  हुई  तो  उन्होंने  हमसे  कहा  कि  हम  क्या  जितना  जूट  खरीदना  लिखा  हुआ
 उतना  जूट  हमने  खरीद  अब  इसका  जवाब  हमारे  पास  नहीं  हमने  उनसे  पूछा  कि  कितना  जूट
 का  कोटा  खरीदने  के  लिए  लिखा  हुआ  था  ?  उन्होंने  बताया  कि  यहां  पर  उस  क्वालिटी  का  जूट  नहीं
 मिलता  है  जिप्त  क्वालिटी  का  खरीदने  के  लिए  हमें  लिखा  हुआ  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  किसान  क्वालिटी
 देखकर  खेती  नहीं  करता  यह  परम्परागत  खेती  है  और  एक  ढंग  से  होती  है  ।  इसमें  दस  महीने  का  समय
 लगता  फिर  दो  महीने  जूट  को  गलाने  में  लग  जाते  जब  वह  पारी  में  सड़  जाता  है  तो  उसके  बाद
 किसान  उसको  लाता  उसको  सुद्धाता  इतनी  गन्दगी  ओर  इतनी  बदबू  होती  है  कि  मान्यवर  आपके
 ओर  हमारे  सहन  से  बाहर  को  बात  होती  इतनी  मेहनत  के  बाद  गाड़ी  पर  अपना  जूट  लाद  कर
 जे०  सी०  आई०  के  सेन्टर्स  पर  ले  जाता  है  ओर  वहां  दो-दो  हफ्ते  खड़ा  रहता  जब  उसको  यठु  हालत
 होगी  तो  वह  अपने  को  आपसे  ओर  हमसे  अलग  पाएगा  ।

 हम  किसी  भी  कारण  से  यहू  मानने  को  तैयार  नहीं  हैं  कि  जेਂ  सी०  आई०  ने  किसानों  के  साथ

 श्ढ
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 सनोज

 न्याय  किया  उसने  सरासर  अन्याय  किया  है  और  इस  बात  के  गवाह  हम  स्थव्रयं  आपको  यह
 एंश्योर  करना  होगा  और  अपने  इस  माननीय  सदन  में  कई  बार  कहा  भी  इस  सदन  में  चर्चा  भी  हुई  है  ।

 हमारे  बिहार  के  कृषि  मन्त्री  जी  यहां  आए  थे  उनकी  हमारे  कृषि  मन्त्री  जी  से  कई  बार  बातें  भी  हुई  हैं
 और  बिहार  सरकार  की  तरफ  से  एक  राय  भी  आई  है  कि  आप  पश्चिम  बंगाल  और  उडीसा  के

 मुख्य  मन्त्रियों  की  एक  बंठक  बुलाएं  ।  आप  उनसे  यह  कहें  कि  आप  कितना  जूट  खरोद  सकते  हैं  और  कितना

 जूट  वे  सरकारें  खरीदेंगी  ।  डायरेक्ट  किसानों  से  खरीदेंगे  या हमारी  सरकार  से  हमें  इतना  बता
 दें  । हम  उतना  ही  जूट  प्रोड्यूस  करेंगे  ।  अगर  हम  जूट  ज्यादा  प्रोड्यूस  करें  तो  वह  ज्यादा  जूट  आप
 पश्चिम  बंगाल  और  उड़ीसा  धरकार  के  मत्थे  मढ़  दें  । लेकिन  जे०  सी  ०  आई०  को  यह  कहा  जाए  कि  उतना

 जूट  वह  अवश्य  खरीदे  ।

 मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  आप  एक  प्रोग्राम  पश्चिम  बिहार  ओर

 उड़ीसा  में  आप  इस  स्थिति  की  जानकारी  कर  मैं  यह  भो  कहना  चाहता  हूं  कि  जे०  सी०  आई०  ने
 मिडिल  मेन  से  भी  जूट  की  परचेज  की  सवाल  यह  2  कि  आपको  किसानों  से  सीधे  जूट  खरीदना  जूट
 की  क्यालिटो  कई  तरह  की  होती  अलग-अलग  दाम  की  होती  मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस  फिक्स  की
 लेकिन  यह  जो  मिडिल  मेन  जो  हमेशा  बीच  में  आकर  किसानों  से  सस्ते-से-सस्ते  दाम  पर  सामान  खरीद
 कर  अपने  गोदामों  में  रख  लेता  है  और  जे०सी  ०आई०  उस  मिडिल  मेन  से  सामान  खरीदकर  अपना  कोटा

 पूरा  कर  लेती  मान्यवर  यह  इतना  शार्ट-सकिट  है  और  इस  शार्ट-सकिट  में  हमारे  कई  पदाधिकारी  भी
 मिले  हुए  हैं  ओर  कुछ  लोकल  पोलीटिशियन  भी  मिले  हुए  इस  बात  को  कहने  में  बुझे  कोई  झिझक  नहीं
 यह  एक  ऐसा  सिलसिला  है  जिसमें  ज्यादातर  हमारे  किसान  भाई  मारे  जाते  इस  ओर  तवज्जह  देने  की
 आवश्यकता  मैं  यह  बात  वार-वार  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  जूट  बिना  किसान  के  नहीं  चल  सकता  ।

 जूट  का  प्रोड्यूसर  जब  तक  ठीक  नहीं  उद्योग  आप  खड़े  कर  बड़े-बड़े  भवन  और  अट्टालिकाएं
 खड़ी  कर  लेकिन  जूट  जो  रा-मेटी  रियल  इसको  पैदा  करने  वात  किसान  अगर  ठोक  से  नहों
 सह्दी  परिप्रेक्ष्य  में  उसको  नहीं  देखा  उसका  आकलन  नहीं  किया  तब  तक  यह  उद्योग  नहीं
 चल  मेरा  आपसे  यह  निवेदन  है  कि  इस  प्रश्त  ५र  गम्भीरता  से  विचार  करें  और  तीनों  सरकारों
 के  मुख्य  मन्त्रियों  की  बेठक  बुलाएं  और  हम  लोगों  को  यह  बताएं  कि  किस  स्टेट  में  कितना  प्रोडक्शन
 जे०  सी०  आई०  खरीदेगा  और  कितना  प्रोडक्शन  हमें  खरीदना  अगर  यह  हम  फिक्स  कर  दें-तो
 उसके  अनुप्तार  हम  भी  किसान  भाइयों  के  यहां  जाकर  इस  बात  को  कह  सकते  हैं  कि  आउको  इससे  ज्यादा

 जूट  पैदा  नहीं  करना  ताकि  वह  जूट  के  अलावा  दूसरी  चोजों  पर  अपना  ध्यान  केन्द्रित  करे  और  दूसरी
 चीजें  पैदा  करके  फायदा  कपा  सके  ।

 सभापति  यह  जो  बिल  लाया  गया  उसके  उद्देश्य  बहुत  अच्छे  इसके  लिए  मैं
 नीय  मन्‍्त्री  जी  को  और  प्रधान  मन्त्री  जी  को  बहुत-बहुत  धन्यवाद  देना  चाहता  स्टेट  एडवाइजरी
 कमेटो  के  गठन  की  बात  कही  गई  इसमें  इस  बात  को  जानकारी  नहीं  हो  रही  है  कि  इस  स्टेट
 एडवाइजरी  कमेटी  में  सदस्य  होंगे  ।  इसकी  जानकारी  हमें  होनी  चाहिए  ।  इसका  सम्बन्ध
 किसा  Ts,  से  मजदूरों  से  ह ैऔर  जो  झिल  मालिक  प्राइवेट  सेक्टर  में  और  पब्लिक  सेक्टर  उनसे
 इसलिए  इन  तोनों  के  रिप्रजेंटेटिव  इनमें  होने  ताकि  सह्दी  रूप  में  इस  उद्योग  को  आगे  लाया  जा
 सके  ।  के  यु

 दूसरी  बात  इस  बिल  में  उल्लंघन  करने  वाले  लोगों  के  खिलाफ  कड़ी  कार्यवाही  करने  की  शव  कही

 ध्ग्
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 गई  यह  स्वागत  योग्य  कदम  है  ।  जो  लोग  इसके  खिलाफ  काम  उनके  खिलाफ  कड़ी  कार्यवाही  की
 पैकेजिंग  मेटीरियल  के  बारे  में  दो शब्द  कहना  आवश्यक  आजकल  हम  यह  देख  रहे  हैं  कि

 ज्यादातर  लोग  सिथेटिक  मेटीरियल  यूज  कर  रहे  हैं  और  शायद  उसकी  +॥स्ट  भी  क्रम  जूट  की  जो
 मिनिमम  सपोर्ट  प्राइस  फिक्स  की  गई  उसके  आधार  पर  भी  भथ॒ियेटिक  मेटीरियल  की  कास्ट  कुछ  ज्यादा
 पड़ती  प्रोसेसिंग  में  या  लेबर  कास्ट  जूट  की  अधिक  लेकिन  इस  इंडस्ट्री  को  बचाने  के  लिए  हमें  इसकी
 फोरगो  करना  होगा  ।

 इसमें  एक  बहुत  अच्छी  बात  कही  गई  है  जो  इनफर्मेशन  मांगने  की  बात  कही  गई  उसका  मैं
 थेन  करता  हूं  और  मेटीरियल्स  को  सीज  करने  की  भी  पावसं  लो  गई  यह  भी  स्वागत  योग्य  लेकिन
 साथ-साथ  मैं  यह  भी  उम्मीद  करता  हूं

 कि  इश्नमें  जो पदाधिकारी  लगाए  जाएंगे  वे  सही  मामलों  में  इस
 अधिकार  का  उपयोग  जो  भावनाएं  इस  बिल  में  व्यक्त  की  गई  उनकी  कद्र  करते  हुए  इसका
 उपयोग  करेंगे  ।

 मैंने  देखा  है  कि छोटे-छोटे  किसान  अगर  सामान  लाकर  बेचने  की  बात  करते  हैं  तो  वे  भी  सोजर  में
 आ  जाते  छोटे-छोटे  खुदरा  व्यापारी  भी  सीजर  में  आ  जाते  उसमें  जो  व्यक्त  भावनाएं  उसके

 विरोध  में  जब  काम  होने  लगते  हैं  तब  असंतोष  व्याप्त  होता  है  और  इस  असंतोष  का  कारण  यद्दी  होता  है
 कि  अगर  गलत  ढंग  से  सीजर  किया  जाए  तो  जो  भावनाएं  व्यक्त  को  गई  उन  भावताओं  के  प्रतिकूल  यह
 असर  डालता  है  |  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  और  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  इसके  लिए
 आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 [  अनुवाद  |
 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  इस  विधेयक  का  सीमित  क्षेत्र  उस  सीमा  तक  ही  में  इस

 विधेयक  का  समर्थन  क  रता  हूं  ।  चूंकि  ये  बहुत  देर  के  बाद  किये  जा  रहे  उपाय  मैं  नहीं  जानता  कि

 देरी  हो  जाने  के  कारण  इसका  कितना  प्रभाव

 इस  प्रश्न  के  एक  पहलू  पर  भारत  सरकार  मोन  साधे  हुए  ओर  वह  प्रश्न  यह  है  कि  इस  विशेष
 संकट  को  क  रने  के  अर्थात्‌  सिथेटिफ़  बोरों  से  इस  उद्योग  को  जिस  खतरे  का  सामना  क  रना  पड़

 रहा  उसके  लिए  कोन  उत्तरदायी  गत  तीत  या  चार  वर्षों  से  पी०वी०सी०  के  छोटे-छांटे  दानों  के

 आयात  को  कोन  प्रोत्साहन  देता  रहा  इन  एच०डी०पी०ई०  थंलों  के  निर्माण  के  लिए  अनेक  छोटे  छोटे

 उत्पादकों  को  इकाइयों  की  स्थापना  के  लिए  कोन  प्रोत्साहन  देता  रहा  है  ?  यह  आसमान  से  एकदम  ही  तो

 नहीं  टपक  पड़ा  मत  तीन  या  चार  वर्षों  से  सरकार  का  लगातार  यह  अभ्यावेदन  दिये  जाते  रह  हैं  कि

 इस  आयात  पर  ओर  भियेटिक  से  वनी  इन  वस्तुओं  के  इस्ते  नान  पर  कठा  रतावृबंक  नियन्त्रण  किया

 क्‍यों कि  अन्ततोगत्वा  इसके  कारण  पटसन  उद्योग  के  एक  बड़े  भाग  को  क्षति  पहुंचेगी  !  यदि  आधुनिक
 प्रौद्योगिकी  के  नाम  पर  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  को  प्रोत्साहित  किया  जाये  मैं  उसक  खिलाफ  नहीं  हूं  कितु
 शर्त  यह  है  कि  इसके  लिए  हमारे  देश  की  स्थिति  ओर  परिस्थिति  अनुकूल  मेरी  इस  प्रोद्या|ंमकी  क

 प्रति  आस  क्ति  नहीं  जितका  इस्तेमाल  अमरीका  अथवा  जापान  अथवा  किसो  अन्य  देश  में  किया  जा  रहा  है
 क्योंकि  हम  अमरोका  अथवा  जापान  में  नहीं  रहते  अपितु  हम  उस  देश  में  रहते  हैँ  जिसे  भारत  कहते  है  और

 जिसको  विशिष्ट  विशेषता  ओर  उनमें  से  एक  विशेषता  यह  है  #  हमारे  देश  में  बहुत  अधिक  बे
 गारी  है  जो  प्रतिदिन  बढ़  रही  मैं  उस  प्रौद्योगिकी  जिसके  कारग  बेरोजगारी  नो९  बढ़  तब

 तक  अनुमोदन  नह्टीं  करूंगा  जब  तक  आप  यह  नहीं  दर्शा  सकते  कि  इस  विशेष  प्रोद्योगिकी  के  लागू  करने  से
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 इन्द्रजीत  गुप्त  ]

 अपेक्षा कृत  अधिक  उत्पादन  होने  अथवा  किसी  वस्तू  का  मूल्य  अपेक्षाकृत  कम  होने  के  कारण  देश  को  बहुत
 अधिक  लाभ  होगा  ।  यह  मामला  इस  प्रकार  के  छोटे  दानों  का  आयात  करने  से  सम्बद्ध  है  जिनका  इस्तेमाल
 सिथेटिक  बोरों  के  उत्पादन  के  लिए  किया  जाता  केवल  हम  ही  सरकार  से  आग्रह  नहीं  कर  रहे  हैं  !

 हम  किसानों  और  श्रमिकों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखकर  आग्रह  कर  रहे  हैं  क्योंकि  सिथेटिक  बोरों  का

 जितना  अधिक  उत्पादन  होगा  कच्चे  पटसन  जिसका  इस्तेमाल  पटसन  की  बोरी  बनाने  में  किया  जाता

 मांग  उतनी  ही  कम  इसका  प्रभाव  कृषकों  पर  पड़ेगा  जिनको  अपना  कच्चा  पटसन  और

 अधिक  सस्ते  मूल्य  पर  बेचने  के  लिए  विवश  होना  इसका  प्रभाव  कम  से  कम  श्रमिकों  के  उस  वर्ग

 पर  जरूर  जो  बोरों  के  निर्माण  कपड़ों  की  बोरी  बनाने  में  अथवा  टाट  को  सोने  में  लगा

 हम  उस  विचार  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसके  लिए  का  ग्रह  करते  रहे  किन्तु  मेरे  मन  में  इस

 सम्बन्ध  में  जरा  भी  संदेह  नहीं  है  कि पटसन  मिल  आई०  जे०  एम०ए०  अपने  व्यापार  के  कारण  ही
 सरकार  पर  दबाव  डालते  रहे  हैं  क्योंकि  व ेलोग  सिंथेटिक  बोरों  के  नये  निर्माण  के  समक्ष  अपने  बाजार  के

 इस  भाग  को  भी  नहों  खोना  चाहते  मेरे  मस्तिष्क  में  इस  सम्बन्ध  में  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  हमारे
 मथवा  हमारे  प्रतिनिधियो  को  वकालत  के  कारण  ही  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  आई०जे०एम
 के  दबाव  के  करण  ही  इसे  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  मूझे  यह्‌  बात  भली-भांति  विदित  कभी-कभी
 विशेष  दृष्टिकोण  से  सोचते  हैं  तो  यही  प्रतीत  होता  है  कि  अप्रत्यक्ष  रूप  से  परिणाम  तो  वही  जो

 हम  चाहते  तथापि  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  कि  इस  सिथेटिक  उद्योग  का  क्या  होगा  जिसे
 गत  तीन  या  चार  वर्षों  में  पनपने  का  अवसर  प्रदान  किया  गया  किन्तु  इसके  लिए  मैं  उत्तरदायी  नहीं

 इसके  बारे  में  श्री  मिर्घा  को  निर्णय  लेना  होगा  ।  इस  समय  वह  संतुलन  बनाये  रखने  की  बात  कह  रहे
 बोरी  अथवा  पेकिंग  को  वस्तुओं  के  निर्माण  में  हम  पटसन  का  एकाधिकार  बनाये  रण,ने  की  अनुमति  नहीं

 दे  सकते  हैं  ।  हमें  पटसन  और  पसिंथेटिक  वस्तुओं  में  एक  प्रकार  की  समानता  बनाये  रखनी  होगी  ।  अब  उन्हें
 यही  कहना  होगा  क्‍योंकि  उन्हें  सिथेटिक  उद्योग  को  विकसित  करना  ये  वही  लोग  हैं  जिनके
 स्वरूप  इस  समय  लगभग  500  एकक  मौजूद  हैं  और  उनमें  से  अधिकांश  लघु-उद्योग  एकक  है  तथापि  उनमें
 से  इस  समय  लगभग  एक  लाख  श्रमिक  लगे  हुए  मैं  उनसे  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  इसमें
 कितनी  पूंजी  निवेश  को  इस  उद्योग  में  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  कितनी  राशि  का  निवेश  किया  गया  है  ?
 क्या  भारत  सरकार  के  समर्थन  के  बिना  यह  सब  किया  जा  सकता  है  ?  वास्तव  ऐसे  मामलों  में  भारत
 सरकार  बहुत  ही  चतुर  है  क्योंकि  आजकल  इन  वस्तुओं  की  खरीददारी  मुख्य  रूप  से  सरकार  द्वारा  ही  की
 जाती  पूर्ति  तथा  महा  निदेशालय  इस  उद्योग  से  सबसे  अधिक  पटसन  खरीदता  पहले  इसका
 निर्यात  किया  जाता  था  किन्तु  अब  इसका  निर्यात  बिल्कुल  भी  नहों  किया  इस  समय  पटसन  से  बने
 बोरों  का  ऐसा  कोई  निर्यात  नहीं  किया  गया  है  जिसकी  चर्चा  की  जा  इनकी  जो  भी  खपत  होती  है
 देश  में  होती  है  और  सरकार  और  विभिन्‍न  मन्त्रालयों  और  विभागों  की  ओर  से  इसकी  सबसे  अधिक
 खरीददारी  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  को  जाती

 इस  इसके  पीछे  उद्देश्य  सिथेटिक  उद्योग  को  विकास  करने  देना  था  ताकि  इससे  प्रतिस्पर्धा
 के  कुछ  हालात  पेदा  हो  जायेंगे  और  जूट  मिल  मालिक  या  तो  बोरों  के  मूल्य  में  कमी  करने  अथवा  उनको
 गुणवत्ता

 में सुधार करने के लिए मजबूर किया जा तोन या चार वर्ष ग्रुजरने के बाद इस विधेयक को लाया गया है जिसका एकमात्र मूल जूट उद्योग और नये सिथेटिक उद्योग के बीच कुछ अनुपात निर्धारित अर्थात्‌ कौन-सा छद्योग कितनी मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की पंकिग 3224



 15  1909  जूट  पैकेज  सामग्री  की  जाने  वाली  वस्तुओं  में  अनिवार्य  प्रयोग  )
 विधेयक

 नलपस्‍फतत फफकम-+_ो से  हफ!फ!$/फफरै॒$ःऔ#औऔऔ
 के  लिए  सरकार  को  एक  सलाहकार  समिति  के  माध्यम  से  कार्यवाही  करने  की  कुछ  शक्तियां  प्रदान  करना

 मुझे  इस  विधेयक  को  लागू  किये  जाने  के  तरीके  के  बारे  में  संदेह  है  क्योंकि
 छूट  इत्यादि  ये  सभी  बातें  हमारी  व्यवस्था  में  सामान्यतया  ठीक  ढंग  से  नहीं  चलती  हम
 इस  बारे  में  अच्छी  तरह  से  जानते  यहां  पर  यह  भी  दिया  गया  है  कि  धारा  2,  उप-खंड
 पैकिंग  सामानਂ  की  परिभाषा  के  के  छिवाय  लगभग  प्रत्येक  मद  को  शामिल  किया
 गया  है  क्योंकि  बेकिंगਂ  का  उपयोग  पैकिंग  के  लिए  नहीं  किया  इसके  प्रत्येक  वस्तु
 जंसे  जूट  जूट  जूट  बोरा  बनाने  के  काम  आने  वाला  हैसियन  जूट

 अथवा  दूसरे  पैकिंग  के  सामान  को  भी  शामिल  किया  गया  मैं  के  अर्थ  के  बारे  में  नहीं

 जूटਂ  क्‍या  होता  है  ?  अगर  आप  दूसरी  सभो  वस्तुओं  को  निकाल  देते  हैं  और  जूट  बच  जाता
 तो  क्या  यह  कच्चा  जूट  है  ?  कच्चे  जूट  का  उपयोग  पेकिंग  के  लिए  नहीं  किया  कच्चा  जूट  बह

 वस्तु  है  जिसे  किसान  खेतों  में  इस  मैं  जट  के  अर्थ  के  बारे  में  नहीं  क्योंकि  इसके
 सिवाय  प्रत्येक  वस्तु  जैसे--जूट  जूट  ट्वाइन  इत्यादि  का  उल्लेख  किया  गया  आनध्न  प्रदेश  में
 अधिकतर  मिल  सिर्फ  जूट  सूत  और  डोरी  का  निर्माण  करते  इनमें  किसी  भी  जूट  वस्त्र  अर्थात  -  जूट
 बोरा  हैपियन  जूट  थेले  अथवा  और  किसी  तरह  के  पैकिंग  सामान  का  निर्माण  नहीं  होता

 इसलिए  जूट  की  इस  प्रथम  मद  को  स्पष्ट  किया  जाना  के  अथं  के  बारे  में  जानने  की  मुझे
 बहुत  जिज्ञसा  जूट  वह  मूल  कच्चा  सामान  है  जिससे  सभी  वस्तुयें  बनाई  जाती  अगर  इस+  लिखने
 में  घोड़ी-ली  भी  गलती  हो  गई  हो  तो  मुझे  पक्का  विश्वास  है  कि  श्री  इसको  सही  करवा  देंगे  क्योकि
 इसका  कोई  खास  अर्थ  नहीं  यह  अथेहीन  है  ।  जूट  का  क्या  अं  है  ?  कोई  बात  इस  मैं  यह
 कह  रहा  था  कि  आरम्भ  में  ही  इस  संकट  को  खड़ा  करने  का  उत्तरदायित्व  स्वयं  सरकार  का  ही
 सरकार  आसानी  से  इस  सिथेटिक  उद्योग  के  विकास  को  रोक  सकती  थी  |  परन्तु  मैं  इस  पर  विश्वास  नहीं
 कर  सकता  कि  उन्होंने  अपने  बगेर  किसी  उद्देश्य  क ेइसका  विकास  होने  दिया  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि
 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  इन  से  सेकिग  जूट  थैले  जिसे  बी  ०-ट्विल्स  कहा  जाता  है  और
 दूसरी  किस्मों  की  सेकिग  के  बिक्री  मूल्यों  में  स्थिरता  रही  है  या  ये  नीचे  गिरे  डी०जी०एस०  एण्ड
 डी०  किस  कीमत  पर  मिलों  से  इतनी  बड़ी  मात्रा  में  बोरे  खरीदता  एक  समय  था  जब  सरकार  विक्रय
 मल्य  निर्धारित  करती  थी  और  कहतो  थी  कि  वह  उनको  तभी  खरीदेगी  जब  मूल्य  एक  निश्चित  सोमा  से

 अधिक  नहीं  बढ़ाये  पटसन  मालिक  ऐसी  सीमा  के  विरुद्ध
 क्या  स्थिति  है  ?  क्‍या  यह  एक  तथ्य  है  कि  इन  सिंथेटिक  बोरों  की  बिक्री  जूट  के  थैलों  की  तुलना  में  सस्ता
 दर  पर  हो  रहो  है  ?  मेरी  तो  इस  बारे  में  जानकारी  नहीं  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  सभा  को  यह  जानकारी
 दो  जाये  ।  ये  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  करा  यह  सच  है  कि  जूट  के  बने  बोरों  की  तुलना  म  ये  सिथेटिक
 बोरे  क्‍या  वास्तव  में  अध्षिक  टिकाऊ  हैं  अथवा  नहीं  ?  आजकल  किस  सीमा  तक  उवंरक  अथवा
 सीमेंट  जैसी  वस्तुओं  को  कितने  प्रतिशत  तक  इद  एच०टी०पो०  सिथेटिक  बोरों  में  पंक  किया  जाता
 है  ?  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  वतंमान  में  इन  वस्तुओं  का  सिर्फ  20  से  25  प्रतिशत  तक  इन  सिंथेटिक
 बोरों  में  पैक  किया  जाता  है  और  80  प्रतिशत  या  इससे  अधिक  अब  भी  जूट  के  बोरों  में  पंक  किया  जाता
 है  और  इसलिए  उनका  दावा  यह  है  कि  ऐसे  कानून  को  कोई  नहीं  क्योंकि  उनके  अनु  धार
 उनके  सिथेटिक्स  से  पटसन  उद्योग  को  कोई  खतरा  नहीं  परन्तु  हमारा  इस  तरह  का  कोई  विचार  नहीं

 हमारे  विचार  में  सिथेटिक  बोरे  बाजार  में  धीरे-धीरे  जगह  बना  रहे  हैं  मोर  हम  अपने  दृष्टिकोण  से
 इस  बारे  में  भली-भांति  जानते  क्योंकि  हम  श्रमिक  संघों  में  हैं  मौर  हम  इस  व्यापार  की  अन्दरूनी  स्थिति
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 जूट  पैकेज  सामग्री  की  जाने  वालौ  वस्तुबों  में  अनिवार्य  5  1987

 बिघेयक

 इम््जोत  गुप्त  ]
 के  बारे  में  सब  कुछ  नहीं  जान  सकते  ।  परन्तु  मुझे  इस  बात  का  पता  है  कि  बोरे  बनाने  और  उनको  सिलाई
 करने  वाले  श्रमिकों  को  धीरे-धीरे  छटनो  की  जा  रही  है  तथा  उन्हें  हटाया  जा  रहा  है  और  उन  भिलों  को
 बन्द  कर  दिया  जाता  क्योंकि  भिल  का  प्रबन्धक  वर्ग  कहता  है  कि  इन  सिथेटिक  वस्तुओं  का  बाजार  में
 आने  की  वजह  से  उनके  बोरों  को  बिक्री  खत्म  जा  रही  इसो  वजह  से  यहां  पर  एक  उद्योग  कई
 वर्षों  से कार्य  कर  रहा  है  और  श्रो  मिर्घा  ने  कहा  है  कि  पांव  या  छह  राज्यों  में  काफो  लोगों  का  जीवन

 निर्वाह  इस  पर  निर्भर  जहां  तक  किसानों  का  संबंध  लगभग  45  लाख  परिवार  इस  पर  निर्भर  हैं
 ओर  लगभग  2  लाख  श्रमिक  अपने  निर्वाह  के  लिए  इस  उद्योग  पर  निर्भर  यह  उद्योग  प्रति  वर्ष
 309  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  कम.ता  इससे  पहले  यह  अधिक  कमाता  इन  बोरों

 कै  लिए  कृत्रिम  घ!गा  ओर  सामान  लाकर  एकदम  सम्पूर्ण  संतुलन  को  बिगाड़ना  ठीक  नहीं  कुछ  भी

 नुकसान  हो  है ओर  अब  सरकार  के  सामने  दोहरी  समस्या  क्योंकि  यद्यत्र  तिथेटिक  निर्माण
 करने  वाले  लोगों  का  समयंत  नद्ीीं  करता  परन्तु  वे  अब  चल्लाना  शुरू  कर  देंगे  कि  उद्योगों  को
 बन्द  कर  दिया  जायेगा  और  वहां  पर  कार्य  कर  रह  एक  लाख  लोगों  में  कुछ  को  नोऋरी  से  हाथ  धोना

 थ्री  भिर्घा  एक  संतुलन  पंदा  करना  चाहते  हैं  त।कि  दोनों  को  बराबर  न्‍्वाय  मिल  सके  ।  सलाहकार
 समिति  की  संरचना  किस  तरह  को  है  जिसके  बारे  में  हमें  ज्यादा  संकेत  नहीं  मिला  है  ?  दूसरे
 सदस्यों  ने  इस  बारे  मे  विचार  व्यक्त  किये  इनके  अनुसार  सलाहकार  समिति  में  उसे  व्यक्ति  होने  चाहिएं
 जिनमे  आवश्यक  विशेषज्ञता  हा  ओर  जो  इस  मामले  में  सलाह  दे  इस  बारे  में  मुझे  बिल्कुल
 भी  संदेह  नहीं  है  कि  इस  सलाहकार  समिति  में  दोनों  ब््योगों  के  प्रतिनिधि  होंव  ।  स्पध्ट  तोर  पर  जूट  उद्योग
 और  मिल  मालिकों  का  प्रतिनिधित्व  भिथेटिक  उद्योग  प्रबंधकों  का  भी  प्रतिनिधित्व  भारत
 सरकार के  जिनका  संबंध  इस  सम्पूर्ण  कायं  से  का  भी  प्रतिनिधित्व  होगा  ।  पर  तु  किसानों  और

 दूसरे  श्रमिकों  के  बारे  म  क्या  विचार  है  ?  दूसरे  सदस्यों  तथा  मैंने  भी  कहा  है  कि  जब  तक  इस  समिति  में
 जट  उगाने  वाले  किक्षानों  और  जूट  मिल  श्रामकों  के  प्रातनिधियों  को  शामिल  नहीं  किया  गया  तो  इसकी

 संरचना  एकतरफा  होगी  तथा  इसका  दृष्टिकोण  द्वषपूर्ण  क्योंकि  जिन  मद्दों  पर  सलाहकार  समिति
 को  अपनी  सिफारिश  देनो  उनको  धारा  चार  मे  दिया  गया  विशेषतौर  पर  जूट  उद्योग  में  लगे

 श्रमिकों  और  कच्चे  जूट  के  उत्पादन  में  लगे  किसानों  के  हितो  के  सरक्षण  के  बारे  में  उल्लेख  इस

 अगर  इन  लोगों  क  हितों  का  सरक्षण  इस  सलाहकार  समिति  के  लिए  चिन्ता  का  विषय  है  तो  किसाना  और

 श्रमिकों  के  हालातो  से  परिचित  लोगों  का  भी  इत  समिति  में  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिए  अन्यथा  यह्‌
 समिति  एक  मजाक  होगी  ।

 इसके  पश्चात  ओर  बाते  आती  प्रैं  जुमाना  आदि  का  जक  नहीं  करना  च  यहां  पर  जब  कोई

 व्यक्ति  इस  विधेयक  अयवा  अधिनियम  का  उल्लंघन  करते  हुए  जूट  की  जयह्‌  किसी  दूपरी  वस्तु  को  पेक
 कर  देता  है  तो  उसस  जुर्माने  की  मांग  की  जाती  जुमनि  को  धनराशि  पेक  किए  जान  वाले  जूट  के  उत्त

 सामान  की  लागत  से  दुगुनी  होगी  जिसका  उपयोग  किया  जाना  जिस  पटसन  सामान  का
 उपयोग  किया  जाना  चाहिए  था  उसको  लागत  से  दुग्रुना  विचार  में  किसी  भो  तरह  को  एसी  विवारक

 सजा  से  काम  नहीं  चलता  ओर  अगर  आप  वास्तत्र  में  इस  कानून  को  कड़ा  बनाना  चाहते  हैंता  सजा  को
 निश्चित  तोर  पर  सख्त  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 x  >  श
 मैं  अंत  में  कुछ  बातें  और  कहना  चाहता  ‘

 न
 झआो  झमल  दत्त  :  आप  उससे  अधिक
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 15  1909  भारत-अमररीकी  संबंधों  के  बारे  पें  चर्चा

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मैं  कह  तो  सकता  हूं  परन्तु  आप  देख  रहे  हैं  कि  उन्होंने  छूट  का  अधिकार  दे
 दिया  है  ओर  मैं  बोज़ना  चाहता  हूं  हालांकि  यह  इस  विशेष  विधेयक  के  अन्तगंत  न  जैप्ताफि  भारतीय
 पटसन  निगम  के  ठीक  प्रकार  से  का  न  करने  के  बारे  में  कई  दूसरे  सदस्यों  ने  कहा  पटसन  उत्पादकों  के

 हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  इन  वर्षों  में  छुछ  नहीं  किया  गया  इसलिए  पटमन  की  खेती  में  कमी  आ  रहा

 वृद्धि  होने  की  बजाय  उसका  कारण  है  कियानों  को  न्यूनतम  मूल्य  और  लाभकारी  मूल्य  नहों  दिए  गये  ।
 पिछले  एक  या  दो  वर्षों  में  ही  ये  मूल्य  किसानों  को  दिए  गए  ऐसा  सरझार  की  किसी  नीति  के  कारण

 नहीं  हुआ  है  बल्कि  यह  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  की  वजह  से  बाजार  में  जो  उतार-चढ़ाव  आया  है  उसकी

 वजह  से  की मर्ते  बढ़ी  परन्तु  सामान्यतः  आप  पायेंगे  कि  यह  जो  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  कृषि  मूल्य  आयोग
 ने  निर्धारित  किया  है  उसका  किसान  की  उत्पादन  लागत  में  जो  वास्तविक  वृद्धि  हुई  है  उससे  कोई  संबंध

 नहीं  ऐसा  सिर्फ  की  मरते  कम  रखे  जाने  के  लिए  किया  जाता  है  तथा  पटसन  मिल  मालिकों  के  फायदे  के

 लिए  किया  जाता  जब  भी  पटसन  की  फसल  तैयार  होती  है  तो  पटसन  मिल  मालिक  बाजार  से  पीछे  हट
 जाते  है  और  इस  तरह  की  धारणा  पंदा  करते  हैं  कि पटसन  की  खरीद  में  उनकी  कोई  रुचि  नहीं  इस
 तरह  से  इसकी  कीमतें  और  नीचे  चली  जाती  है--हमारे  किसान  बहुत  छोटे  हैं  उनके  पास  बड़ी  जोते  नहीं

 अधिक  संसाधन  नही  हैं  और  वे  अपने  इस  माल  का  स्टाक  नहीं  रख  सकते  उन्हें  इसे  तुरंत  बेचना  होता
 नहीं  तो  टूसरे  दिन  उनके  पास  खाने  को  कुछ  नहीं  उनकी  यह  हालत  इसमें  से  कुछ  लोग

 बिचौलियों  की  सहायदा  फसल  तंयार  होने  से  पूर्व  निजी  ठेकेदारों  के  पास  चले  जाते  हैं  कि  वे  पटसन  के

 तेयार  होते  ही  अमुक  भाव  में  अपना  साल  उन्हें  बेच  हमारे  देश  के  पूर्वी  भागों  में  सहकारिता  का  कार्य

 एकदम  खराब  है  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  हो  रहा है  परन्तु  यह  सच  बात  पटसन  किसानों  के  हितों  का

 संरक्षण  करने  के  लिए  कोई  भी  सहकारी  समिति  नहीं  इस  तरह  को  स्थिति  में  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 किसान  के  लिए  कोई  अथ  नहीं  रह  जाता  तथा  भारतीय  पटसन  निगम  से  कहा  गया  है  कि  वह  उनके  माल
 को  लेकिन  यह  तभी  खरीदें  जब  बाजार  में  इसकी  कीमत  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  कम

 हो  ।  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  अपर्याप्त  भारतीय  जूट  जिसे  कि  हमने  कच्चे  पटसन  की  कीमतों
 प्र  निगरानो  रखने  और  किसानों  को  बिचौलियों  मिल  मालिकों  के  एजेन्टों  से  बचाने  और  उनका  संरक्षण
 करने  के  लिए  एक  निणयिक  के  रूप  में  माना  उस  कार्य  को  करने  में  पूरी  तरह  से  विफल  रहा  क्‍या
 मैं  इसे  कल  जारी  रख  सकता  मैं  दो  या  तीन  मिनट  का  समय  और  मैं  इसे  अभी  तुरंत  भी  समाप्त

 र  सकता
 ॥

 समापति  महोदय  :  यह  आपकी  मर्जी

 थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  अगर  आप  मुझे  कल  बोलने  की  इजाजत  दें  तो  भी  ठीरु  है  ।

 समापति  महोदय  :  यह  चर्चा  कल  भी  जा  री  आप  कल  बोल  सकते

 4.08  म  ०प०

 भारत-अमररीको  संबंधों  के  बारे  में  चर्चा

 [  भ्रनवाद  ]
 ह

 समापति  महोदय  :  अगला  मंद  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  अब  श्री  सैफुद्दीन  चोधरी

 ढ्डा



 भारत  अमरीको  संबंधों  के  वारे  में  चर्चा  5  1987

 श्री  सेफुद्दीन  चौधरी  :  इस  क्षेत्र  और  हमारे  देश  के  सुरक्षा  हितों  के  विरुद्ध  अमरीका
 सरकार  द्वारा  पाकिस्तान  को  विमान  दिए  जाने  के  निर्णय  ने  मुझे  भारत-अपरीका  संबंधों  पर  यह
 चर्चा  उठाने  के  लिए  तुरंत  प्रेरित  किया  है  ।

 मेरे  पास  एक  पुस्तक  जिसका  नाम  है  सिक्‍यूरिटी  एड  स्ट्रेटनी  आफ  दि

 यूनाइटिड  स्टेट्सਂ  |  इसे  व्हाइट  ह!उस  द्वारा  1986  के  अन्त  में  तैयार  किया  गया  इसके

 पहली  बार  अमेरिका  ने  भारत  और  पाकिस्तान  दोनों  देशों  के  साथ  सुदृढ़  संबंध  स्थापित  किए  इस
 सरकारी  दस्तावेज  में  वर्तमान  स्थिति  से  विपरीत  स्थिति  का  चित्रण  किया  गया  मैं  नहीं  जानता  कि

 यह  मूल्यांकन  कैसे  किया  गया  अर्थात्‌  क्या  यह  एक  विशेष  व्यक्ति  के  मूल्यांकन  पर  अथवा  समस्त  देश  की
 जनता  की  भावना  पर  आधारित  था  ।  सरकार  को  इस  बारे  में  स्पष्टीकरण  देना

 4.0]  म०प०

 सोमनाथ  रथ  पीठासोन

 आप  सब  इस  बाद  से  अवगत  हैं  कि  पिछले  वर्षों  से  अमेरिका  पाकिस्तान  को  अत्याधुनिक  फिस्म
 के  हथियार  दे  रहा  है  जैसे  हा  रपून  इत्यादि  और  इस  बारे  में  हमने  बार-बार
 अपनी  चिता  जाहिर  की  परन्तु  पाकिस्तान  को  देने  के  इस  निर्णय  ने  अब  तक  दिए  गये
 हथियारों  के  सभी  संयुक्त  प्रभावों  को  मात  कर  दिया  अवाक्स  विमानों  से  स्थिति  और  खतरनाक  हो
 जाएगी  ।  इसके  साथ  ही  हमें  पता  चला  है  कि  अब  पाकिस्तान  ने  या  तो  बम  बना  लिया  है  या  बम  बनाने
 की  क्षमता  रखता  यह  बात  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  जिया-उल-हक  और  परमाणु  श्री  अब्दुल
 कादिर  खान  ने  भी  कही  वे  यह  सब  अमेरिका  को  सक्रिय  सहभागिता  से  कर  रहे  हाल  ही  में  हमने
 सुना  कि  अमेरिका  ने  साइमिगटन  संशोधन  को  निरस्त  कर  दिया  है  ताकि  पाकिस्तान  को  अमेरिका  से
 सेनिक  सहायता  आदि  मिल  सके  तथा  एटम  बम  प्राप्त  करने  में  संनिक  सहायता  बाघक  न  हो  ।

 इन  दो  कारणों  से  इस  क्षेत्र  में  पहले  ही  से चल  रहे  शीत  युद्ध  का  खतरा  और  बढ़  गया  हम  सब
 यह  बात  जानते  हैं  ओर  हमने  कई  बार  कहा  है  कि  अवाक्स  को  सप्लाई  भारत  को  लक्ष्य  बनाकर  की  गई

 उनका  यह  तक॑  देना  कि  यह  अफगानिस्तान  के  विरुद्ध  मान्य  नहीं  इस  विमान  के  संचालन
 स्वरूप  को  देखा  जाय  तो  यह  विमान  पाकिस्तान-अफगानिस्तान  के  ऊबड़-खाबड़  पहाड़ी  क्षेत्र  के
 ऊपर  उपयोग  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  लेकिन  इस  विमान  में  यह  बेजोड़  क्षमता  है  कि  वे  भारत  के  विरुद्ध
 आकाशीय  हमले  के  लिए  नियंत्रित  ओर  निर्देशित  किया  जा  सकता  है  और  बदले  में  जवाबी  कार्यवाहो  की
 संभावना  नहीं  रहती  |  यह  विमान  सप्लाई  करने  का  उनका  मुख्य  कारण  विश्व  पर  प्रभुत्व  जमाना  है  न
 कि  अवाक्स  की  सप्लाई  पारःस्तान  को  रक्षा  के  उद्देश्य  से  की  गई  जैसा  कि  पाकिस्तान  ने  कहा  था  कि
 उन्हें  अफगानिस्तान  से  हमले  का  खतरा  स्वयं  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  श्री  जिया-उल-हक  और  अमेरिकी
 नेताओं  ने  भी  इस  बात  का  खंडन  किया  हम  यह  भी  जानते  हैं  कि सोवियत  संघ  ने  अफगानिस्तान  से
 अपनी  सेनाएं  हटा  लो  इसलिए  अमेरिका  के  दक्षिण  एशिया  और  उसके  निकटवर्तो  क्षेत्र  के लिए  रक्षा
 संबंधी  कनिष्ठ  सहायक  उपसचिव  श्री  राबटट  एच०  पेलिट्रीअन  ने  कांग्रेव  समिति  के  साक्ष्य  देते  हुए
 कहा  था  कि  अंमेरिका  समझता  है  कि  पाकिस्तान  को  सोवियत  संघ  से  कोई  खतरा  नहीं  है  ,  यह्‌  बहुत  मार्क
 की  और  बहुत  महत्वपूर्ण  बात

 जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  यह  सप्लाई  भारत  के  विरुद्ध  इस्तेमाल  करने  के  लिए  ही  की  गई  है  भौर
 इसके  क्षेत्रीय  ओर  विश्व-व्यापी  प्रभाव  हम  ज?तेहैं  कि  सऊदी  अरब  के  पास  भी  अवशक्स  विमान  हैं
 ओर  कुछ  खाड़ी  के  देश  भी  अवाक्स  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  अगर  हम  इस  बात  को  ध्यान  में
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 इस  उद्देश्य  से  3  लाख  सैनिकों  को  वहां  भेजने  का  जिसका  उद्देश्य  वास्तव  में  एशिया  पर  प्रभुत्व
 जमाना  और  उसी  प्रक्रिया  के  अंतगंत  अमेरिका  को  नीति  हमारे  देश  को  नीतियों  को  अर्थात्‌  शांति  और

 गुट  की  नीति  को  बदलने  की  उन्होंने  इस  बात  को  कहने  के  लिए  शब्दों  का  कभी  भी  संकोच

 नहीं  किया  ।  हमें  पाकिस्तान  को  अमरीकी  शस्त्रों  की सप्लाई  किए  जाने  और  उसके  अनुवर्ती  परिणामों  की
 जानकारी  अमरीकी  सभा  की  विदेशी  कार्य  मामलों  संबंधी  समिति  की  के  समक्ष  साक्ष्य  देते

 हुए  सेलिग  एस०  हेरीसन  एंडॉउमेंट  ऑफ  इंट  ग्नेशनल  ने  कहा  --

 को  1954  से  1965  तक  अमरीकी  सेनिक  सहायता  दिए  जाने  के  अविवेबित
 कार्यक्रम  के  भयंकर  परिणाम  हुए  ।  अमरीकी  सेनिक  साजो  सामान  ने  ही  पाकिस्तान  को  निरंतर

 दुखद  घटनाओं  की  पहल  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जिसके  परिणामस्वरूप  1965  में
 पाक  युद्ध  हुआ  ।”

 भारत  पर  दबाव  डालने  की  इस  नीति  को  अमेरिका  ने  तब  बड़ी  गंभीरता  से  लिया  जब  दिल्‍लो  में

 23  मा  से  2  अप्रेल  1947  तक  हुए  एशियाई  संबंध  जिसमें  हिंद  महासागर  क्षेत्र  के  कुछ  देशों
 ने  भी  भाग  में  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  कहा  था  :

 समय  तक  हम  एशिया  के  देशों  की  स्थिति  पश्चिमी  न्यायालयों  और  उनके
 कार्यालयों  में  याचिकादाताओं  की  सी  रही  बह  अब  अतीत  की  बात  द्वी  रहनी  हम
 अब  अपने  पैरों  पर  खड़े  होना  चाहते  हैं  और  हम  उन  सब  को  सहयोग  देंगे  जो  हमें  रुहयोग  देने
 के  लिए  तैयार  हम  दूसरों  के  हाथ  का  खिलोना  बनना  नहीं  चाहते

 ऐमपी  जागरूकता  अब  केवल  भारत  में  ही  नहीं  अपितु  समृचे  एशिया  में  उत्पन्न  हो  गई  है  जिससे

 अमरीका  सचेत  हो  गया  है  और  वे  समझ  गये  हैं  कि  प्रभुत्व  जमाने  उनकी  नीति  का  भारत  तथा  वे  अन्य

 देश  विरोध  करेंगे  जो  अपने  पैरों  पर  खड़े  होने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  वे  इस  नीति  विशेष  के  विरुद्ध
 षडयंत्र  रच  रहे  हैं  ।

 सब  जानते  हैं  कि जब  22  1947  को  पाकिस्तान  ने  भारत  पर  आक्रमण  किया  था  तब

 उसे  न  केवल  ब्रिटेन  का  अपितु  अमेरिका  का  भी  मौन  सम्थंत  मिला  इनमें  सी०भाई०ए०  के  अग्रदूत
 ओ०एस०एस०क े०  रसल  के  हेट  भी  इस  आक्रमणकारी  सेना  के  एक  कमान्डर  तब  से  कश्मीर  अमेरिका

 के  पास  भारत  की  शांति  भंग  करने  का  प्रिय  विषय  रहा  है  ।  अमेरिका  ने  काश्मोर  के  बारे  में  कुल  मिलाकर

 क्‍या  प्रस्ताव  रखा  था  ?

 कश्मीर  में  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रशासन  की

 संयुक्त  राष्ट्र  के
 प्रशासन  को  देखरेख  में  जनमतत

 अमरीकी  गारंटी  के  अधीन  स्वतंत्र  कश्मीर  की  .

 इस  पृष्ठभूमि  में  जब  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  भारत  में  अमेरिका  से  पूंजी  निवेश  कराने  के
 लिए  अक्तूबर  1949  में  अमरीका  की  यात्रा  की  थी  तो  अमेरिका  के  नेताओं  ने  उनसे  क्या  कुछ  कहा  और
 भारत  से  वे  क्या  चाहते  वह  बिल्कुल  स्पष्ट  भे  चाहते  थे  कि  कश्मीर  राज्य  उन्हें  दे  दिया  जाए  जिस
 से  वे  वहां  पर  सैनिक  अड्डे  बना  तभी  वे  भारक्ष  को  सहायता  देने  पर  विचार  कर  सकते  हैं  तथा
 कोलंबिया  विश्वविद्यालय  के  तत्कालोन  श्री  आईजनहॉाँवर  की  उपस्थिति  में  भाषण  देते  हुए
 श्री  थेहरू  ने कहा  था  ;

 रू
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 सेफुद्दीन  चोषरी  ]

 को  दो  विरोधी  ख्रमों  में  बांटने  को  जो  प्रक्रिया  है  उससे  यह  संघर्ष  बढ़  जाएगा
 जबकि  हम  उससे  बचने  का  प्रयास  करते  हैं

 यदि  हम  इतिहास  पर  सरसरी  नजर  तो  देखेंगे  कि  कोरियाई  युद्ध  के  दौरान  जब  भारत  ने
 कोरिया  ?  अमरीकी  बम  वर्षा  के  विरुद्ध  कठोर  दृष्टिकोण  अपनाया  और  शांतिपूर्ण  समझौते  को  मांग  की
 तो  अमरीकी  सोनेट  की  विदेशी  मामलों  संबंधी  समिति  ने  भारत  को  मिलने  वाली  सहायता  पर  चर्चा
 स्थगित  कर  दी  ।

 उन्होंने  भारत  को  सहायता  देने  संबंधी  चर्चा  को  स्थगित  कर  दिया  ऐसे  कई  उदाहरण  हैं  और
 मैं  समझता  हूं  कि  उनका  कुछ  हमारी  यादाश्त  को  तरोताजा  करने  में  सहायक  होगा  ।  1953  में
 पाकिस्तान  द्वारा  अमरीकी  सैनिक  सहायता  प्राप्त  करने  की  बात  कार्यंसूची  में  9  दिसम्बर  1953  को
 पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  पाकिस्तानी  प्रधान  मंत्री  को  यह  कहते  हुए  एक  पत्र  लिखा  था  :
 कश्मीर  पर  बातचीत  में  बाधा  बाद  में  संसद  में  उन्होंने  कहा  था  :  सेनिक  सहायक  मिलती

 है  तो  पूरा  देश  एक  सैनिक  अड्डा  बन  जाता  है  ।”  उन्होंने  भारत  का  जिक्र  करते  हुए  कहा  यदि  भारत
 अमरीकी  सेनिक  सहायता  लेता  है  तब  इसे  अमरीकी  ब्लाक  में  शामिल  होना  पड़ेगा

 ।”  अद  पाकिस्तान  के
 साथ  जो  हो  रहा  है  वह  बिल्कुल  वही  है  जिसकी  नेहरू  जी  ने  पहले  भविष्यवाणी  की

 जहां  तक  पाकिस्तान  में  अमरीकी  अड्डे  का  संबंध  है  यह  बात  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  जब  उन्हें
 अवाक्स  विमान  देने  का  फैसला  किया  गया  तब  पाकिस्तान  में  विपक्ष  के  नेताओं  ने  कहा  अवाक्स
 विमानों  क ेऔर  उन  अमरीकी  सेनिक  कमियों  के  आने  से  जो  इनका  संचालन  करेंगे--समस्त  देश  --  संयुक्त
 राज्य  अमरीका  का  सेनिक  अड्डा  बनने  जा  रहा  है  ओर  वह  भी  बहुत  बड़े  रूप  में  बन  रहा  उन्होंने  यह
 ही  कहा  था  कि  वे  अमरीकी  कमियों  सहित  अवक्स  विमान  पट्टे  पर  प्राप्त  करने  जा  रहे  हैं  वथा  वास्तविक
 क्ष्यों  मे ंपाकिस्तान  का  आसमान  अब  अमरीका  के  लिए  यही  उन्होंने  महसूस  किया  था  और  उन्होंने  कहा

 1954  में  जब  अमरीका  ने  पाकिस्तान  को  सेनिक  सहायता  देने  का  फंसला  किया  था  तो
 श्री  आईजनहावर  ने  जवाहरलाल  नेहरू  को  यह  कहते  हुए  एक  पत्र  लिखा  था  :  भारत  अमरीकी  सैनिक

 सहायता  चाहता  है  तो  हम  इसे  देने  के लिए  तेयार  हैं  ।”  वे  हमें  सहायता  देने  तथा  इस  पर  सहानुभूति  पूर्वक
 विचार  करने  के  लिए  तैयार  हम  उनके  इरादों  को  भांप  सकते  वे  एक  को  दूसरे  के  विरुद्ध  भड़का  कर
 अपना  व्यापार  चालू  रखना  चाहते  यही  उन्होंने  करने  की  कोशिश  की  अब  यह  हमारे  लिए  एक
 अच्छी  बात  है  कि  उस  समय  सर्वोच्च  पद  पर  पंडित  नेहरू  जैसे  राजनेता  थे  जिन्होंने  इसे  अस्वीकार  कर
 दिया  था  और  संसद  में  गुस्से  में  यह  सब  कहा  और  सहायक  सेक्र टरी  आफ  स्टेट  श्री  राबटेसन  का  जिक्र
 किया  जिन्होंने  था  :  को  एशिया  पर  अनिश्चित  काल  के  लिए  छाया  रहना
 इस  बात  की  निन्‍दा  करते  हुए  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  कश्मीर  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  सेनाओं  में  से
 अमरीकी  कमंचारियों  को  हटाये  जाने  की  मांग  की  थी  ।

 तत्कालीन  कांग्रेस  जो  आज  की  कांग्रेस  (६)  की  तरह  नहीं  पश्चिम  बंगाल  में  कल्याणी  में
 अपने  सत्र  के  पश्चात  सभी  प्रदेश  कांग्रेस  समितियों  को  एक  परिपत्र  जारी  किया  जिसमें  व्यापक  रूप  से  सभायें
 आयोजित  करने  के  लिए  सुझाव  दिया  गया  था  और  इसमें  यह  कहा  गथा  राज्य  अमरीका  ने
 भारत  और  अन्य  देशों  के  विरोध  के  बावजूद  पाकिस्तान  को  सैनिक  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  किया
 व्यवहाये  रूप  से  शीत-युद्ध  हमारे  दरवाजे  पर  आ  गयू  है  ।”  जब  शीत-युद्ध  को  एक  कठिन  स्थिति  या  संकट
 में  परिवर्तित  किया  जा  रहा  था  ओर  हमारे  दर4,जे  पर  लाया  जा  रहा  था  तो  तब  कांग्रेस  कार्य  कारी  समिति २३३  |

 830



 15  1909  )  भारत-अमरीकी  संबंधों  के  बारे  में  चर्चा

 ने  18  1987  के  अपने  संकल्प  में  क्या  कहा  था  ?  इसने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  नाम  का  जिक्र
 क्‍यों  नहीं  किया  ?  क्या  आपको  इसके  बारे  में  जानने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  जाने  की  आवश्यकता  है  ?
 मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  आप  बिल्कुल  जा  सकते  परन्तु  फिर  एक  बात  का  मैं  जिक्र  करना  चाहूंगा
 बे  दुश्मन  हैं--मेरा  मतलब  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  सरकार  से  है  और  वहां  के  लोगों  से  नहीं  वहां
 बहुत  से  अच्छे  लोग  भी  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  हमें  उनकी  पहचान  करने  की  कोशिश  करनी
 लेकिन  फिर  इसका  जिक्र  न  करने  का  क्या  कारण  है  ?  क्या  उनकी  पहचान  नहीं  की  जा  सकती  है  ?  आपको
 हमें  वह  तथ्य  स्पष्ट  रूप  से बयान  करना

 यहां  उस  समय,के  भारत-चीन  प्रश्न  को  निपटाने  के  हमारे  उन  प्रयत्नों  का  जिक्र  किया  जाना
 1954  में  जनेवा  सम्मेलन  बुलाये  जाने  से  पहले  कोलम्बों  में  पांच  देश--भारत

 इन्होनेशिया  और  थाईलैंड  --  मिले  ओर  युद्ध  चोन  को  मान्यता  देने  और  फ्रांस  की  वापसी  का  आग्रह
 किया  ।  अमरीका  ने  इसे  पसंद  नहीं  जब  यह  संदेश  जनेवा  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वालों  के  प।सप्त  पहुंचा
 तो  वे  अमरीका  से  प्रभावित  हुए  उसके  बाद  क्या  हुआ  ?  परन्तु  फिर  आईजनहावर  क्या  कर  रहे  थे  ?
 जब  जनेवा  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  जा  रहे  थे  तो  उन्होंने  दक्षिण  पूर्व  एशिया  में  एक  संयुक्त  सुरक्षा  का
 प्रस्ताव  रखा  और  भाग  लेने  वाले  सभी  देशों  को  कोलम्बों  सम्मेलन  में  एक  सेनिक  समझोते  की  तरह  एक
 सन्धि  करने  के  लिए  आमंत्रित  किया  और  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  ओर  फिर  बाद  में  भारत  सरकार
 ने  इसे  अस्वोकार  किया  |  फिलीपीन  और  थाईलैंड  सहित  कुछ  देशों  ने  को  स्थापना  की  ।

 हमारे  उसमें  भाग  उस  संधि  का  सहयोगी  बनने  से  इन्कार  करने  पर  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  क्‍या
 प्रतिक्रिया  थी  ?  पुर्ननिर्माण  और  विकास  के  अन्तर्राष्ट्रीय  बैंक  ने  हमारी  इस्पात  परियोजनाओं  को
 करने  में  सहायता  देना  बन्द  कर  दिया  ।  उस  समय  हम  जानते  हैं  कि  श्री  डुलेस  दे  क्‍या  कहा  उन्होंने
 कहा  था|

 निरपेक्षता  अनेतिक  और  अदूरदर्शी  हम  उसे  नहीं  भूल  सकते  इस  तीटो  नाम  के

 सैनिक  गठबन्धन  ने  6  और  8४  मां  के  बीच  कराची  में  कश्मीर  पर  चर्चा  फिर  हम  इसका  भी  उल्लेख
 कर  सकते  हैं  कि  क्या  हुआ  और  जब  हमारे  ऊपर  संकट  थातो  अमरीका  ने  क्या  भूमिका  निभाई  थी  या
 किसी  की  मित्रता  का  मूल्यांकन  कहां  किया  जा  सकंता  गोवा  की  स्वतन्त्रता  के  समव  उन्होंने  हमारा
 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  विरोध  किया  भौर  वे  चाहते  थे  कि  हम  अपनी  सेना  वाएस  बुला  लें  ।  प्रत्येक  बार  हम
 देख  रहे  हैं  कि उनका  वास्तविक  उद्देश्य  यही  रहता  है  कि  भारत  उनके  कहे  पर  चले  ।  इतमें  धच्ची  दोस्ती
 की  बात  बिल्कुल  भी  नहीं  ऐसा  कुछ  नहीं  है  ।

 चोन  के  साथ  हुए  दुर्भाग्यपूर्ण  युद्ध  के दोरान  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  फायदा  उठाने  की  कोशिश
 की  ।  पहली  बार  भारत  को  सेनिक  साजो  सामान  की  सप्लाई  की  गई  परन्तु  पुनः  इसमें  उनकी  कोई  सच्ची
 मंशा  न  हम  एक  साम्यवादी  देश  से  लड़  रहे  थे  ।  अमरीका  बहुत  प्रसन्‍त  था  क्योंकि  उनका  उद्देश्य
 बाद  को  रोकना  परन्तु  पुनः  उन्होंने  ऐसा  कुछ  नहीं  |कया  जिसमें  स्वार्थ  न  उन्होंन  इस  देश  में  अपने
 प्रभाव  को  बढ़ाने  के  लिए  उस  स्थिति  को  फायदा  उठाने  की  कोशिश  की  ।  उनका  दृष्टिकोण  हमार  दष्टिकोण
 से  कँसे  भिन्‍न  था  हम  सब  जानते  उन्होंने  अपने  मुख्य  कमंचारियों  जो  सहायता  हमे  दी  थी  उसकी
 निगरानी  रखने  के  लिए  यह  सब  कितना  असर  कारक  रहा  मैं  नहीं  जानता  क्या  यह  वास्तविक
 रूप  में  सेनिक  सहायता  मैं  नहीं  जानता  लेकिन  उन्होंने  हमारे  विमान  क्षेत्रों  का उपयोग  करने  की
 कोशिश  को  ।  इस  क्षेत्र  में  वे  एक  प्रकार  का  हवाई  सुरक्षा  स्थापित  करना  चाहते  फिर  व  कलकत्ता  में
 एक  वी०  ओ०  ए०  केन्द्र  स्थापित  करके  चालबाजी  से  किसी  भी  प्रकार  को  जानकारों  हासिल  करना  चाहते
 थे  ।  यह  सब  हमें  मालूम  हे  ।
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 सैफुद्दोन  चोधरी  ]

 1965  में  भारत  पाक  युद्ध  के  पश्चात  अमरीका  ने  दोनों  को  हथियारों  की  सप्लाई  बन्द  कर  दी  ।

 परन्तु  यहां  हम  उनके  दोहरे  मापदंड  को  देखते  उन्होंने  लड़ाकू  सेब्स  पाकिस्तान  को  देने
 के  लिए  ईरान  को  अनुमति  दी  ।  बाद  में  उन्होंने  स्वयं  पाकिस्तान  को  सप्लाई  शुरू  कर  दी  ।

 जो  कुछ  उन्होंने  1971  में  बंगलादेश  के  स्वतन्त्रता  संधर्ष  में  किया  है  उसे  हम  सब  जानते  हैं  तथा

 पूल  नहीं  सकते  उन्होंने  अपना  सातवां  सपूद्रो  बेड़ा  भेजा  ।  फिर  हमारा  साथ  देने  कौन  आया  ?  सोवियत

 हम  सब  यह  जानते  मुश्ते  उनकी  वकालत  करने  को  जरूरत  नहीं  हमारा  यह  संबंध  समय  को
 कसौटी  पर  खरा  उतरा

 हम  सब  पंजाब  की  स्थिति  ओर  इसमें  अमरीका  की  भूमिका  के  संबंध  में  जानते  वे  आतंकवादियों
 को  कैसे  बढ़ावा  दे  रहे  वे  उन्हें  कैसे  अपने  देश  में  आश्रय  दे  रहे  हम  सब  हेडप्रीव  की  रिपोर्ट  और
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  संबंधी  रिपोर्ट  के  बारे  में  जानते

 हम  जानते  हैं  कि  श्रोलंका  में  उन्होंने  कैसे  प्रवेश  कंसे  इजराइल  की  ग्रुप्तचर  संस्था  मोसाद

 वहां  कार्य  कर  रही  है  ओर  कंसे  वे  वहां  जातीय  झगड़े  को  बरकरार  रखने  में  ज़िम्मेदार  कैसे  व ेसमझोता
 करने  के  लिए  किये  जा  रहे  प्रयत्नों  को विफल  कर  रहे  हैं  ।  हम  सब  यह  जानते  हैं  ।

 हमारे  ही  देश  ब्रह्म  पुत्र  परियोजना  जैसी  कितनी  ही  बातों  का  मैं  अब  जिक्र  नहीं  करूंगा  ।  परन्तु  ,
 हिन्द  महासागर  का  सवाल  उठता  दियागो  गाशिया  का  प्रश्त  हिन्दमहासागर  के  मामले  जोकि

 हमारी  सुरक्षा  संबंधी  चिन्ता  से  बहुत  अधिक  संबंधित  में  अमेरीका  की  क्या  भूमिका  है  ?  हम  जानते  हैं
 कि  कंसे  उन्होंने  दियागो  गाशिया  में  अपना  अड्डा  बनाया  है  ओर  तटीय  राज्यों  को  क्‍या  भावनायें  हम
 वहां  क्या  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ?  इस  संदर्भ  में  में  कप्तान  अलप्रेंड  अमरीकी  नौ  सेना  के
 विचा रक  को  उद्धृत  कर  सकता  उन्होंने  हिन्दमहासागर  के  बारे  में  कहा  है  :--

 कोई  भी  हिन्दमहासागर  पर  नियंत्रण  रखेगा  एशिया  पर  प्रभुत्व  जमायेगा  ।  यह्‌
 सागर  सात  समुद्रों  को  कुंजी  शताब्दी  में  विश्व  का  भाग्य  निर्णय  इस  महासागर  में  किया
 जायेगा  ।/  ह

 अब  ऐसा  लगता  है  कि  यह  बात  सच  हो  रही  हे  ।  उसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?  विश्व  के  भाग्य
 का  फैसला  होगा  या  मैं  नहीं  जानता  लेकिन  मुझे  यह  लगता  है  कि  अमरीका  के  भाग्य  का  फेसबा

 हो  जायेगा  ।  यह  भाग  जो  कि  6500  किलोमीटर  लम्बा  ओर  6000  किलोमीटर  चोड़ा  है  तथा  जिसके
 चारों  ओर  एक  तिहाई  मानवजाति  रहतो  है--हम  इसे  एक  शान्ति  क्षेत्र  बनाना  चाहते  संयम्त  राष्ट्र
 संघ  ने  इस  संबंध  मे  कार्यवाही  को  1971  में  उन्होंने  कुछ  बातों  का  प्रस्ताव  किया  बाद  में  उन्हो ने
 एक  भायोग  गठित  उन्होंने  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्प्रेलन  का  प्रस्ताव  एरन्तु  यह  भमरीको

 सहायता  के  कारण  नहीं  हो  सका  ।  कोलम्बो  को  सम्मेलन  के  लिए  स्थान  के  रूप  में  चुना  गया  लेकिन  वे  भी
 इससे  मुकर  रहे  मुझे  नहीं  कहना  चाहिए  मैंस  मक्ता  हूं  कि  श्री  नटवर  सिंह  में  बताएंगे  ।  संयुक्त
 राष्ट्र  संघ  के  इस  तरह  के  रवेये  को  अपनाने  से  भी  पहले  मैं  समझता  हूं  रि  1964  में  सोवियत  संघ  ने  प्रस्ताव
 किया  था  कि  हिन्दमहासागर  को  मुक्त  क्षेत्र  बनाया  तब  हमें  सारी  स्थिति  अपने  लोगों  को
 बयान  करनी  पड़ी  मैं  किसी  का  भी  पक्षघर  नहीं  परन्तु  बात  यह  है  कि  दूम  स्वयं  अपने  देश  के
 हिमायती  हमारे  देश  का  क्या  हित  है  यह  हमें  ई  वर्न  रखना  अब  हमें  क्या  करना  चाडिए  ?  हमें  क्या
 करना  चाहिए  इस  संबंध  में  काफी  कुछ  दम  समझते  हैं  तथा  काफो  कुछ  कहा  जा  सकता  दै  ।  कम-से-कम  हम
 इतना  तो  कर  सकते  हैं  कि  एक  कड़ा  रबेया  अख्तियार  करें  जोकि  हर  वक्‍त  राजनयिक  ओर  लचीला  ते
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 कड़ा  रवेया  हमने  उनकी  सहायता  मांगी  मैं  नहीं  जानता  500  लाख  डालर  से
 350  लाख  डालर  दण्ड  स्वरूप  काट  लिये  भाप  उन्हें  बतायें  ।  हमने  उन्हें  बताया  है  कि  हमें
 आपकी  सहायता  की  आवश्यकता  नहीं  फिर  यह  क्‍या  है  ?  उन्होंने  कहा  है  यह  दण्ड  का्यवाहो  के

 रूप  में  श्री  नटवर  सिंह  आप  यहां  न्‍्यूयाक  न  जायें  ।  भाप  उनके  राजदूत  को  यहां
 आप  यहां  से  न्‍्यूयाकं  वाशिगटन  के  सिवाय  कहीं  भी  जा  सकते  आप  वहां  क्यों  जाते  मैं

 नहीं  जानता  हूं  ?  क्‍या  आंप  उन्हें  अपने  कार्यालय  में  नहीं  बुला  सकते  हैं  ?  मुझे  लगता  है  कि

 आप  वहां  भारत  के  लिए  कठिनाइयां  लेने  गये  थे  ।

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  बुश  और  वाइनब  रगर  यहां  आये  थे  ।

 भ्रो  सेफुद्दीन  चोधरी  :  वह  एक  और  खतरे  को  बात

 आपको  मालूम  होना  चाहिए  कि  ब्राजील  ने  अमरीकी  सहायता  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  था
 जब  यह  सहायता  किसी  शर्ते  पर  दी  गई  थी  ।  हमें  उनके  पास  किसी  भी  अपमानजनक  शर्तों  पर  भीख  मांगने
 का  कटोरा  लेकर  यह  कहते  हुए  नहीं  जाना  चाहिए  कि  सहायवा  सह्दायता  ।  एड्स  हमारे  देश  में  आ  ही
 रही  है  ।

 )

 मैंने  कांग्रेत  दल  के  बारे  में  कहा  है  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  रहाट  )  :  अन्य  एड्स  के  बारे  में  न  सोचिये  ।

 श्री  सेफुद्दोन  चोधरी  :  मेरे  पास  कांग्रेस  (६)  के  लिए  एड्स  का  एक  नया  अं  कांग्रेस  दल  का

 बुद्धि  कमी  लक्षण  ।  अब  दुबारा  आप  वहां  गये  ।  श्री  तिवारी  वहां  जाने  ही  वाले  वह  किम्त  लिए
 जा  रहे  हैं  ?  अपना  सिर  व्हाइट-हाऊस  के  पत्थरों  पर  फोड़ने  के  वह  किस  लिए  जा  रहे  हैं  हम  नहीं
 जानते  अब  आपने  कल  ही  इस  बात  की  घोषणा  की  माईकल  आमीकोस्ट  -  मैं  समझता  हूं  कि

 आपके  पास  उनके  भाषण  की  एक  प्रति  है--उन्होंने  कहा  था  कि  पाकिस्तान  के  संबंध  में  अमरीकी  नीति

 पर  वीटो  करने  का  किसी  भी  देश  को  अधिकार  नहीं  हम  किस  लिए  जा  रहे  हैं  ?

 जद्दां  तक  सुपर  कंप्यूटरों  का  सवाल  मैं  समझता  हूं  कि  आप  एक्स०  एम०पी  ०-24  चाहते

 क्‍या  वे  आपको  कब  तक  सुपर  कंप्यूटर  की  बात  चलती  रहेगी  ओर  इस  देश  में  ऊंची  बातें  होती

 क्‍या  वे  हमें  देंगे  ?
 आप  इन्हें  खरीदेंगे  या  यदि  वे  हम  नहों  देते  हैं  तो  आप  कहेंगे

 धन्यवादਂ  ।  यदि  वे  कहें  कि  देंगे  तो  भी  आय  कहेंगे  यह  चापलूसी  ओर  सोदेबाजी  क्या  मैं

 नहीं  जानता  हूं  ?  यह  इस  देश  के  लोगों  के  लिए  बहुत  अपमान  जनक  बात  आधुनिकोक रण  तथा

 सदी  के  प्रति  झुकाव  ने  ओर  मैं  समझता  हूं  कि  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  ने  हमारे  मस्तिष्क  को  प्रभावित  किया

 यह  अच्छी  बात  है  ।  हपें  इसमें  आत्म-निर्भर  हू।ना  परन्तु  कया  आप  जानते  हैं  कि  उनके  प्रमुख

 विचारकों  ने  क्‍या  कहा  है  ।  वे  अन्य  देशों  को  विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  की  सप्लाई  क्रो  किस  तरह  देखते

 वे  इसे  अपनी  विदेश  नीति  के  साधन  के  रूप  में  देखते  पुनः  यह  भी  किसी  स्वार्थ  से  हटकर  नहीं  आपके

 संकल्प  ने  अस्थिरता  के  बारे  में  कह्दा  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  सरकार  किसी  ठोस  बात  को  लेकर  आई

 आपने  कहा  है  वह  अस्थिरता  के  बारे  में  इसे  कोन  कर  रहा  है  ?  इसके  पीछ  कोन  है  ?

 आपने  नहीं  लेकिन  मैंने  पहले  कहा  आपने  वाईनबगंर  को  आमंत्रित  किया  ओर  आप  उन्हें

 बंगलौर  की  हमारी  कुछ  रक्षा  परियोजनाओं  को  दिखाने  ले  रिपोर्ट  कट्दां  है
 ?  15  अक्तूबर  के  टाइम्स

 आफ  इण्डिया  में  एक  रिपोर्ट  छपी  अमरीकी  दल  जिसका  नेतृत्व  आज  श्री  वाइनवर्गर  के
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 सेफुद्ोन

 अन्तर्राष्ट्रीय  सुरक्षा  मामलों  के  सहारक  सचिव  ने  सेनाध्यक्ष  जनरल  सुन्दर  जी  तथा  रक्षा  मनन्‍्त्री  के
 वेशानिक  सलाहकार  द्वारा  भारत  के  सुरक्षा  मामलों  और  इसके  अनुसंघान  तथा  विकास  योजनाओं  के  बारे
 में  जानकारी  दी  गई  वह  क्या  जानकारी  थी  आप  जानते  आप  सुपर  कंप्यूटर  प्राप्त  करना  चाहते
 हैं  और  वे  भारत  से  उच्च  श्रेणी  की जानकारी  हासिल  कर  रहे  )

 आप  एल०सी०ए०  के  लिए  इंजन  प्राप्त  कर  रहे  ओर  वह  भी  अपने  स्वयं  के  सात  वर्षों  के
 प्रयासों  तथा  कतिपय  अन्य  क्षेत्रों  को  नष्ट  करके  ।  यह  एक  बहुत  संवेदनशील  क्षेत्र  क्‍या  हमें  कुछ  वस्तुओं
 के  लिए  जो  कि  हमारे  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  है  उन  पर  निर्भर  रहना  चाहिए  ?  क्या  वे  विश्वास  योग्य  हैं  ?

 मैं  आपसे  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  आपको  सुपर  कंप्यूटर  कहां  से  प्राप्त  करने  यदि  आपको
 श्यकता  है  तो  आप  पूरे  विश्व  में  ढूंढें  और  इसे  प्राप्त  लेकिन  इसके  लिए  ऐसी  कोई  शर्त  नहीं  होनी
 चाहिए  कि  यहां  हस्ताक्षर  वहां  हस्ताक्षर

 अब  एक  शब्द  सहायता  के  बारे  में  ।  1983  में  केरीट्र ूसी  आयोग  ने  कहा  था  कि  अम  रीको  सहायता
 कार्यक्रमों  ने  विदेश  नीति  के  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में  एक  अभूतपूर्व  योगदान  दिया  वह  भी  स्वार्थ  से
 परे  नहीं  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  अमरीका  पर  निर्भरता  के  मायने  क्या  लैटिन  अमरीका  तथा  अन्य  बहुत
 सारे  देशों  का  अनुभव  हमारे  सामने  किस  प्रकार  उन्होंने  अमेरिकी  सहायता  पर  निर्भर  रह  कर  तथा
 खाद्य  तथा  अन्य  का  ये  क्रमों  पर  निर्भर  रहकर  अपना  सर्वंनाश  किया  इससे  उस  देश  की  स्वतंत्रता  खतरे
 में  पड़  जाती  है  जो  यह  सहायता  लेता  वह  आर्थिक  आदि  के  नाम  से  भाग  लेते  वे  नेताओं
 को  प्रलोभन  देते  1977  में  अमेरिका  सरकार  तथा  विश्व  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  कि
 के  बीच  सो  ०आई०ए०  ने  सरकार  को  भ्रभावित  करने  या  उलटने  के  लिए  900  बड़े  गुप्त  क.य॑  अतः
 इस  बात  को  समझ  लीजिए  कि  आप  किन  के  साथ  काम  कर  रहे  आप  जानते  है  कि  प्रौद्योगिकी  अथवा
 किसी  सहायता  के  हमारे  लोभ  से  हम  किसे  अपने  देश  में  उनके  साथ  काम  करते  हमें  बहुत
 सावधान  रहना  वे  साम्राज्यवादी  आपके  सो०डब्ल्यू०सी०  संकल्प  में  यह  विशेष  शन्द  है  ।  वह
 सज्जन  नहीं  हैं  जिसके  साथ  सज्ञजनता  का  बर्ताव  किया

 यह  भी  हो  सकता  है  कि  हम  सहायता  न  आप  अस्वीकार  भी  कर  सकते  हैं  यह  मेरा
 सुझाव  है  ।  किन्तु  आप  उन्हें  बचकर  निकलने  नहीं  दीजिए  ।  और  सारा  धन  उन्होंने

 '
 तीसरे  विश्व  के  देशों

 ओर  निर्घन  देशों  क ेसाथ  लूटपाट  करके  इकट्ठा  कर  कुछ  बहुपक्षीय  एजेंसियां  भी  आप
 अमेरिका  को  उन  मंचों  पर  अन्य  देशों  क ेसाथ  मिलक  र  ले  जाकर  उससे  अधिक  डालर  लीजिए  भोर  वहां  से
 किसी  शर्त  के  बिना  सहायता  की  व्यवस्था  आपको  ऐसा  करना  संघर्ष  होना  चाहिए  ।
 भाप  जानते  हैं  कि  लैटिन  अमेरिका  में  वहु  किस  प्रकार  ऋणग्रस्तता  से  संघर्ष  कर  रहे  हैं  ओर  किस  प्रकार

 वह  एक  दूसरे  के  समीप  आते  का  प्रयास  कर  रहे  वह  कहते  हैं  कि आपका  घन  भेरा  घन

 इन  बहुउद्देशीय  एजेंसियों  में  भी  अमेरिका  ने  जो  शर्त  रखी  है  वह  शील  देशों  के
 हित  में  नहों  है  ।  1979  में  अमेरिकी  पत्रिका  ने  लिखा  था  कि  विकासशील  देश  लाभप्रद
 ग्राहक  बन  रहे  विकासशील  देशों  को  सहायता  देने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  संगठन  को  दिए  गए
 प्रत्येक  अमेरिकी  डॉलर  के  लिए  इस  संगठन  ने  विक्!सशील  देशों  को  वस्तुओं  तथा  सेवाओं  के  रूप  में  दो
 डॉलर  विश्व  बेंक  को  दिए  गए  प्रत्येक  डॉलर  के  बदले  में  अमेरिका  को  वर्तमान  ब्याज
 भुगतान  आदि  के  रूप  में  9.5  डालर  ऐसा  नहीं  है  कि  सहायता  देकर  वह  किसी  को  उपकृत  करते

 वास्तव  में  वह  लाभ  प्राप्त  कर  रहे  हैं  भोर  इस  अनुबंधित  सहायता  के  द्वारा  किसी  विशेष  देश  की
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 स्वतंत्रता  को  खतरा  पैदा  होता  उनकी  नोतियां  नष्ट  हो  जाती  अन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  में  हमें
 स्वच्छ  सम्बन्धों  के  लिए  प्रयास  करने  चाहिएं  ।  मैं  नहों  जानता  कि  उत्त  र-दक्षिण  वार्ता  हमें  कहां  ले  जायेगी
 किन्तु  जेसा  कि  श्री  बिपिन  पाल  दास  ने  कुछ  दिन  पहले  कहा  है  कि  दक्षिण-दक्षिण  सहयोग  हमारे  लिए
 बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  हमें  इन  सब  गरीब  देशों  को  साथ-साथ  लाना  चाहिए  ।

 हमारे  समाचार-पत्रों  में  यह  भी  समाचार  आया  है  कि  हमारे  सम्बन्धों  में  महत्वपूर्ण
 सुधार  हुआ  जो  कुछ  हम  कर  रहे  हैं  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  को  निमन्त्रण  आयात
 नीति  को  अधिक  उदार  बनाने  आदि  से  वह  बहुत  प्रसन्न  उनकी  प्रसन्नता  बहुत  प्रकार  से  व्यक्त

 होती  है  |  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  सुखबोध  किन्तु  आपको  नहीं  होता  आपको  समझना
 चाहिए  कि  प्रत्येक  दस  अमरीकी  कामिकों  में  स ेएक  निर्माण  उद्यंरंग  में  ओर  निर्यात  व्यापार  से  सम्बद्ध

 अन्य  देशों  को  निर्यात  करना  उनके  लिए  आवश्यक  वह  किसी  का  उपकार  नहीं  कर  रहे

 आदरपूर्वक  बराबर  पति  होनी  चाहिए  |  किसी  बेचारे  भिखारी  की  भांति  हमें  उल्लसित  नहीं  होना  चाहिए
 कि  कोई  हमें  कुछ  दे  रहा

 इस  सम्बन्ध  में  जब  मैं  इस  बात  की  मांग  करता  हुं  कि  हमारे  देश  के  हितों  के  विरुद्ध  अमेरिका
 द्वारा  जो  षपडयन्त्र  किया  जा  रहा  है  उसका  भंडाफोड़  किया  जाना  चाहिए  और  हमें  अपनी  जनता  को  यह
 बात  कहने  में  कोई  संकोच  नहीं  है  किन्तु  ऐसा  करने  में  सरकार  को  स्पष्ट  रूप  में  आगे  आना  कांग्रेस
 दल  को  स्पष्ट  रूप  में  आगे  आना  आप  अपनी  सुविधा  के  लिए  किसी  विशेष  अवधि  के  लिए  अस्थिरता

 कह  सकते  अध्थिरता  किसी  विशेष  नीति  के  लिए  है  ओर  किसी  विशेष  व्यक्ति  के  लिए  नहीं  ।  यह  देश

 की  जनता  का  प्रएन  है  ।  यह  अधिक  महत्वपूर्ण  है  कि  हम  किस  प्रकार  विश्व  स्थिति  को  देवते
 5  8

 मेरे  पास  यह  3  1987  का  संस्करण  इसमें  दो  समाचार  एक  है
 मंत्री  के  रक्षकों  के  इस्राइली  संबंध  ।”  हमने  कुछ  सुरक्षा  कमंचारियों  को  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिए

 धिंगापुर  से  होते  हुए  इस्राइल  भेजा  ओर  इसके  बदले  हम  प्रधान  मंत्री  के  सुरक्षा  कमंचारियों  के  लिए

 बढदूकें  मैं  नहीं  जानता  कि  आप  किसको  सुरक्षा  करते  आपने  देखा  है  कि  मोसाद  किप्त  प्रकार

 श्रीलंका  में  विनाश  कर  रहे  आपको  हसकां  उत्तर  देना  है  !  दूसरा  समाचार  पाकिस्तान  को  अमरीकी

 सहायता  से  संबंधित  है  जो  हमारी  बिचारधारा  को  गलत  ढंग  से  प्रभावित  करता  प्रधान  मंत्री  परमाणु
 प्रसार  निषेध  संधि  मामले  पर  अपने  दृष्टिकोण  पर  पुनः  विचार  इसका  क्‍या  अर्थ  है  ?  इसका  अर्थ

 यह  है  कि  अमेरिका  का  यह  विचार  है  कि  यदि  आप  अणु  प्रसार  निषेध  संधि  पर  हस्ताक्षर  करेंगे  तव  आपको

 सहायता  दी  जा  सकती  है  !  चाहे  हम  इस  पर  हस्ताक्षर  करते  हैं  अथवा  नहीं  वह  एक  अलग  बात  आप

 संसद  में  आ  सकते  हैं  ओर  हम  इस  पर  वाद-विवाद  कर  सकते  हैं  किन्तु  मुद्दा  यह  है  कि  किसी  भी  बात

 को  छपाया  नहीं  जाना  चाहिए  और  उनके  द्वारा  हम  किसी  भी  प्रकार  से  फंसाये  न  यह  हमारो

 जोरी  का  प्रतीक  यदि  आप  परमाणु  प्रसार  निषेध  संधि  पर  हस्ताक्षर  करना  चाहते  हैं  तो  हम  इस

 पर  चर्चा  कर  सकते  यह  दूसरी  बात  किन्तु  यदि  आप  यह
 कम  री

 हैं  कि  इस  पर  हस्ताक्षर  करने  से

 वह  आपके  प्रति  शत्रुता  का  रुख  कम  अपनायेंगे  तो  यह  गलत  है  ।
 हमें

 रीगन  की  इस  पागल  सरकार  जैसा

 अच्छा  मित्र  नहीं  हमें  यह  पसंद  नहीं  और  एक  अलग  खंड  भी  होगा  जिस  पर  आपको  पाकिस्तान

 के  साथ  मिलकर  निरीक्षण  संधि  पर  हस्ताक्षर  करने  यह  परभाणु  प्रसार  संधि  का  एक  और  रूप

 हमें  इसमें  भी  नहीं  फंसना

 अब  मैं  इस  सरकार  से  यह  चाहता  हूं  कि  उसे  अमेरिका  को  सरकार  के  विरुद्ध  कठो  रता  से  कार्यवाही

 करनी  चाहिए  जो  भारत  के  विरुद्ध  शत्र॒तापूर्ण  कार्यवाही  कर  रही  है  ओर  जो  हमारी  गुटनिरपेक्ष

 शान्ति  नीति  को  समाप्त  करना  चाहती  आपको  भी  पहल  करनी  इस  संबंध  में  हम  जनमत
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 संफुद्दोन  चोधरी  ]

 तैयार  करने  के  लिए  आपका  पूरा  समर्थन  करने  जा  रहे

 अन्त  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  हमें  इसके  बारे  में  एकमत  होना  हम  इस

 सदन  में  अमेरिका  द्वारा  हमारे  देश  के  विरुद्ध  शत्रुतापूर्ण  कार्यों  क ेकिये  जाने  की  बात  की  निन्‍दा  करने  लिए

 एक  संकल्प  स्वीकार  कर  सकते  इन  शब्दों  के साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता

 श्री  बो०  ध्रार०  मगत  :  सभापति  इस  महत्वपूर्ण  मामले  को  व्यापक  रूप  देने
 के  लिए  माननीय  सदस्य  को  जिन्होंने  इस  पर  बाद-विवाद  शुरू  किया  सराहना  करते  हुए  मैं  अपनी  बात

 कहता  भारत  और  अमेरिका  के  संबंध  फिर  एक  बार  खराब  हो  गये  हैं  ओर  इनके  मूल  कारण  भी

 वही  माननीय  सदस्य  ने  कुछ  ऐतिहासिक  किस्से  बता  दिए  उन्होंने  इस  मूल  प्रश्न  पर  हमारे  महान
 नेता  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  को  उद्धत  किया  किन्तु  मै  इस  सम्मानित  सदन  को  याद  दिलाना  चाहता

 हूं  कि  भारत-अमेरिका  के  बीच  अच्छे  संबंध  न  होने  का  मूल  कारण  विश्वव्यापी  महत्वाकांक्षी  और  कुछ
 विश्वव्यापी  ग्रस्तता  के  कारण  इतिहास  की  एक  अर्थात  भारतीय  भारतोय
 स्वतंत्रता  से  अमेरिका  समझौता  नहीं  कर  1950  से  शुरू  होने  वाले  दशक  जब  पंडित  जधाहर
 लाल  नेहरू  पहली  बार  अमेरिका  गये  तो  उन्‍होंने  आज  के  इस  विश्व  में  विभिन्‍न  सामाजिक  ओर  राजनीतिक
 परम्पराओं  के  होते  हुए  नारा  उस  समय  केवल  अमेरिका  के  पास  परमाण्‌  क्षमता  और  परमाणु
 कारी  और  परमाण्‌  बम  रूस  अभी  आगे  नहीं  आया  था  और  यह  एक  खतरनाक  स्थिति  ऐसी  गुप्त
 रिपोर्ट  भी  हैं  कि  अमरीको  सेन्यवादी--सेना  औद्योगिक  समूह  --  अमरीका  पर  शासन  करता  मैं  उस
 मुद्दे  पर  आता  मैं  इस  बात  पर  वार-बार  बल  देना  चाहता  हुं  अमरीकी  प्रणाली  के  अन्दर  हो  वह  शक्ति
 है  जिसने  त्तर  विश्व  के  सभी  शान्तिपूर्ण  संबंधों  को  नष्ट  उन्होंने  ही भारत  और  अमेरिका  के
 बीच  बढ़  रहे  संबंधों  को  नष्ट  उन्होंने  उस  समय  इस  बात  की  भी  योजना  बनाई  थी  जो  गुप्त  रिपोर्ट
 से  पता  चला  कि  उनका  परमाणु  बमों  पर  एकाधिकार  और  उन्होंने  हमला  करने  के  लिए  सोवियत
 संघ  के  बीस  नगरों  को  लक्ष्य  बनाया  गया  था  ।  उस  समय  यह  एक  खतरनाक  स्थिति

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  ने  यह  महान  ऐतिहासिक  अनुभूति  की  चाहे  किसी  एक  व्यक्ति  में
 शक्ति  का  संकेन्द्रण  हो  विश्व  पर  पाशविक  शक्ति  का  शासन  नहीं  हो  उन्होंने  यह  नारा  दिया  कि
 चाहे  विभिन्‍न  सामाजिक  ओर  राजनी  तिक  प्रणालियां  कुछ  भी  हों--उन्होंने  यह  नागा  अमेरिका  संयक्त
 राष्ट्र  संघ

 में
 दिया--कि  भारत  किसी  भी  सेनिक  गुट  में  सम्मिलित  हो  सकता  भारत  गुट  निरपेक्ष  है

 ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  में  शान्तिपूर्ण  नीति  का  पालन  अन्तर्राष्ट्रीय  संबंधों  में  विश्व  की  स्वतंत्र
 नीति  केवल  शान्तिपूर्वक  सह-अस्तित्व  से  चल  सकती  भारत  ने  यहो  नारा  दिया  और  क्या  प्रतिक्रिया

 ,  रही  ?  उनका  राष्ट्रपति  आइजनहावर  के  साथ  घनिष्ठ  संबंध  रहा  जो  अच्छे  तथा  महान
 व्यक्ति  किन्तु  हुआ  कया  ?  उनके  विदेश  मंत्री  ने  कहा  गुट-निरपेक्षता  भनैतिक  उन्होंने  वटस्थ
 रहने  की  नीति  अपनाई  और  आप  जानते  सेनिक  गुट  ओर  अमेरिका  में  भी  सैनिक  औद्योगिक  समूह प्रबल  है  ।

 अब  मैं  इसके  पश्चात  के  कुछ  वर्षों  की  बात  करता  हूं  जब  भारत-अमरीकी  संबंध  काफी  मच्छे
 यह  राष्ट्रपति  केनेडी  का  उदारता  का  ग़मय  था  ओर  जब  गैलब्रेय  पहां  राजदूत  मैं  ग्रेलब्रेथ  का

 उद्धरण  देता  वह  कुछ  महीने  पूर्व  यहां  आये  थे  और  मेरे  विचार  में  नटवर  धिह  ने  उनसे  अच्छी  तरह बातचोत  की  थी  ।  वे  अच्छे  मित्र  उन्होंने  इस  संबंध  में  जो  कुछ  कहा  मैं  उसे  उद्धत  करता  हुं  ओर  वह  भी
 कि  भारत-अमरीकी  संबंध उस  कगों  नहीं

 *  है  हृता
 कहता  कि  भारत-अमर्र  स  प्रकार  से  करों  नहीं  पनपे  ।  ग
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 उस  समय  रूस  का  जिक्र  ही  नहीं  था  और  न  ही  भारत-रूस  और  न  हो  आधिक  संबंधों  की
 बात  भारत  ने  यह  निवेदन  किया  था  कि  अमरीका  इस्पात  संयंत्रों  का  निर्माण  राष्ट्रपति  केनेडी
 और  गैलब्रेथ  की  अनुकूल  दृष्टि  थी  और  यही  समय  था  जब  भारत  की  प्रथम  औद्योगिक  नीति  सामने  आईं
 थी  ओर  यह  कहा  गया  था  कि  इस्पात  और  अन्य  मूलभूत  तथा  सह-उद्योग  सावंजनिक  क्षेत्र  में
 राष्ट्रपति  केनेडी  की  रुचि  थी  और  गैलब्रथ  इतना  कठिन  परिश्रम  कर  रहे  थे  कि  भारत-अमेरिका  सहयोग
 से  इस्पात  संयंत्र  का  निर्माण  हो  ।  किन्तु  बाद  में  अमरीकी  नहीं  परन्तु  जमेन  के  लोग  आए  और  राउरकेला
 इस्पात  संयंत्र  का  निर्माण  ऐसा  इसलिए  हुआ  क्योंकि  राष्ट्रपति  केनेडी  ने  प्रस्ताव  किया  और  अमे*
 रिका  की  शक्ति  प्रणाली  सैनिक  औद्योगिक  समूह  ने  विरोध  किया  और  इसलिए  उन्होंने  एक  बार  बीत
 किया  ।

 उसके  बाद  भारत-सोवियत  सहयोग  शुरू  हो  गया  जो  धीरे-धीरे  बढ़कर  आज  इस  बात  का  आदश
 उदाहरण  बन  गया  है  कि  विश्व  में  दो  देशों  के  बीच  अस्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  संयंत्र  केसे  होने  चाहिए  ।

 उसके  बाद  1960  के  दशक  में  आपने  फिर  देखा  होगा  कि  राष्ट्रपति  आइजनहावर  ने  वायदा  किया
 पाकिस्तान  को  हथियारों  की  बिक्री  के  बारे  हमने  उद्ो  तरह  चिन्ता  व्यक्त  की  थी  जंसी  कि  मेरे

 योगी  राज्य  मंत्री  श्री  नटवर  सिंह  ने  अब  वाशिगटन  में  भारत  की  ओर  से  चिन्ता  व्यक्त  की  ऐसा  हमने
 तीन  दशक  पूर्व  किया  हमने  कहा  था  कि  पाकिस्तान  का  रुझान  भारत  विरोधी  है  और

 :
 हथियारों  का  इस्तेमाल  हमारे  विरुद्ध  किया  राष्ट्रपति  आइजनहावर  ने  लिखित  में  आश्वासन
 लीन  दिया  था  कि  उन  हथियारों  का  इस्तेमाल  हमारे  खिलाप  नहीं  किया  इसके  वावजूद  उस  समय
 रक्षा  मंत्री  श्री  कृषणा  मेनन  ने  कहा  था  कि  उन्हें  इस  बात  पर  विश्वास  नहीं  है  ।  उन्होंने  एक  वक्तव्य  में  कहा
 था  कि  उन्होंने  अभी  तक  ऐसी  गन  नहीं  देखी  जिरका  मुंह  एक  हो  दिशा  की  ओर  रहे  ।  यह  उनका  प्रसिद्ध
 वक्‍तव्य  लेकिन  यह  सच  है  कि  राष्ट्रपत्ति  आइजनहावर  ने  लिखित  आश्वासन  दिया  था  कि  उने
 यारों  का  उपयोग  भारत  के  खिलाफ  नहीं  किया  जाएगा  |  लेकिन  ]  965  में  उनका  भारत  के  खिलाफ
 किया  यहां  तक  कि  हमने  हमारे  ज्विलाफ  इस्तेमाल  किए  एक  पैटन  टैक़  को  प्रस्तुत  किया

 हमने  उस  टैंक  को  पकड़  लिया  था  तथा  दिल्‍ली  में  हमने  उपका  प्रदर्शन  अमरीकी  राजदूत  ने  इसका
 विरोध  किया  जरा  जैक्रित  आज  स्थिति  कुछ  अधिक  खराब  लेकिन  हमारे  मित्र  नटवर
 घिह  को  तो  वहां  से  कुछ  नहीं  मिला  ।  उन्हें  आश्वासन  नहीं  दिया  उन्होंने  वूछा  ये  इतने  आधुनिक
 हथियार  किसके  लिए  पाकिस्तान  को  दिये  जा  रहे  हैं  ?  ये  हारपूृतर  नौसेनिक  नोकाएं  आईं  ।  क्‍या
 उनका  इस्तेमाल  अफगानिस्तान  में  किया  जाएगा  ?  वे  सब  नोसेना  के  लिए  उनके  उपयोग  की  हैं  ।  वहां
 नौसेना  कहां  है  ?  अफगानिस्तान  में  समुद्र  कहां  अब  नवीनतम  वाय्‌  चेदावनी  प्रणालो

 डब्ल्ण्०  ए०  सी०  ऐवियानिक्स  उनका  इस्तेमाल  कहां  किया  जाएगा  ?  क्‍या  पर्वतीय
 क्षेत्रों  में  ?  अफगानिस्तान  की  सीमा  पर  या  भारत  में  300  कि०  मी०  लम्बे  पंजाब  और  राजस्थान  के
 मेदानी  इलाकों  में  किया  जाएगा  ?

 लेकिन  इस  बार  स्थिति  इतनी  भयावह  और  गम्भीर  है  कि  उन्होंने  कोई  बह  ना  नहीं  किया  ।  कारण

 कुछ  भी  हो  वे  मौन  इस  प्रकार  इस  बार  कोई  आश्वासन  नहीं  दियः  गया  उसके  वाद  इस  तरह  की
 स्थिति  दोबारा  पैदा  हो  नवीनतम  पहल  भारत  की  ओर  से  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  की  है  जिन्होंने
 1985  में  अमरीका  का  दौरा  किया  राष्ट्रपति  रीगन  और  अन्य  नेताओं  के  साथ  उनकी  वार्ता  को
 अमरीकी  प्रेस  ने  भारत-अमरीकी  संबंधों  को  मील  का  पत्थर  बताया  है  ओर  इस्रका  कारण  यह  हो  सकता
 है  कि  एक  आशाजनक  वातावरण  बत्ता  ।  कहा  गया  कि  हमारे  द्विपक्षीय  औद्योगिक  उच्च
 प्रौद्योगिकी  सांस्कृतिक  संपक  आदि  सहित  प्रौद्योगिकी  में  काफी  प्रगति  हुई  है  ।  हम  एक  आशा प्रयागका
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 बो०  झार०  :

 लेकर  भारत-पाक  संबंधों  के  सुखद  चरण  के  यूग  में  प्रवेश  कर  रहे  लेकिन  हमारा  अनुभव  कहता  है  कि
 अमरीका  के  साथ  हमारे  संबंध  अशांति  और  अविश्वास  की  गहरी  खाइयों  वाले  रहे  थोड़ी-सी  आशा  की
 किरण  भी  जैसा  कि  मैंने  कहा  इस  समय  हमारे  संबंध  इतने  खराब  हो  गए  हैं  जितने  पहले  कभी  नहीं  थे
 क्योंकि  शरू  में  ही संयम  बरतने  की  अवधारणा  या  महत्वकांक्षा  का सवाल  उठता  आज  विश्व  में

 रोकी  शक्ति  की  गलत  ऐतिहासिक  अवधारणा  के  उदाहरण  दिए  दूसरे  विश्व  युद्ध  के  बाद  मूल  बाधा

 यह  थी  कि  वे  साम्यवाद  का  प्रसार  रोकना  चाहते  पर  मामले  की  असलियत  यह  इस  समय  में

 उल्लेख  करना  चाहता  हूं  प्रो०  गालब्रेथ  ने  कुछ  हफ्ते  पहले  इस  विषय  पर  बोलते  हुए  क्या  कहा  उन्होंने

 कहा  अगर  भारत-अमरीकी  संबंध  को  सुधारना  है  और  सामान्य  बनाना  है  तो  अमरीकियों  को  भारत
 में  स ेशंका  को  इस  भावना  को  समाप्त  करना  चाहिए  कि  अमरीकी  ब्रिटिश  मास्टरों  को  जगह
 अमरीकी  मास्टर  ले  रहे  वास्तव  में  समस्या  का  मूल  मुद्दा  यही  इतिहास  की  यह  दुखद  स्थिति  है  कि
 1876  में  ब्रिटिश  उपनिवेशवाद  की  पकड़  से  निकलने  वाला  पहला  देश  अमरीका  विश्व  युद्ध  के  बाद  सबसे

 खराब  किस्म  के  उपनिवेशवाद  का  अनुगामी  बन  हम  गांधी  जी  के  प्रेरणाओं  के  शुक्रगुजार  हैं
 जिन्होंने  कहा  होने  पर  भारत  विश्व  के  हर  व्यक्ति  की  स्वतंत्रता  के  लिए  काम  करेगा  ।”  पंडित

 जदाहरलाल  नेहरू  के  हम  आभारी  हैं  जिन्होंने  इस  मिशन  को  आगे  बढ़ाया  और  अफ्रीका  और
 लातिनी  अमरीका  के  देशों  की  स्वतंत्रता  क ेलिए  काम  यह  संघर्ष  जारी  है  क्योंकि  भारत  को  यह
 आकांक्षा  है  कि  जब  तक  उपनिवेशवाद  पूरी  ठरह  से  धत्म  नहीं  हो  जाएगा  तब  तक  भारत  आराम  से  नहों
 बेठेगा  |  हम  सबके  हर  भारतीय  के  लिए  यह  बहुत  गव॑  की  बात  है  कि  हरारे  सम्मेलन  में  हमारे  प्रधान

 मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  जनता  की  एकता  को  सुदृढ़  संसाधनों  का  सुजन  करने  और  अफ्रीका  निधि

 बनाने  को  दिशा  में  बड़ी  सुनिश्चित  भूमिका  निभाई  ताकि  दक्षिण  अफ्रीका  और  नामीबिया  के  विरुद्ध  संघ्षे
 को  अमरीका  आदि के  पूरे  विरोध  के  बावजूद  जारी  रखा  जा  सके  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  उन्हें  सबसे

 अधिक  भय  भारतीय  उसकी  उपनिवेशवाद  समाप्ति  लिए  किए  जा

 रहे  उसके  मानवता  की  मुक्ति  और  इतिहास  की  दुखद  जिसका  अनुसरण  अमरीका  करता
 से  लगता  वह  इस  नीति  का  न  केवल  अनुसरण  करते  हैं  कि  युद्ध  से  पूर्व  की  स्थिति  ही  बनाये  रखी  जाये
 बल्कि  ने  नव  नव  साम्राज्यवाद  आदि  के  नये  साधन  गढ़ने  की  नीति  का  अनुसरण  करते

 यह  बहुत  ब्यापक  विषय  है  ।
 ॥॒

 चौधरी  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  कि  आशिक  क्षेत्र  अन्य  क्षेत्रों  में  यह  नव
 वेशवाद  किस  तरह  फैल  रहा  मैं  इसकी  गहराई  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  मैंने  कहा  कि  वे  हर

 ,  जगह  हार  गए  हैं  क्योंकि  वे इतिहास  की  गलत  राह  पर  उनकी  अवधारणा  गलत  इसकी  शुरूआत
 कोरिया  से  हुई  वह  चाहते  थे  कि  कोरिया  में  जापानी  उपनिवेशवाद  अर्थात  कोरिया  पर  कब्जे  के
 दौरान  छोड़े  गए  उपनिवेशवाद  को  यथा  स्थिति  जारी  रा  उनकी  यह  अवधारणा
 लेक्नि  उनकी  हार  यह  सबसे  पहली  हार  वहां  भारत  ने  अपनी  भूमिका  भारत

 ही  ऐसा  देश  था  जो  स्वोकार्य  भारत  की  नेतिक  विशालता  इसी  प्रकार  की  इस  संघर्ष  के
 भारतीय  सैन्य  मिशन  ही  वहां  युद्धविराम  कराने  के  लिए  गया  वे  वहां  युद्धविराम  कार्य  को

 रोकने  गए  ।  यहां  आप  भारतीय  उसकी  अवधारणा  आदि  को  देख  सकते  आप  अमरीकी
 क्रिया  को  भी  देख  सकते  भारत  की  अहिसा  कौ  परम्परा  रही  वह  एक  सर्वाधिक  सभ्य  का  का
 अनुपालन  कर  रहा  था  जिसमें  उसको  सारी  खा

 हर  के
 आजादी  की  लड़ाई  के  दौरान  सहश्ायी  बदी

 जबकि  विश्व  इतिहास  में  ऐसा  कभी  नहीं  लाख  जोगीं  ने  स्वतंत्रता  के  लिए  कार्य  उन्होंने
 कहा  था  हम  अहिंसा  द्वारा  हर  चोज  का  बलिदान  कर  देंगे  लेकिन  हमें  स्वतंत्र  होना  भारतीय
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 आजादी  का  यह  सन्देश  था  |  द्वितीय  महायुद्ध  के  दौरान  इसमें  विरोधाभाष  पैदा  हुआ  जिसके
 परिणामस्वरूप  सर्वाधिक  शक्तिशाली  शान्तिपूर्ण  आन्दोलन--शान्तिपूर्ण  स्वतंत्र  आन्दोलन--अर्थात
 आज  के  ग्रुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  का  जन्म  आज  100  से  अधिक  देश  इसके  सदस्य  उनके
 पास  सेनिक  शक्ति  नहीं  मौजूदा  अर्थों  में  शक्ति  का  मतलब  है  कि  उनके  पास  नैतिक  शक्ति
 आजादी  के  लिए  वे  अपना  सब  कुछ  न्यौछावर  करने  के  लिए  तैयार  वे  नव

 सामाजिक  गुलामी  ओर  यहां  तक  कि  सूचनात्मक  और  सांस्कृतिक  गुलामी  के
 खिलाफ  लड़  सकते  आज  इन  शक्तियों  का  सांस्कृतिक  जीवन  अर्थात  जन  प्रचार  माध्यमों  आदि  पर

 प्रभुत्व  है  ।  मुझे  इन  सबके  विस्तार  में  जाने  की  जरूरत  नहीं  गुलामी  इतनी  अधिक  है  कि  आज  भारत  ने

 जवाहरलाल  नेहरू  जी  आदि  के  नेतृत्व  इतिहास  में  सबसे  बड़े  और  शक्तिशाली  आन्दोलन  की  शुरूआत
 कर  दी  यही  उत्तर  अमरीकी  लोग  सैनिक  तौर  पर  और  ओद्योगिक  दृष्टि  से  विश्व  पर  आधिपत्य
 जमाने  की  कोशिश  कर  रहे  थे  ।  इसलिए  जब  भी  कभी  राजनेतिक  खाभियों  की  बात  आतो  है  मैं  एक  अन्तर
 करता  हूं  कि  चाहे  वह  राष्ट्रपति  हो  और  चाहे  कांग्रेस  पर  इस  सेनिक  और  श्रौद्योगिक  ग्रुप  का  प्रभृत्व
 रहता  है  ।  वे  ही  अन्तिम  फेप्तला  करते  अगर  कल  कुछ  हो  जाता  है  तो  नटवर  भिह  जाएंगे  श्री  नारायण
 दत्त  तिवारी  जाएंगे  और  जो  घटनाएं  घटी  हैं  उन्हें  देखेंगे  ।  अगर  उन्हें  पसंद  नहीं  आई  तो  वे  जोर  लगाएंगे
 ओर  सब  कुछ  ठीक  हो  वहां  यह  स्थिति  हमें  जरा  भी  चिन्ता  नहीं  देखा  गया  है  कि  भारत

 -  को  मिलने  वाली  सहायता  को  कम  किया  जा  रहा  यह  हल  साल  कम  होती  जा  रही  500  लाख

 डालर  से  घटकर  यह  350  लाख  डालर  हो  गई  वह  इसे  पसंद  करते  हैं  या  हमें  उसकी  जरा  भी

 चिन्ता  नहीं  है  ।  हम  यह  भी  नहीं  करते  कि  वह  सहायता  देंगे  या  नहीं  ।  तो  चोधरी  उन्हें  इतना

 महत्व  क्‍यों  दिया  हम  उनसे  कहते  अगर  आप  हमें  सहायता  देना  चाहते  दी  अन्यथा  मत

 दीजिए  ।  इस  देश  की  जनता  के  सामूहिक  प्रयासों  का  धन्यवाद  दीजिए  कि  आज  भारत  अपने  पैरों  पर  खड़ा
 सातवीं  योजना  में  हमारे  पास  केवल  6%  ही  सोमांत  संसाधन  थे  शेष  4%  हमारे  अपने  थे  ।  इस  तरह

 की  स्थिति  में  प्रजातांत्रिक  ढांचे  में सफलता  की  ओर  अधिक  कहानियां  हो  सकती  हैं  खासकर  संमदीय

 प्रणाली  में  जहां  हमें  सामाजिक  और  आशिक  व्यवस्था  के  निर्माण  के  लिए  सारी  सभा  का  समर्थन  मिलता

 इस  बारे  में  हमें  सारी  सभा  की  सहमति  प्राप्त  असली  कठिनाई  यह  है  कि  वे  हम  पर  इस  बात  के

 लिए  जोर  डालना  चाहते  हैं  कि  हम  अपनी  स्वतंत्र  स्वतंत्र  नीति  को  त्याग  वे  हम  पर  जोर

 डालना  चाहते  कई  बार  वे  आथिक  सहायता  आदि  के  माध्यम  से  ऐसा  करते  लेकिन  लोगों  की  दृढ़
 इच्छा  हमारी  जनता  की  सामूहिक  इच्छा  जवाहरलाल  नेहरू  और  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  द्वारा

 चनी  हुई  विदेशी  नीति  को  राह  जिसका  सभी  ने  समूची  संसद  और  राजनैतिक  दलों  ने  समर्थत  किया  है  --

 हमने  विदेशी  नीति  की  राह  चुनी  चाहे  कितना  भी  दबाव  क्यों  न  हम  इसे  कभी  नहीं  छोड़ेंगे  ।  चाहे
 कितना  भी  दबाव  क्‍यों  न  हो  ।  हम  कभी  हार  नहीं  मानेंगे  ।

 अगर  मैं  कहूं  तो आज  दबाव  सबसे  अधिक  इससे  पहले  राह  को  समझोता

 दबाव  में  रहने  के  लिए  हनारे  ऊपर  इतना  कभी  नहीं  डाला  हमने  जवाब  दे  दिया  हम

 कभी  दबाव  में  नहीं  हमने  सामूहिक  रूप  से  जो  राह  अपने  लिए  चुनो  है  उसे  हम  कभी  नहीं

 छोड़ेंगे  ।

 कांग्रेस  का्यकारिणीदल  ने  एक  संकल्प  पारित  किया  है  कि  अस्थिरीकरण  की  प्रक्रिया  जारी

 चौधरी  जो  आप  इसे  शहरी  तो  मानते  हैं  पर  आन्तरिक  अस्थिरता  नहीं  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 जैसे  अनभवी  राजनीतिश्न  सांसद  और  नेता  भी  कहते  हैं  :  आन्तरिक  तौर  पर  हम  इसे
 स्वीकार  नहीं  करते

 बाहरी  तौर  पर  स्वीकार  करते  आप  साम्यवादी  आप  आन्तरिक  और  बाहरी  के  बीच  आधारभूत

 संबंध  जानते  गया  बाहरी  अस्थिरीकरण  आन्तरिक  अत्थिरीकरण  के  बिना  हो  सकता  है  ?
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 श्री  सफुद्दीत  चोधरी  :  हम  इससे  इंकार  नहीं  पर  ऐसा  कुछ  मत  करिए  जिससे  आन्तरिक
 अस्थिरता  और  बाहरी  अस्थिरता  दोनों  को  बढ़ावा  हम  एक  अच्छी  सरकार  चाहते  बस.यही
 बात  है|

 श्री  बो०  श्रार०  मगत  :  हम  अपनी  विदेश  नीति  और  विदेशी  ताकतों  के  बारे  में  अच्छी  तरह  से

 जानते  इस  विषय  पर  एक  बुनियादी  समझ  होनी  तक  हमारे  द्वारा  बनाये  जाने  वाले  उपकरणों

 बो  समझने  में  काई  कठिताई  नहीं  मेरा  मुद्दा  आन्तरिक  अस्थिरीकरण  के  बारे  में  यह  है  आप

 जानते  हैं  कि  कुछ  लोग  ओर  ताकतें  अस्थिरता  उत्पन्न  करने  वाली  बाहरी  शक्तियों  के  साथ  जुड़ी

 श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  :  आप  साम्प्रदायिकतावादियों  से  सम्बन्ध  तोड़  लें  ।

 श्री  बी०  भ्रार०  मगत  :  कई  ताकतें  वे  पहले  भी  और  अब-भी  यह  प्रयास  अक्नसर  किया

 जता

 दूपरा  मुद्दा  है  कि  उनके  बीच  एक  संबंध  हम  उनके  बीच  अंतर  नहीं  कर  सकते  *  ***

 )**

 समापति  महोदय  :  कृपया  शान्ति  श्री  रामपिह  यादव  आप  अपनी  सीट  ग्रहण  कीजिए  ।
 उसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।  आप  साथ-साथ  मत  इसे  कार्यवाही  वृःंत
 में  शामिल  नहीं  किया

 श्री  बी०  श्रार०  भगत  :  यह  कहते  हुए  कि  अस्थिरता  पैदा  करने  वाली  आन्तरिक  और  बाहरी
 ताकतों  के  बीच  एक  संबंध  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  युद्धोपरांत  हुई  बाहरी  घटनाओं  को  विद्यार्थियों  के

 रूप  में  आपने  देखा  होगा  कि  जो  ताकतें  काम  कर  रही  हैं  ब ेकभी  काम  करना  बन्द  नहीं  करती,यह  अक्सर

 होती  रहती  कभी  होती  कभी  बन्द  हो  जाती  है  ।

 क्रो  नारायण  चोबे  :  खड़  हुए  ।

 समापति  महोदय  :  श्री  भगत  को  बोलने  व  अनुमति  दीजिए  ।  आप  बाद  में  बोल  सकते  हैं  ।

 श्रो  बो०  ध्रार०  भगत  :  हमारा  देश  शक्तिशाली  लेकिन  उदाहरण  सभी  जगहों  पर  मिलते  हैं
 आपके  चारों  मोर  जो  हो  रहा  है  उसे  आप  देखते  ग्रेनेडा  में  जो  कि  केवल  30,000  आबादी  का  एक
 छोटा  सा  देश  है  शांतिपूर्ण  ढंग  से  शासन  बदल  जाता  हैं  हिसा  से  जब  एक  नया  शासन  आता  है  तो

 ,  वह  स्वयं  अमेरिका  के  राष्ट्रपति  के  अनुसार  अमेरिका  की  सुरक्षा  को  खतरा  उत्पन्न  करता  है  और  यहां
 अमेरिका  की  पनड्ब्बियां  चलती  हैं  या  निकाराग्रुआ  को  देखिए  ;  सौभाग्य  से  भारत  एक  छोटा  देश  नहीं  है  ।
 भारत  एक  बड़ा  देश  है  ओर  इसके  लोग  भी  उससे  भी  बड़े  हैं  अपनी  स्वतंत्रता  के  लिए  और  स्वतंत्रता
 से  काये  करने  के  लिए  किसो  प्रकार  का  भी  बलिदान  करने  के  लिए  तैयार  यह  भारतोय  राष्ट्रीयताबाद

 वे  किसी  भी  प्रकार  का  बलिदान  इसलिए  आप  भारत  के  साथ  इस  तरह  का  व्यवहार  नहीं  कर
 सकते  ।  लेकिन  आरम्भिक  रूप  में  ओर  कई  दूसरे  तरीकों  से  कार्य  करती  ये  कार्य  कर

 इसलिए  हमें  इस  मामले  में  स्पष्ट  होना  चाहिए  अगर  वे  कर  सकते  हैं  तो  इसे  मैं  आपको
 दूसरा  उदाहरण  दूंगा  ।  साम्राज्यवाद  की  ये  ताकतें  अर्थात्‌  सैनिक  ताकतों  या  आधिक  ताज़तों  द्वारा  शासन
 हमेशा  चलता  रहता  क्या  आप  सोवियत  संघ  से  अधिक  शक्तिशाली  देश  के  बारे  में  सोच  सकते

 कक  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 क्या  वे  जोड़तोड़  बेठाते  रहते  वे  कया  कहते  हैं  ?

 5.00  मण०प०

 उन्होंने  यह  सूचना  अभियान  शुरू  किया  कि  सोवियत  संघ  एक  सेनिक  शक्ति  है  ।  इसमें  कोई  सं  देह
 नहीं  है  ।  लेकिन  यह्‌  एक  बड़ी  आथिक  शक्ति  नहीं  इसलिए  एम०्टी०आई०  कार्यक्रम  के  पीछे  मूल
 आधार  यह  है  कि  अन्तरिक्ष  युद्ध  कार्यक्रम  पर  उनके  अपने  अनुमान  के  अनुसार  2  ट्रिलियन  डालर  खर्च

 यह  उन  पर  बहुत  बड़ा  भार  अमेरिको  वैज्ञानिकों  ने  कहा  है  कि  अगर  अमेरिका  सरकार  2
 डालर  खर्च  करे  तो  अमेरिकी  के  लोगों  पर  बहुत  भार  पड़ेगा  और  उन्हें  सभी  गरीबों  ओर

 साधारण  लोगों  के  लिए  सुरक्षा  आदि  सभी  छोड़नी  पड़ेगी  और  वे  अपने  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  समर्थ

 नहीं  होंगे  ।  यही  अमेरिका  त्रैज्ञानिकों  ने  कहा  :  यह  राय  वहां  के  दूसरे  लोगों  और  अमेरिकी  सूचना  माध्यमों
 की  थी  ।  लेकिन  इसके  पीछे  सिद्धांत  यह  है  कि  वे  सोवियत  संघ  को  भी  सेनिक  प्रतिस्पर्धा  क ेलिए  इतनी
 राशि  खर्चे  करने  के  लिए  बाध्य  जिसके  फलस्वरूप  सोवियत  संघ  टूट  जायेगा  क्‍योंकि  वह  आथिक
 शक्ित  नहीं  तब  सभी  27  पार्टियां  आधुनिकीकरण  के  सभी  इस  शताब्दी  के  अन्त
 तक  अपनी  आय  को  दुगुनी  करना  प्रत्येक  सोवियत  नागरिक  को  एक  घर  उपलब्ध  सोवियत
 नागरिकों  के  जीवन  स्तर  में  सुधार  ये  सब  बातें  व्यर्थ  हो  तब  विश्व  में  सभी  देशों  की
 स्वतंत्रता  बनाये  रखने  के  लिए  वे  जो  सहायता दे  रहे  हैं  वे  देने  में  समर्थ  नहीं  इसी लिए  एस  »टी  ०»आई  ०

 -  आवश्यक  क्‍या  यह  जोड़तोड़  नहीं  है  क्या  यह  सबसे  बरी  तरह  का  अस्थिरीकरण  नहीं  है  इसलिए
 जब  आप  अस्थिरीकरण के  प्रश्न  की  गहराई  में  जाते  हो  तो  आपको  किसी  ठोस  कार्यवाहो  की  नहीं
 करनी  चाहिए  ।  भारत  में  हर समय  अस्थिरता  पंदा  की  जा  रही  है  क्योंकि  भारत  एक  स्वतंत्र  नीति  का

 अनुस रण  करता  रहा  है  जो  उनके  घोंसले  में  एक  कांटे  की  तरह  हैं  । सम्‌ची  अमेरिकी  स।म्राज्यवादी
 धारा  के  घोंसले  में  एक  कांटे  की  तरह  भारत  न  केवल  स्वतंत्र  नीति  का  अनुसरण  करता  है  बल्कि
 भारत  में  सच्चाई  के  लिए  खड़े  होने  की  क्षमता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  कहा  था  :  सीधे  खड़े  हो
 जाओ  और  किसी  भी  धमकी  का  सामना  करो  चाहे  वह  बंगाल  की  खाड़ी  में  सातवें  परमाणु  बेड़े  के  रूप
 में  आया  हुआ  भयंकरतम  खतरा  उस  समय  इन्दिरा  गांधी  अकेली  नहीं  वे  दुर्गा  समृचा
 सदन  उनके  पीछे  था  समूचा  देश  उनके  पीछे  था  ऐसी  शक्ति  थी  उन्होंने  इसको  देखा  उन्होंने  अहिसा
 की  शक्ति  जनतार्थ  इस  शक्ति  का  आस्वादन  किया  था  कि  वे  मर  जायेंगे  लोग  अपनी  जान दे
 यह  भारतवर्ष  की  स्वतंत्रता  का  संदेश  था  जो  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  के  समय  ग्रांधो  दर्शन  के  रूप  में  हमारे

 अन्तर्राष्ट्रीय  संबंधों  में  व्यक्त  हुआ  था  ।  हमने  कहा  था  हमर  मर  जायेंगे  लेकिन  हम  कभी  भी  आत्म  समर्पण

 नहीं  करेंगे  ।  यह  भारतीय  राष्ट्रीयता  की  शक्ति  है  लेकिन  उन्होंने  उसका  आस्वादन  प्राप्त  वे  हार
 सब  जगह  हार  गये  ।  वियतनाम  में  उन्हें  कटु  अनुभव  हुआ  ।  उन्होंने  युद्ध  जारी  रखा  ओर  हार  गये  ओर

 पूर्णतया  हार  गये  लेकिन  उन्होंने  सबक  नहीं  सो  बा  ।

 अब  वे  हमारे  क्षेत्र  में  आ  गये  स्थिति  बड़ी  गम्भीर  वे  अब  हमारे  रास्ते  पर  आ  गये

 अब  जोर  बस  इस  क्षेत्र  पर  है  इसको  शुरूआत  डिएगो  गारशिया  भहुं  से  इसके  बाद  इसका  विस्तार

 किया  गया  तब  यह  एक  परमाणु  अड्डा  बन  गया  और  वे  परमाणु  सुविधाओं  के  लिए  आसपास के  क्षेत्रों  में

 गये  |  इसी  बीच  सोवियत  संध  ने  भारतीय  क्षेत्र  को  शान्ति  क्षेत्र  घोषित  करते  हुए  एक  संकल्प  पारित  किया  ।

 इसे  बेकार  कर  दिया  गया  ।

 आज  हिन्द  महासागर  सबसे  अधिक  संन्यीकत  क्षेत्र  खतरनाक  क्षेत्र  हे  जिप्तमें  सभी
 प्रकार  के

 सभी  प्रकार  के  जाधुनिकतम  सभी  अ्रकार  को  परमाणु  पनदुब्बियां  इत्यादि  ओर  अन्य

 सभी  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  यह  आन्दोलन  पाकिस्तान  के  लिए  था  क्योंकि  बहा  लोकतंत्र  नहीं  है  ।  हमारे

 241



 भारत-अमरोकी  संबंधों  के  बारे  में  चर्चा  5  1987

 बो०  ध्रार०

 पास  पाकिस्तान  के  लोगों  के  लिए  हमेशा  प्यार  है  क्योंकि  भारत  ओर  पाकिस्तान  के  लोगों  की  द॑चि  एक
 समान  दुर्भाग्यवश  पाकिस्तान  में  सैनिक  शासन  है  और  सेनिक  शासन  में  उन्होंने  यह  देखा  कि
 अफगान  स्थिति  और  सोवियत  सेनाओं  की  उपस्थिति  के  कारण  पाकिस्तान  ओर  अमेरिका  के  बीच  संबंध
 विकसित  हुए  में  इस  खबर  के  लिए  धन्यवाद  देता  कि  उनकी  सब  जगह  पराजय  मुझे  ऐसा
 लगता  है  यहां  पर  पाकिस्तान  को  अपना  प्रमुख  मित्र  बनाने  के  लिए  और  मध्यपूर्व  इजराइल  को  और
 अफ्रीकी  क्षेत्र  में  दक्षिण  अफ्रीका  को  अपना  मित्र  बनाने  के  लिए  हिन्द  महासागर  ओर  खाड़ी  में  अपना  ध्यान
 केन्द्रित  कर  रहे  यह  गठबंधन  है  और  इसके  बाद  डिएगो  गारशिया  अ्डा  ओर  सभी  परमाणु  शक्तियां

 यह  ज्ञात  हुआ  है  कि  दक्षिण  अफ्रोका  ओर  इजराइल  के  पास  परमाणु  बम  ये  सब  कंहानियां
 अमेरिकी  समाचार  पत्रों  में  आ  रही  मेरे  पास  सूचना  का  ओर  कोई  स्रोत  नहीं  वे  कहते  इज  राइल
 के  पास  50  से  100  तक  परमाणु  बम  हैं  ।  दक्षिण  अफ्रीका  के  पास  है  और  पाकिस्तान  की  परमाणु  सुविधा
 वहां  है  ।  वे  रोहरे  मानदण्ड  ही  नहीं  अपना  रहे  हैं  बल्कि  नीति  और  सहायता  जो  उन्होंने  दी  ह ैवह  भी  दोहरी

 अमेरिका  पाकिस्तान  को  बम  बनाने  से  रोक  नहीं  सका  ।  लेकिन  वे  कहते  हैं  आप  इसे  क्‍यों  नहीं  करते  ।
 आप  एन०पी  ०टी  ०  शस्त्र  विस्तार  रोक  पर  समझौता  करें  तब  पाकिस्तान  ओर  भारत
 दोनों  के  पास  परमाण  क्षमता  नहीं  होनी  चाहिए  ।  ये  सब  रहस्यपूर्ण  बातें  हैं  ।  यह  निन्दात्मक  देश  के  लिए
 अपमानजनक  एन०पी०टी०  पर  हमारी  स्थिति  सवंविदित  यह  पाकिस्तान  ओर  भारत  के  बीच  का
 द्विपक्षीय  विषय  नहीं  यह  एक  नेतिक  मामला  यह  एक  बुनियादी  नैतिक  प्रश्न  है  ।  यह  एन०पी  ०टी ०
 पक्षपातकारी  है  ।  इसी लिए  हमने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  पाकिस्तान  के  पास  बम  है  या  नहीं  इसका
 इससे  कोई  संबंध  नहीं  है  लेकिन  तथ्य  यह  है  कि  उन्होंने  फिर  सहायता  दी  राष्ट्रपति  कार्ट र  ने  विपक्ष  के
 भय  से  पाकिस्तान  की  सहायता  बन्द  कर  दी  है  और  फिर  1982  में  जब  राष्ट्रपति  रीगन  आये  तो  उन्होंने
 सहायता  देना  फिर  शुरू  कर  दिया  उसने  अपने  प्रथम  बार  स्मिगटन  संशोधन  को  छोड़  ध्या  कि  कोई  भी
 देश  जो  परमाणु  क्षमता  के  लिए  तैयारी  कर  रहा  हो  उसको  सहायता  नहीं  दी  जायेगी  ।  उन्होने  5  वर्षों  तक

 यह  सहायता  प्राप्त  क्री  अब  फिर  यह  जानते  हुए  भी  उनके  पास  सारो  सामग्री  है  उन्होंने  पाकिस्तान  को
 सहायता  दी  वे  जानते  हैं  कि  पाकिस्तान  के  पास  भूमि  के  नीचे  बम  है  या  वे  बम  बनाने  वाले  यह
 घोषणा  उनके  परमाण्‌  वैज्ञानिक  डा०  खान  ने  अपने  पत्रकारों  के  समक्ष  की  कि  उन्होंने  बम  बना  लिया  है  ।

 यह  सब  होते  हुए  भी  उन्होंने  संशोधन  को  छोड़  दिया  ।  यह  एक  धोखा  है  जिसका  प्रयोग  वे  कर  रहे  हैं  ।

 लेकिन  हमारा  उत्तर  है  कि  इससे  हम  पर  काफी  भार  आ  पड़ा  यह  प्रक्रिया  जेसा  कि  संदन  में

 स्वयं  बताया  गया  हम  देखते  हैं  कि  अमेरिका  ओर  चीन  के  सेनिक  संबंध  बढ़ते  जा  रहे  हमने
 अमेरिका-चीन-पा किस्तान  के  त्रिपक्षीय  सेनिक  सहयोग  की  रिपोर्ट  देखो  अमेरिकी  कम्पनी  बरन्मेन  से
 पाकिस्तान  के  लिए  अमेरिका  तकनीक  के  साथ  बने  चाइनीज  मूल  के  विमान  को  ओर  उन्नत  बनाने  के
 लिए  व्यवहायेता  अध्ययन  करने  के  लिए  कहा  गया  था  हमारे  पास  यह  सूचना  हमारे  पास  आधुनिकतम
 हथियारों  का  समाचार  है  ओर  4.02  बिलियन  डालर  की  सहायता  की  जो  मंजूरी  दी  गई  है  वह  इस  वर्ष
 अक्तूबर  से  दी  जायेगी  ।  उसमें  से  1.8  बिलियन  प्रत्यक्ष  सेनिक  कलपुज  हैं  ।

 आप  इस  खतरे  की  विशालता  का  अनुमान  लगा  सकते  और  इसलिए  जब  यह  स्थिति  है
 तो  संघर्ष  घटनाक्रम  यही  है  ।  जब  मैंने  यह  बात  कही  थी  दि  भारत  और  अमरीका  के  संबंध  बिगड़  गये  हैं
 तो  मेरा  यह  कथन  कुछ  कम  ही  अमने  क्षेत्र  में  हमललिस  महान  खतरे  का  सामना  कर  रहे  वह
 खतरा  उस  बढ़ती  हुई  अशान्ति  के  कारण  जिसका  उल्लेख  मैं  कर  चुका  माननीय  मंत्री  महोदय
 बपने  उत्तर  में  और  अधिक  जानकारी  देने  को  कृपा  करेंगे  क्योंकि  उनके  पास  देने  के  लिए  और  अधिक

 242



 a
 15  1909

 ु  इएरत-अभरेरी  संदंधों  के  बएरे  णे  उच्छो

 जानकारी  हाल  ही  बढ़ती  हुई  अनेक  प्रकार  की  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  दोषपूर्ण  और
 गलत  कार्यवाहियों  के  कारण  हुई  है  जिसके  बारे  में  मैं  यही  कहुंगा  कि  यह  सब  अमरीका  की  विश्व  व्यापि
 महत्वाकांक्षा  और  विश्व  को  अभिभूत  करने  की  इच्छा  के  कारण  है  |  उसके  कारण  ही  जब  हम  उनके  साथ
 संबंध  सुधारने  की  चेष्टा  करते  तो  हमारी  प्रगति  नष्ट  हो  जाती  है  |  हर  देश  के  प्ताथ  हमारे  अपने  संबंध

 मैत्रीपृर्ण  ही  होने  चाहिए  ।  विभिन्‍न  सामाजिक  व्यवस्थाओं  के  बावजूद  जब  हम  प्रत्येक  देश  के  साथ  शांतिपूर्ण
 सह-अस्तित्व  की  बात  करते  जब  हम  शांति  और  गुटनिरपेक्षता  के  उद्देश्य  से  काय  करते  हैं  तो
 प्रत्येक  देश  के  साथ  संबंध  बनाने  संयुक्त  राज्य  अमरीका  एक  शक्तितिशाली  राज्य  उनके  साथ

 हमारे  व्यापारिक  संबंध  उनके  साथ  हमारे  आर्थिक  संबंध  व्यापार  में  उनके  साथ  हमारी  साझेदारी

 है  ।  उनके  साथ  मंत्रोपूर्ण  संबंध  हमारे  हित  में  कितु  हमने  जेब  चेष्टा  की  है  हम  असफल  रहे  हैं  )

 हरण  के  तौर  प्र  जून  1985  में  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  जो  भी  कदम  उठाये  थे  वे  सब्र  के  सब

 इस  क्षेत्र  स ेसंबंधित  गलत  नीतियों  तथा  गलत  जानकारी  के  कारण  बेकार  हो  इस  सभा  ने  भी  रक्षा
 मंत्री  और  विदेश  मंत्री  को  सचेत  कर  दिया  यह  दूसरा  अवसर  विश्व  में  शांति  बनाए  रखने  तथा
 विश्व  की  प्रगति  के  लिए  हमें  अपने  राष्ट्रीय  हितों  को  रक्षा  करनी  शान्ति  और  उन्नति  के  लिए  हमें
 शक्तियों  का  संयोजन  करना  होगा  क्योंकि  अन्तत:ः  यही  वह  रक्षा  साधन  होगा  जिससे  हम
 बाद  अथवा  नव-उपनिवेशवाद  को  उन  शक्तियों  को  अन्तिम  रूप  से  परास्त  कर  देंगे  जोकि  अभी  भी  इस
 विश्व  में  सक्रिय  हैं  ।

 धन्यवाद

 श्री  बो०  बो०  रमेया  :  सभापति  दो  वक्‍ताओं  ने  भारत-अमरीका  संबंधों  की
 बात  की  है  और  विस्तृत  रूप  से  स्पष्ट  किया  है  कि  यह  किस  प्रकार  से  विभिन्‍न  चरणों  से  गुजर  रही  मैं

 भी  कुछ  बातें  कहना  चाहता  इसके  लिए  भी  संतुलित  विचार  की  आवश्यकता  हमारे  उनके  साथ
 *

 उतार-चढ़ाव  हुए  जब  हमें  वास्तव  में  खाद्यान्न  की  जरूरत  तो  ने  हमारी  मदद  की
 थी  और  इसने  उस  समय  पर्याप्त  समर्थन  दिया  1962  जब  हमारा  चीन  के  साथ  युद्ध  हुआ
 जैसा  कि  श्री  भगत  ने  उल्लेख  किया  केनेडी  ने  भारत  को  सुरक्षा  प्रदान  की  धीरे  धीरे  संबंधों  में  भी
 वरिवर्तन  आया  है  तथा  उनकी  नीतियां  भी  बदल  गई  मैं  पूर्व  वक्‍ताओं  से  भी  सहमत  हूं  कि आज  की
 स्थिति  बिल्कुल  भिन्‍न  यह  व्यक्ति  व्यक्ति  पर  निर्भर  करता  हम  महसूस  करते  हैं  कि  उनके  साथ

 हमारे  मैत्रोपूर्ण  संबंध  हैं  । हम  महसूस  करते  हैं  कि  हमारे  उनके  साथ  बहुत  अच्छे  संबंध  जब  सरकारी

 नौतियों  को  बात  होती  है  तो  विभिन्‍न  स्तरों  पर  बहुत  भिन्‍नतायें  निक्सन  के  समय  के  स्थिति

 बिगड़ी  मैं  उल्लेख  तहीं  करना  चाहूंगा  कि  यह  डेमोक्रेटिक  था  अथवा  जिसके  कार्यकाल  में

 यह  हुआ  है  अथवा  यह  कैसे  क्या  यह  अमरीकी  राष्ट्रपति  की  मुख्य  नीति  है  अथवा  उस  समय  के  मुख्य
 समर्थकों  और  सलाहकारों  से  लोग  जुड़े  हुए  आज  जो  हो  रहा  है  वह  बिल्कुल  भिन्‍न  है  कार्टर  के  समय

 में  अमरीका  के  साथ  हमारे  संबंधों  में  विभिन्‍न  स्तर  पर  कुछ  सुधार  हुआ  था  ।  जैसा  कि  श्री  भगत  ने  उल्लेख

 किया  कुछ  मामलों  में  हमारे  उनके  साथ  अच्छे  संबंध्र  हैं  भौर  हमारे  कुछ  बुरे  अनुमव  भी  रहे  उन्होंने

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  दी  उनके  साथ  व्यापारिक  संबंध  उन्होंने  खौस  तौर  से  हमारे  विकास  में

 सहायता  दी  लेकिन  अभी  भी  उन्हें  हमारे  साथ  बहुत  सारी  कठिनाइयां  उदाहरण  के  तौर  १२,  पहले

 उन्होंने  हमारे  तारापुर  संयंत्र  के  लिए  परमाणु  इंधन  देने  का  वायदा  किया  था  लेकिन  बाद  वे  मुकर
 गये  |  और  हमें  इस  संबंध  में  बहुत  कठिनाइयां  उठाती  पड़ी  इस  प्रकार  की  बातें  हो  रही  हैं  और  हम

 विभिन्‍न  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  जसा  कि  मैंने  पहले  उल्लेख  किया  बंगलादेश  को  लेकर

 हमारी  पाकिस्तान  के  साथ  हुई  लड़ाई  के  दोरान  स्थिति  इतनी  ह॒ृद  तक  बिगड़ी  थी  कि  हमारे  साथ  उनके
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 बोी०  बो०  ]
 ।  रु

 संबंध  बहुत  खराब  हो  गये  ।  इसके  बावजूद  उस  समय  भी  जब  हम  साधारण  जनता  के  बांच  के  संबंधों  की
 तरफ  गौर  करते  हैं  तो  वे  इतने  बुरे  नहीं  लेकिन  भुझे  नहीं  मालूम  सरकारी  स्तर  पर  उनकी  नीतियां
 भिन्‍न  क्यों  हमेशा  ऐसा  लगता  है  कि  जैसे  वे  विश्व  के  सभी  लोकतांत्रिक  देशों  का  समर्थन  करते

 परस्तु  दुर्भाग्य  उनकी  नोतियां  ऐशी  नहीं  ईरान  की  घटनाओं  को  फिलीपीन  और  पाकिस्तान
 के  मामले  में  क्या  हुआ  ।  अन्य  स्थानों  के  मामले  में  उनकी  नीतियां  बिल्कुल  भिन्‍न  आज  पाकिस्तान  में
 क्या  हो  रहा  है  ?  वास्तव  में  उन्हें  भिन्न  क्षेत्रों  में  सबसे  बड़े  लोकतंत्र  अर्थात्‌  भारत  का  समर्थन  करना

 चाहिए  था  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  स ेउनकी  नीतियां  समय-समय  प०  प्रत्येक  मुद्दों  पर  बदल  रही  हैं  ।

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  उनका  सैनिक  शासन  में  अधिक  विश्वास

 श्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  सैनिक  लोकतंत्र  ।

 श्री  बी०  बी०  रमेया  :  आप  जो  चाहें  नाम  हमें  विभिन्‍न  विकल्पों  को  आजमाना  चाहिए  ।  हमें
 देखना  चाहिए  कि  हम  विभिन्‍न  विक्तित  राष्ट्रों  से  कैसे  लाभ  उठा  सकते  हमें  उनकी  मदद  कैसे  प्राप्त

 हो  सकती  ठीक  उसी  तरह  जैसे  कि  एक  अणु  बम  विश्व  को  नष्ट  कर  सकता  है  हे  किन  यह  विभिन्‍न
 तरीकों  से  लोगों  की  सहायता  भी  कर  सकता  कोबरा  अपने  जहर  से  मार  सकता  लेकिन  कोबरा  का
 जहर  जीवन  रक्षक  भी  यह  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  हमारी  नीतियां  कंसी  भूमिका  नभाती

 *
 हम  उनकी  सक्षमता  का  किस  प्रकार  प्रयोग  करते  हैं  तथा  क्या  हम  उनका  उचित  रूप  से  इस्तेमाल  कर

 सकते  हैं  ।

 यह  वास्तव  में  आश्चर्य  की  बात  है  कि  अमरीका  ने  किसी  को  भी  चीन  के  साथ  व्यापार  नहीं  करने
 दिया  लेकिन  आज  उनके  चीन  के  साथ  सबसे  अच्छे  संबंध  पाकिस्तान-चीन-अम रीका  सम्पक  में  क्या  हो
 रहा  उनके  स्वयं  के  संबंधों  में  ?  मैं  महसूस  करता  हूं  कि

 अगर  हम  विभिन्‍न  तरीकों  अंतर्राष्ट्रीय  क्षेत्र
 में  कुछ  कर  सकते  बड़ी  शक्तियों  को

 साथ  लेकर  अपनी  गुटनिरपेक्ष  नीति  के  माध्यम  से  अगर  हम  कुछ
 प्रभाव  डालकर  स्थिति  को  नरम  बनाते  हैं  तो  वह  मानवता  के  लिए  बहुत  अच्छा  होगा  ।  जैसा  कि  श्री  भगत
 ने  कहा  आज  विश्व  का  रक्षा  व्यय  हजारों  बिलियन  डालर  से  अधिक  होता  जा  रहा  है  और  अगर  इस
 खर्च  को  मात्र  10  प्रतिशत  भी  कम  किया  जाये  ओर  इसे  जरूरतमंद  राष्ट्रों  की  सहायता  करने  में  लगाया
 जाये  तो  विश्व  को  सभ्यता  में  बहुत  अधिक  सुधार  आ  यह  बहुत  लोगों  को  सहायता  कर  सकेगा
 तथा  शेष  विकासशील  राष्ट्रों  के  लिए  बहुत  सारे  अवसर  जुटा  हमें  इस  पहलू  १र  विचार  करना
 होगा  और  यह  देखना  होगा  कि  हम  अपने  प्रभाव  अपनी  गुट-निरपेक्ष  नीति  का  इन  बड़ी  शक्तियों  के
 रुखों  को  विभिन  क्षेत्रों  में  नरम  बनाने  के  लिए  किस  प्रकार  इस्तेमाल  कर  सकते  किसी  भी  व्यक्ति  के
 साथ  संबंध  विगाड़ना  सरल  लेकिन  विदेशी  संबंधों  के  मामले  में  अपने  आत्म  सम्मान  का  बलिदान  किए
 बिना  अगर  समझौता  संभव  है  तो  हमें  इसका  लाभ  उठाना  हालांकि  मैं  जनता  हूं  कि  हमारी
 सरकार  इस  क्षेत्र  में

 जिदना  संभव  है  अपने  बेहतरीन  प्रयास  कर  रही  इसके  घटनायें
 कुछ  भिन्‍त  रूप  से  घटित  हो  रही  जिस  श्कार  से  अमरीका  पाकिस्तान  को  सहायता  दे  रहा  है  उसे
 देखकर  प्रत्येक  की  वास्तव  में  बहुत  निराशा  हुई  है  ।  जँसा  कि  श्री  भगत  ने  बताया  उनका  कहना  है  कि
 यह  अफगानिस्तान  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  है  |  कोई  भो  विश्व  में  इस  पर  विश्वास  नहीं  कर  सकता
 क्योंकि  इससे  यह  उद्देश्य  वास्तव  में  पूरा  नहीं  होता  है  ।

 हमारे  बेहतरीन  प्रयासों  के  अम  रीक  के  साथ  हमारे  संबंध  नहीं  सुधरे  हैं  ।  हमारी  सरकार
 ने  अवश्य  ही  अमरीका  को  मनाने  के  लिए  अपने  सभी  प्रयाप्त  किए  होंगे  कि  1.7  बिलियन  डालर  को
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 पाकिस्तान  को  दी  जाने  वाली  सैनिक  सहायता  को  अधिक  से  अधिक  जितता  कम  किया  जा  सके  किया
 जाये  ।  लेकित  दुर्भाग्य  मुझे  नहीं  मालूम  कि  वास्तव  में  क्या  हुआ

 है  क्योंकि  स्थिति  हमारे  पक्ष  में  नजर

 नहीं  आती  उदाहरण  के  तौर  सुपर  कम्प्यूटर  प्रणाली  भी  उनसे  प्राप्त  करने  के  लिए  हम  बातचीत
 कर  रहे  जब  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  1985  में  अमरीका  में  थ ेउस  समय  उन्होंने  हमें  सुपर
 टर  प्रौद्योगिकी  देने  के  लिए  भरसक  प्रयास  किया  था  ।  इसमें  इतना  समय  लग  गया  ।  लेकिन  अभी  तक  कुछ
 भी  प्रगति  नजर  नहीं  आती  है  |  हम  जहां  थे  वहीं  मुझे  वास्तव  में  नहीं  मालूम  कि  ठीक-ठीक  समस्या
 क्या  क्या  शर्तें  बहुत  भारी  हम  कभी  भी  देश  के  आत्म-सम्मान  का  बलिदान  नहीं  कर
 सकते  ।  अगर  उनकी  शर्तें  उचित  केवल  तभी  हम  उनकी  बात  स्वीकार  कर  सकते  अन्यथा  इस
 प्रकार  की  छोटी  सी  बातों  में  भी  हमारा  सम्मान  और  गरिमा  है  न  कि  बड़ी  बातों  के  मामले  में  ही  ।

 दुर्भाग्य  तनाव  धीरे-धीरे  बढ़  रहा  है  और  कम  नहीं  हो  रहा  लेकिन  ऐसे  मार्गोपाय  हैं  जिनसे  हम
 संपूर्ण  व्यंवस्था  को  बड़े  बड़ी  शक्तियों  स ेठीक  कर  सकते  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्रों  में  हमने  बहुत  बड़ी
 शक्ति  का  विकास  किया  है  और  बहुत  सारे  देश  हमारे  साथ  हैं--गुट  निरपेक्ष  देशों  की  शक्ति  ओर
 मंडल  देश  भी  |  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  यह  संपूर्ण  प्रणाली  इसका  इस्तेमाल  कर  मैं  नहीं  जानता
 क्या  होने  वाला  है  और  हम  अपने  देश  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसका  कितना  बेहतरीन  इस्तेमाल
 कर  सकते  ज ेता  कि  अन्य  कोई  देश  अपने  लोगों  के  हितों  और  अपने  सम्मान  का  ध्यान  क्या  यह
 हमारे  लिए  सहायक  किस  तरीके  से  हम  यह  कर  सकते  क्या  यह  संभव  यह  हमारे  ऊपर  निर्भर
 कनता  है  कि  हम  अपनी  नीति  अपने  देश  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  क्या  परिवर्तन  कर  सकते  हैं
 जिससे  कोई  और  समस्या  भी  न  खड़ी  हो  यह  हमारे  ऊपर  निर्भर  है  कि  हम  इसे  करने  के  लिए  कितना

 बेहतरीन  प्रयास  कर  सकते

 एक  और  बात  यह  है  कि  अमरीका  हमेशा  कहता  है  कि  वह  सबसे  बड़ा  लोकतंत्र  और  कोई
 भाव  तथा  रंगभेद  वाली  बात  नहीं  लेकिन  जब  दक्षिण  अफ्रीका  की  बात  आतो  है  तो  वे  स्पष्ट  रूप  से
 मपनी  नीतियों  से  अलग  हट  रहे  अपने  देश  में  वे  कहते  हैं  कि कोई  भेदभाव  या  रंगभेद  इत्यादि  नहीं  है
 ओर  वे  लोकतंत्र  को  समर्थन  देना  चाहते  लेकिन  दक्षिण  अफ्रीका  में  वे  इन्हीं  बातों  पर  अपना  समर्थन
 नहीं  दे  पा  रहे  बहुत  से  मामले  जंसे  वे  कह  रहे  जो  अमरीका  पाकिस्तान  क्रो  लीज
 पर  देना  चाहता  है  एक  बहुत  ही  खतरनाक  प्रणाली  मैं  नहीं  जानता  कि  वे  पाकिस्तान  के  बारे  में  ऐसा
 दृष्टिकोण  क्यों  लेते  ।  वे  इस  महाद्वीप  में  एक  अड्डा  बनाना  जो  कोई  भी  उनकी  शर्तों  पर
 इसे  स्वीकार  वे  यह  करने  का  प्रयास  लेकिन  उन्हें  पड़ौसी  देशों  का  भी  ध्यप्न  रखना  चाहिए
 कि  इससे  उन्हें  कितना  खतरा  उत्पन्न  होने  जा  रहा  है  तथा  इससे  कितना  प्रदूषण  उत्पन्न  होगा  जो  हमें  किसी
 भी  तरह  ते  प्रभावित  कर  सकता  अगर  अमरीका  जैसा  अपने  पूरे  ज्ञान  और  मनुभव  ऐसी
 प्रणाली  के  लिए  प्रयास  कर  रहा  है  जो  किसी  खास  महाद्वीप  में  बहुत  सारी  समस्य/यें  उत्पन्न  कर  सकता  है
 तो  यह  उनके  लिए  ठीक  नहों  और  न  किसी  अन्य  के  लिए  ही  ठीक  लेकिन  चाहे  जो  हमें  परिणामों
 का  सामना  करने  के  लिए  तेयार  रहना  यह  किसी  भी  दिशा  में  कार्य  कोई  भी  हमारी  सहायता
 करने  की  कोशिश  कर  रहा  जो  सहायता  हमें  मिलेगी  चाहे  वास्तव  में  उसी  प्रकार  की  हो  अथवा  किसी
 अन्‍य  प्रकार  किस  तरीके  से  हम  यह  करते  यह  हमारी  जिम्मेदारी  है  ।

 मैंने  पहले  उल्लेख  किया  है  ओर  हमारे  मित्रों  ने  भी  500  लाख  डालर  सहायता  की  छोटी  सी
 समस्या  के  बारे  में  कहा  मैं  नहीं  जानता  कि  वे  कटोती  क्‍यों  करना  चाहते  शायद  वे  असम्मान  व्यक्त
 करना  चाहते  हैं  या  अपनी  असंतुष्टि  को  व्यक्त  करना  चाहते  लेकिन  यह  एक  बहुत  हो  तुच्छ  बात  है  और
 मैं  अच्छी  तरह  से  जानता  हूं  कि  हमारा.देश  कभी  बलिदान  यह  बात  संयुक्त  रःष्ट्र  संघ  के  सामने
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 बो०  बी०

 आ  गयी  है  और  लोग  इसका  समर्थन  कर  रहे  हैं  ।  इन  सब  बातों  को  देखते  हुए  मैं  केवल  निवेदन  करता  हूं  कि
 अमरीका  अथवा  किसी  बड़े  देश  के  साथ  हमारे  संबंधों  के  बारे  में  थोड़ी  सावधानी  और  गहराई  से  विचार
 फरने  को  जरूरत  है  जितसे  हम  अपनो  प्रतिष्ठा  को  बनाये  रख  सकें  और  साथ  ही  अपने  लोगों  का  सम्मान
 करते  हुए  देश  की  सहायता  कर  सकें  |  किसी  भो  तरोके  से  हम  यह  यह  हमारे  ऊपर  निभंर  करता

 यह  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता

 भो  जी०  जो०  स्वेल  :  सभापति  मैंने  सोचा  कि  इस  प्रकार  के  वाद-विवाद  से

 हमें  अमरीका  के  साथ  अपने  संबंधों  पर  गहराई  से  विचार  करने  का  अवसर  प्राप्त  होगा  क्‍योंकि  अमरीका
 विश्व  की  एक  महान  शक्ति  है  और  जिसकी  हमारे  पास  में  विद्यमानता  को  इम  महसूस  करते  हैं  और  हम
 सभी  उससे  चितित  इस  वाद-विवाद  से  हमें  अपनी  कूटनीति  ओर  विदेशी  संबंधों  पर  समग्र  रूप  से

 ब्रहराई  से  विचार  करने  का  अवसर  प्राप्त  मैं  कहना  चाहुंगा  कि  अपने  साथी  श्री  बी०  आर०  भगत  के
 भाषण  जो  उनके  द्वारा  दिये  गये  भाषणों  में  सजसे  अच्छा  भाषण  मुझे  बहुत  जानकारी  प्राप्त  हुई
 इस  भाषण  में  उन्होंने  अमरीका  और  हमारे  देश  के  बीच  के  संबंधों  की  समीक्षा  की  है  और  उन  बातों  पर
 जोर  दिया  है  जो  आज के  संबंधों  मैं  उसे  शत्रुतापूर्ण  संबंध  नहीं  के  बारे  में  बताया

 है  लेकिन  साथ  मैं  अपने  मित्र  का  भी  आभारो  हूं  जिन्होंने  अभी-अभी  भाषण  दिया

 5.25  म०  प०

 |
 सहोदय  पीठासोन  हुए  ]

 उन्होंने  हमारे  सामने  एक  अन्य  तस्वीर  पेश  की  है  अमेरिका  के  साथ  संबंधों  की  उस  देश  के  साथ  हमारे
 अच्छे  संबंधों  जिससे  पता  चलता  है  कि  अमेरिका  के  हमारे  अच्छे  संबंधों  की  आशा  है  उन्हें  बेहतर  बनाया
 जा  सकता  लेकिन  यह  सब  हमारे  भरोसेमंद  मित्र  राष्ट्रों  जेसे  सोवियत  संघ  के  साथ  संबंधों  के  मूल्य  पर

 नहीं  बनाये  जा  सकते  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  सुनकर  खुशी  हुई  ओर  जो  कुछ  श्रो  भगत  ने  कहा
 हम  उसका  समर्थन  करते  हैं  कि जब  कभी  ऐसी  बात  होगी  हम  सब  मिलकर  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  उस  खतरे
 का  सामना  करेंगे  और  कोई  भी  बलिदान  देने  को  तंयार  लेकिन  ऐसी  बातों  से  संबंध  को  सुधा रने  में
 ज्यादा  सफलता  नहीं  मिल  हमारे  लिए  आवश्यक  है  कि  हम  ऐसे  उपाय  जिससे  अमेरिका
 की  सरकार  और  लोगों  ओर  विश्व  को  यह  अहसास  हो  जाए  कि  हम  इस  बारे  में  गम्भीर  अमेरिका  के
 साथ  अपने  संबंधों  को  हम  बहुत  महत्व  देते  यह  तथ्य  इस  बात  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  भारत  उत्सव
 अमेरिका  में  काफी  दिन  जिससे  वहां  के  लोगों  को  हमारे  इतिहास  को  समझने  में  मदद  मिलो
 मैं  समझता  हूं  कि  भारत  उत्सव  ने  अच्छे  उद्देश्य  की  पूर्ति  की  बुद्धिमान  लोगों  समेत  बड़ी  संड्या  में  वहां
 के  लोगों  ने  इसे  सराहा  है  ।  मैं  इस  संकल्प  के  पेशकर्ता  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  कुछ  ऐसी  दुर्भाग्यपूर्ण
 घटनाएं  हुई  हैं  जिससे  अमेरिका  और  भारत  के  संबंधों  में  अविश्वास  ओर  असहमति  तो  नहीं  लेकिन  ढर  की
 भावना  पेंदा  हुई  लेकिन  मैं  उतके  इस  निष्कर्ष  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  अमेरिका  जो  कुछ  हमारे  पड़ौसी
 देश  विशेषकर  पाकिस्तान  में  कर  रहा  उस  उद्देश्य  भारत-वी रोध  है  ।

 अमरीका  की  एक  विश्व  अवधारणा  इसका  भू-युद्धनोति  संबंधी  अवधारणा  जेसाकि  मेरे
 मित्र  श्री  भगत  ने  इसे  भयग्रस्तता  यह  ग्रस्तता  है  साम्यवाद  से  खतरे  सोवियत  संघ  से  खतरे
 को  ओर  वह  सोवियत  संघ  के  बढ़ते  हुए  असर  को  रोब्ना  चाहता  हमें  थोड़ा  पीछे  ऐतिहासिक  तथ्यों  को
 समझना  होगा  ।  अफगानिस्तान  जोकि  आज  बड़ी  ताकदों  का  केन्द्र  हे  और  जिसमें  सोवियत  संघ  भी  शामिल

 काफी  समय  पहले  वह  अमेरिका  को  चोकी  वहां  उनको  इलेक्ट्रानिक  लिस्निंग  डिवाइसਂ  ओर  अड्डे  वे  ।
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 अफगानिस्तान  और  पेशावर  से  ही  अमरीको  जासूसी  हवाई  जहाज  सोवियत  संघ  के  आसमान  में
 जासूसी  के  लिए  गया  था  और  उसे  मार  गिराया  गया  यह  सब  अफगानिस्तान  में  ही  हुआ  था  ।

 शो  नारायण  चोबे  :  पेशावर  पाकिस्तान  में

 शी  जी०  जी०  स्वेल  :  पाकिस्तान  या  अफगानिस्तान  ।  अफगानिस्तान  में  भी  उनका  काफी  प्रभुत्व
 अफगानिस्तान  में  अपनी  स्थिति  बेहतर  बताने  के  लिए  अमेरिका  और  सोव्यित  संघ  दोनों  ही  हा  व-पर

 मार  रहे  अमेरिका  द्वारा  इलैक्ट्रोनिक  अहुा  बनाने  और  सोक्यित  संघ  की  विकास  गतिविधियों  की

 जासूसी  के  लिए  अफगानिस्तान  एक  अच्छा  अड्डा  हो  सकता  था  ।  अब  अफगानिस्तान  उसके  हाथों  से  निकल
 गया  पाकिस्तान  को  आधार  बनाया  हुआ  यही  अमेरिका  की  नीति  विश्व  के  इस  भाग  में
 असेरिका  का  केन्द्रीय  कमांड  अब  पाकिस्तान  है  जोकि  पूरी  श्खला  की  मृख्य  कड़ी  हमें  इस  बात  को
 समझना  चाहिए  ।  यह  आवश्यक  नहीं  कि  अमेरिका  भारत  पर  कब्जा  करना  चाहता  मुझे  विश्वास  है  कि
 अमेरिका  को  भारत  से  डरने  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  लेकिन  वह  चाहेगा  कि  भारत  भी  उसी  मुख्य  कडी  का

 एक  अन्य  अंग  बने  ।  इसीलिए  अमरीकी  प्रशासन  का  भारत  के  प्रति  इस  प्रकार  का  रवेया  है  ?  क्योंकि  वह
 समझता  है  कि  भारत  अपनी  नीतियों  ओर  अपनो  शक्ति  के  बल  पर  उसके  सामने  झुकेगा
 अमरीकी  लोगों  तक  यह  बात  पहुंचायी  जानी  चाहिए  कि  उनको  अवधारणा  ही  गलत  एक  समय  था  जब

 दक्षिण  एशिया  और  पश्चिम  एशिया  में  ईरान  अमरीका  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  देश  शाह  के  शासन  में

 बड़ी  संख्या  में  अत्याधुनिक  हथियार  शाह  को  दिये  गए  अमरीका  ईरान  को  पश्चिमी  एशिया  के  एक

 सिपाही  के  रूप  में  देखना  चाहता  लेकिन  यह  सब  ताश  के  पत्तों  के  घर  की  तरह  घराशायी  हो  गया  ।

 अमरीका  ईरान  में  हो  रहे  परिवर्तत  को  नहीं  समझ  पाया  ओर  ईरान  जोकि  एक  समय  में  अमरीका  का

 सबसे  विश्वस्त  मित्र  विश्वासपात्र  आज  उसका  सबसे  बड़ा  दुश्मन  बन  गया  पाकिस्तान  में  भी

 आज  यही  हो  रहा  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  अमरीकी  प्रशासन  के  दिमाग  में  यह  बात  नहीं  बंठ  रही

 यह  पक्का  पता  नहीं  है  कि  अमरीका  के  लोग  इस  प्रकार  की  बात  से  उन्मुक्त  होते  हैं  या  उन्हें
 समझना  चाहिए  कि  तानाशाह  और  निरंकुश  शासन  पर  भरोसा  नहों  किया  जा  सकता  जो  शासन  लोगों

 की  इच्छाओं  के  विरुद्ध  कार्य  करता  है  वह  किसी  भी  समय  समाप्त  हो  सकता  एक  समय  में  शाह  की

 स्थिति  अजेय  लगतो  लेकिन  उसका  भी  अन्त  हुआ  ।  आज  यही  बात  पाकिस्तान  में  हो  रही  है  ।  वहां  पर

 सैनिक  शासन  लोकतन्त्र  नहों  लोग  अपने  द्वी  शासन  के  विदद्ध  वहां  का  नोगों  की  इच्छाओं

 ओर  मंजरी  के  बिना  काय  कर  रहा  है  यह  सम्भव  है  कि  आन्तरिक  मजबूरियों  उथल-पुथल  और  दबावों

 के  कारण  पराकिसतात  की  सरकार  का  तख्ता  उलट  दिया  क्‍यंकि  मात्र  हथियारों  से  ही  जोगों  की

 आवाज  दबाई  नहीं  जा  सकती  ।  पाकिस्तान  के  पास  जो  परमाणु  बम  है  उसका  उपयोग  वह  अपने  लोगों  पर

 नहीं  करेगा  ।  जब  आप  अपने  देश  को  तबाह  करते  हैं  तो  अपने  लोगों  को  ही  तबाह  करते  हैं  ।  इसका  अलावा

 कुछ  जिस  पर  आप  नियन्त्रण  नहीं  रख  सकते  ।  ऐसी  हो  स्थिति  पाकिस्तान  में  सकती  है  और  एक  बार
 अमरीकी  सपना  घूल  में  मिल  सकता  अमरोकी  रीगन  प्रशासन  न  कम-से-कम

 अमरीको  लोगों  के  ध्यान  में  तो  यह  बात  लाई  जानी  यह  अशारून  निस्‍्सहाय  प्रशासन  लेकिन

 अमरीकी  लोगों  जिन्हें  अपनी  कांग्रेस  चुतनी  कांग्रेसमेन  चुनने  सीनेटर  चुनते  उन्हें  पता  होना

 चाहिए  कि  यह  धारणा  गलत  है  आप  इसे  अनुभव  कर  चुके  और  इसकी  पुनरावृरत्ति  हो  सकती  हैं  ।  मैं  नहीं

 जानता  कि  मेरे  मित्र  श्री  नटवर  सिंह  ने  अपनी  हाल  की  अमरीका  यात्रा  के  वहां  के  सर्वोच्च

 कर्ताओं  जसे  गृह  रक्षा  रक्षा  सलाहकार  आदिसे  इस  विषय  में  विचार  विमर्श

 हुआ  था  या  नहीं  कि  अप  पाकिस्तान  को  जो  हथियार  दे  रहे  व ेसभी  आप  पर  ही  एक  दिन  बरस

 जिप्त  प्रकार  से  ईरान  में  हुआ  ।  मैं  नहीं  समझता  इस  पर  बात  बीत  हुई  होगी  ।  अगर  ऐसा  नद्वींहुआ  है  तो  **
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 श्री  बज  मोहन  महन्तो  आप  ईरान  से  इसकी  तुलना  क्यों  करते  हैं  ?

 श्री  जी०  जी०  स्वेल  :  मैं  ऐतिहासिक  तथ्य  दे  रहा  हूं  कि  जो  कुछ  कल  ईरान  में  आज

 पाकिस्तान  में  भी  हो  सकता  मेरा  कहने  का  यही  अर्थ  अमरीकावासियों  को  यही  बात  समझानी

 मुझे  विश्वास  है  कि  अगर  हम  ऐसा  तो  अमरीका  में  कई  लोग  हमारी  बात  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बात

 है  कि  विश्व  के  दो  महान  लोकतन्त्र  भारत  और  जिसमें  लोगों  की  इच्छाएं  सर्वोपरि  जहां

 शान्तिपूर्ण  ढंग  से  सत्ता  परिवर्तंत  होता  जो  महात्मा  गांधी  ओर  अब्राहम  लिकन  के  आदशों  पर  चलते

 एक  दूसरे  को  न  समझ  .

 मैं  उन  लागों  में  शामिल  नहीं  हो  जो  अपने  स्वार्थों  के  लिए  अमरीका  को  कोसते  रहते
 मैं  भी उनकी  तरह  सजग  हूं  ओर  इस  बात  से  भी  सचेत  हूं  कि  ओज  भारत  को  सबसे  बड़ा  खतरा

 पाकिस्तान  से  ही  अब  अमरंका  झूठ  बोल  रहा  क्योंकि  पाकिस्तान  के  आणविक  प्रतिष्ठान  करे  प्रमुख
 म्ने  स्पष्ट  शब्दों  मे  स्वीकार  किया  हें  कि  पाकिस्तान  के  पाप्त  बम  जबकि  अमरोका  के

 उपराष्ट्रपति  और  गृह  सचिव  यह  कहते  रहे  हैं  कि  पाकिस्तान  के  पास  बम  नहीं  क्या  उनके  कहने
 का  यह  अर्थ  है  कि  विश्व  इतना  भोला-भाला  है  कि  किसी  देश  के  उच्च  वेज्ञानिक  यह  माने  कि  उनका  देश
 बम  बनाने  में  पूर्रा  तरह  सक्षम  फिर  भी  वह  देश  इसे  दूसरे  देश  से  खरीदे  ?  शायद  उनके  पास  पहले  ही
 बम  होगा  ।  इस  राबके  बावजूद  अगर  वे  रहते  हैं  कि  उनके  पास  बम  नहीं  इसलिए  वे  स्मिंग्टन  संशोधन  का

 परित्याग  करेंगे  ताकि  अमरंका  पाकिस्तान  को  4.2  बिलियन  डालर  की  ओर  सहायता  दे  सके  ।  जिसमें
 से  अधिकांश  रा!श  सेनिक  सहायता  के  रूप  में  दी  जायेगी  ।  इससे  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  उनके  मन  में  कुछ
 ओरही

 इन  यह  सम्भावना  स्पष्ठ  हो  जांतो  है  कि  पाकिस्तान  के  पास  हवाई  जहाज भी  हैं  ।
 मोर  अगर  ये  रिपार्ट  सही  हैं  ओर  मैं  मानता  हूं  कि  वे  सहो  ही  होंगी  क्‍योंकि  यह  अधिक  व्याजरहारिक  बात

 है  कि  वे  ये  खरीदेंग--डेचेंगे  नहों  बल्कि  इनका  भुगतान  उस  घन  में  से  जायेगा  जो  उससे
 अमेरिका  देगा  यह  लम्बी  प्रक्रिया  बल्कि  वे  ये  विमान  पट्टे  पर  लेंगे  जिसका  अर्थ  यह  है  कि  ये  अवाक्स
 विमान  यदि  जरूरी  हुआ  ता  पाकिस्‍तान  में  कुछ  ही  हफ्तों  या  महीनों  में  पहुंच  जायेंगे  जिसका  मतलब  है  कि

 उन्हें  पाकिस्तान  के  नहीं  बालक  अमरं।की  प।यलट  उड़ायेंगे  ।  इसका  अर्थ  है  कि  पाकिस्तान  की  जमीन  पर  सभी
 इंजीनिर्या रंग  संस्थापनायें  आद  हूं।गी  जो  इन  विमान  को  अमरीका  को  अपना

 हवाई-क्षेत्र  लाज  पर  दें  रहा  उन  की  आज  यह  स्थति  है  ।  हमने  इस  तथ्य  को  पहले  भी  कई  दफा  दोहराया
 मुझे  अवाबस  विमाना  केध  तकनोका  क्षमता  क॑  बारे  मे  पूरो  जानकारी  नहीं  वे  अफगानिस्तान  को

 ऊंचे  पहाड़ी  भूभाग  पर  उड़ान  भरने  म  सफल  ह्वोंग  या  नही  लेकिन  भारत  के  विरुद्ध  वे  सर्वाधिक  सफल  और
 घातक  होगे  ।  व  ऊर्चा  उड़ान  बरन  वाले  राडार  प्लेटफामं  वहां  से  व े400  किलोमीटर  दूर  देख  सकते
 जैसे  कि  काई  कोआ  उड़ता  हे  भार  हर  चाज  को  दख  लेता  भारत  को  वे  इसी  प्रकार  देख
 पाकिस्तान  स  बम्बई  तक  का  सार  का  नशाना  बताया  जा  सकता  हमारे  सभी  हवाई  अहूं  उनके  सामने

 खुली  किताब  के  समान  हम  हमले  क  लिए  अपने  हवाई  जद्दाजों  को  तैयार  इससे  पहले  पाकिस्तान
 को  हमारी  सारा  वाजनाआ  को  जानकारों  मिल  ओर  पाकिस्तानों  वायु  सेना  हमला  कर  सकेगी  ।
 आज  यह  मे  नी  मैं  इसे  दुबारा  कहना  मुझे  अवाक्स  विम।नो  के  बारे  में
 तकनोक  की  पूरा  जानकारा  नहो  है  ।  कुछ  दिन  पहले  रक्षा  मंत्रो  श्री  पन्‍त  ने  कह्दा  था  कि  अवाक्स  विमान
 केवल  निगराना  करने  वाले  विमात  नहां  बल्कि  वे  हृथियार  प्रणालो  अगर  श्री  नटवर  सिह  इस
 बारे  मे  कुछ  जानकारो  ता  हमें  खुशी  होगी  ।  हृश्ण्यारैप्रगाली  क्या  है  ?  मुशे  बताया  ग्रया हे  कि  ये
 अवाक्स  विमान  फेंकने  वाले  उपकरणों  स  लेंस  हैं  ओर  इससे  दुश्मन  के  जहाज  सैकड़ों  किलोमीटर
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 दूर  भगाये  जा  सकते  हैं  ।  इस  स्थिति  में  हम  क्‍या  कर  सकते  हैं  ?  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ?  क्‍या  आप  मात्र
 यह  कहेंगे  कि  भारत  के  लोग  एक  देश  के  रूप  में  खड़े  हो  जायेंगे  और  फिर  मर  इससे  कोई  लाम  नहीं

 यह  दुनिया  निरदंयी  और  यथा  है  जहां  केवल  शक्ति  की  ही  भाषा  मानी  जाती  है  ।  अतः  जो

 कुछ  हो  रहा  श्री  भगत  जी  से  उम्रकी  समीक्षा"सुनने  में  जहां  मुझे  खुशी  वहीं  में  उनकी  इस  बात  से

 सहमत  हूं  कि  उन्होंने  कह्टा  कि  प्रश्न  यह  है  कि अमरीका  और  बाकी  विश्व  की  नजर  में  भारत  की
 नीयता  कंसे  बनाई  जाए  ?

 अवाक्स  की  एक  दूसरी  विशेषता  भी  है  ।  अमरीकी  के  सैनिक  पाकिस्तान  में
 स्‍्तान  के  विरुद्ध  लड़ाई  में  कार्य  यही  स्पष्ट  कारण  अफगानिस्तान  में  सोवियत  संघ  को  सेना
 तेनात  अगर  अमरीकी  पायलट  अफगानिस्तान  में  सोवियत  संनिकों  की  मार  देते  हैं  तो  क्या  ट्ोगा  ?  क्‍या

 इससे  हमारे  नजदोक  ही  बड़ो  ताकतों  का  विवाद-स्थल  नहीं  बन  जाएगा  ?  हम  ओर  विश्व  इस  स्थिति  को
 स्वीकार  नहीं  कर  ह+  स्थिति  का  ध्यान  रखना  होगा  ।  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  ।  इसे  समाप्त  करने
 के  लिए  हन  क्‍या  करना  है  ?  एक  रास्ता  तो  यह  है  कि  अमरीका  से  इस  बारे  में  बातचीत  की  अगर
 वे  हमारी  बात  सुनने  को  तैयार  नहीं  जंसा  कि  उसके  रवेये  से  जाहिर  है  तो  हमें  कुछ  ऐसा  करना
 जिससे  यहां  को  स्थिति  सबके  लिए  गम्भोर  हो  वह  क्या  कायंवाहो  जो  हमें  करनी  है  ?  मुझे  नहीं
 पता  कि  अवाक्स  के  हमारे  पास  कोई  विमान  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  पास  ऐसी  कोई  वस्तु  नहीं

 सोवियत  संघ  के  पास  भी  अवावस  के  बराबर  तकनीकी  गुणों  वाला  कोई  हवाई  जहाज  नहों  जो  कि

 भावश्य्कतानुसार  हमें  मिल  सकें  ।  मुझे  इस  बारे  में  जानकारी  नहीं  लेकिद  सोवियत  संघ  के  पास  अवावस
 तो  नहीं  परन्तु  परमाणु  मिसाइल  ओर  अणु  बन  हैं  ।

 श्रो  भगत  एस०  डो०  भाई०  की  बातं  कर  रहे  और  कह  रहे  कि  सोवियत  संघ  से  आकाश  में

 उड़  रही  किती  भो  भिंस्ताइल  को  गिराने  के  लिए  अमरोका  दो  ट्रिलियन  डालर  खर्च  कर  रहा  यह
 विदित  है  कि  सोवियत  संघ  के  पास  इन  किलों  को  गिराने  के  लिए  सरल  ओर  कम  खर्चीले  उपाय  हैं  ।  मैं  इस
 बारे  में  तकनोकी  जानकारी  क  बार  में  नहों  कहना  चाहता  ।

 यद्यपि  सोवियत  संध  के  पास  अवाक्स  नहीं  है  किन्तु  उनके  पास  इनका  मुकाबला  करने  के  लिए  कई
 साधन  हैं  मैं  जानता  हूं  अमेरिका  नाटो  देशों  मे अवाकस  का  इस्तेमाल  कर  रहा  है  और  यूरोप  के  नाटा
 विमानन  रेखा  में  इनका  प्रयोग  हो  रहा  सऊंदी  अरब  में  अवाक्‍्स  है  किन्तु  इनसे  उन्हें  लाभ  है  !
 भारत  में  इनका  करने  के  लिए  कोई  साधन  नहीं  वहू  हम  पर  हावो  हो  सकते  हैं  मै आपका
 ध्यान  इस  ओर  खीचना  चाहता  हूं  कि  हम  पाकिस्तान  से  ही  खतरा  नहीं  है  किन्तु  दक्षिण  से  श्री  लंका  में  भी
 खतरा  श्रीलका  ने  मध्यस्थ  क  रूप  मे  भारत  को  सबंधा  अलग  कर  दिया  श्रीलंका  सरकार  द्वारा
 दिये  जा  रहे  वक्तव्य  भारत  विरोधी  तोखे  युद्धश्रयता  के  श्रोलंका  के  राष्ट्रपति  का  यह  कथन  हे  कि
 श्रीलंका  के  तामल  संघ  तमिल  आंदालन  का  दमन  करने  जार  समाप्त  करने  क॑  लिए  वह  देत्य  की  भो

 यत्ता  लेने  के  लिए  तेयार  हम  मालून  है  कि  इजराइलो  गरुप्तचर  संगठन  काफो  समय  से  वहा
 सक्रिय  हमे  मालूम  हं  के  ब्रिटन  का  आतंक  ब्रिराधों  सगठत  वायु  सवाਂ  वहा  काम  कर  रहा  हूँ  ।
 रिपोर्ट  मिला  है  कि  श्रांलका  सरकार  ओर  उस  देश  को  सशस्त्र  सेनाओं  का  अमारका  द्वारा

 जासूसी  सहायता  ओर  सलाह  दं  जा  रहा  श्रीलंका  अच्छा  अमेरिका  का  सेंट्रल  करमांड  मे
 श्रोलका  महत्ववूर्ण  सूत्र  धिद्ध  शायद  पाकिस्तान  से  भो  आधूक़  अच्छा  आधार  स्थल  श्रालंका  है  ।
 श्रीलका  मे  प्राकृतिक  बाड़ा  प्राईतिक  पाट  त्रिकामाली  है  जा  विश्न  में  सबसे  अच्छ  पट  म  से  एक  है  ओर

 जद्दां  ब्रिटेन  द  एक  सी  स  आंधक  विशाल  इंधन  टंक  वह्टां  विरासत  के  रूप  में  छाड़।दए  मुझ  बतलाया
 प्रा  है कि  जिकोमालोी  में  किस्सलो  भी  समय  10,000  मिलियन  टन  से  आंधिक  इंधन  आसानी  स  रखा  जा
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 ।

 जो०  जी०

 सकता  हम  नहीं  जानते  हैं  कि  भविष्य  में  क्या  स्थिति  होगी  ।  हम  भिन्‍न  स्थिति  ऐसी  स्थिति  में  हैं
 जैसी  दुनिया  में  पहले  कभी  नहीं  हमारे  पास  मौजूदा  साधनों  से  इस  स्थिति  का  कामना  करने  की  सामथ्ये

 नहीं  हमें  क्या  करना  चाहिए  ?  सोवियत  रूस  हमारा  मित्र  इसमें  संदेह  नहीं  है  कि  उन्होंने  कई  बार

 हमारा  साथ  दिया  उनकी  सहायता  पर  हमें  भरोसा  अभी  उस  दिन  के  कुछ  स्कवेड्रन  हमें
 मिले  हैं  जो  तकनीकी  दृष्टि  से  से  श्रेष्ठ  यद्यपि  हमारे  पास  यह  है  किन्तु  उनका  सामना  करने  के

 लिए  एक  मित्र  का  सहयोग  हमें  प्राप्त  क्या  यह  तक  वह  मानने  के  लिए  है  कि  अमेरिका  हमारा  शत्रु  है
 अथवा  इस  धारणा  को  लेकर  हमें  उनसे  ब्रात  करनी  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  हमने  वह  नीति  अपनाली

 अमेरिका  में  भारत  उत्सव  का  आयोजन  हमने  किया  यह  इस  बात  का  स्पष्ट  प्रमाण  है  कि  हम  चाहते  हैं
 कि  अमरीकावासी  हमें  और  हम  अमरीका  वासियों  को  परस्पर  समझें  ।  हम  यह  बताना  चाहते  हैं  कि  भारत

 प्रणातंत्र  का  विश्वस्त  मित्र  वे  साम्यवाद  के  विरुद्ध  हैं  क्योंकि  साम्यवाद  सर्वंसत्तात्मक  उन्हें  प्रजातंत्र
 को  चिन्ता  है  तो  प्रजातंत्र  अमरीकी  प्रजातंत्र  विश्व  में  प्रजातंत्र  को  सुरक्षित  करने  का  सबसे  अच्छा
 तरीका  भारत  को  सदभावना  और  उससे  मित्रता  हमें  उनसे  यह  कहना  चाहिए  कि  वह  ऐसे  कदम  न

 ।  उठाये  कि  हम  यह  महसूस  करें  कि  हमारे  चारों  ओर  घे  राबन्दी  को  जा  रही  सब  ओर  से  घिर  जाने  वाला

 :  देश  निराशा  में  कोई  भी  कदम  उठा  सकता  क्या  अमेरिको  जनता  यह  पसन्द  करेगी  कि  भारत  के  वे  80
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 करोड़  लोग  चारों  ओर  से  घिरा  हुआ  महसूस  करें  जो  प्राण  देने  के  तेयार  क्या  इससे  अमरीका  का

 हित  होगा  ?  हमें  अमरीकी  जनता  और  अमरीकी  प्रशासन  से  इस  प्रश्न  पर  विचार  करना

 मुझे  यह  मालूम  नहीं  है  कि  क्या  श्री  नटवर  सिंह  ने  उनसे  इस  ढंग  से  और  इस  माथा  में  उनसे  बातचोत

 कीहै  °°

 भ्रो  के०  नटवर  सिह  :  जी  किन्तु  विनम्र  शैली  में  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अपने  उत्तर  में  वह  आपको  बतलाएंगे  ।

 श्री  जी०  जी०  स्वेल  :  आप  वहां  गये  यह  ठीक  लेकिन  एक  ओर  बात  मैं  नहीं  समझ  पा
 रहा  हूं  ।  जहां  अमरीका  से  हमें  अवश्य  हो  भित्रता  रखनो  चाहिए  वहीं  हमें  उनसे  स्पष्ट  और  साहतपूर्वक  बात
 करनी  श्री  नटवर  सिंह  अभी  वहां  गये  थे  ।  फिर  वरिष्ठ  मंत्री  श्री  तिवारी  वहां  फिर  यह  मेरी
 समझ  में  नहीं  वह  किस  लिए  गए  थे  ?  आप  गये  और  कोई  नतीजा  नहीं  हमारे  सामने
 खतरा  है  इसलिए  हर  व्यक्ति  अमरीका  जाए  ओर  वहां  जाकर  उनसे  निवेदन  अनुनय-विनय  मेरे
 विचार  में  हम  इस  प्रत्तर  किसी  से  भी  सम्मान  प्राप्त  नहीं.कर  सकते  मैं  यह  नहीं  कहता  हूं  कि  श्री
 तिवारी  को  नहीं  जाना  लेकिन  इस  विषय  पर  विचार  करना  चाहिए  था  कि  जब  राज्य  मन्त्री
 वहां  गये  और  उनकी  यह  यात्रा  निरथंक  सिद्ध  हुई  तो  क्या  उस  स्थिति  में  उनकी  यात्रा  के  तुरन्त  पश्चात
 वरिष्ठ  मन्त्री  का  वहां  जाना  उचित  इसलिए  हमें  यहां  कुछ  कदम  और  उठाने  इसके
 अलावा  मैं  नहीं  समझता  कुछ  और  किया  जा  सकता  मैं  केवल  एक  यह  बात  कह  सकता  हूं  कि  हमें  सारी

 दुनिया  को  यह  बता  देना  चाहिए  कि  हम  इस  विषय  में  गम्भीर  हैं  ओर  हम  उस  स्थिंति  को  बर्दाश्त  नहीं
 करेंगे  और  आवश्यक  हुआ  तो  हम  संघर्ष  करेंगे  और  उसे  विध्वंस  कर  भले  ही  स्वयं  हम  तबाह  हो
 हमारे  सामने  एक  ही  उपाय  हमें  आणविक  हथियार  बनाने  चाहिए  ।  इसके  अतिरिक्त  कोई  अन्य  उपाय
 नहीं  आज  चोन  का  सम्मान  क्यों  किया  जाता  है  ?  सोवियत  संघ  चीन  से  सुलह  को  बातचीत  क्यों
 करना  चाहता  यह  इसलिए  है  कि  संघर्ष  होने  भले  ही  चोत  विजयी  न  हो  और  सोवियत  संघ  के
 साथ  युद्ध  में  चीन  पराजित  हो  जाये  लेकिन  चांन  इस  स्थिति  में  है  कि  वह  रूस  के  लिए  अपूर्ण नीय  क्षति  कर
 सकता  इस  भाषा  का  इस्तेमाल  होना  अतः  आज  भारत  के  सामने  आणविक  हृजियार  बनाने
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 के  अतिरिक्त  कोई  उपाय  नहीं  भारत  को  आणविक  बम  विकृ्तित  करना  हम  बम  का
 माल  न  करें  लेकिन  स्थिति  पैदा  होने  पर  हम  लड़ाई  कर  सके  और  हानि  पहुंचा  सकें  ।  अमरीकी  इसी  भाषा
 को  समझते  उपाध्यक्ष  हमें  यह  कदम  उठाने  अमरीका  से  हमारे  संबंध  के  बारे  में  मुझे
 यही  निवेदन  करना

 सोवियत  संघ  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  देश  हमारा  मित्र  लेकिन  दुनिया  में
 परोपफार  जैसी  कोई  चीज  नहीं  हमारी  अमरीका  की  तरह  सोवियत  संध  भी  अपने

 हित  के  अनुसार  कार्य  करेगा  ।  स्थिति  की  मजबूरी  और  राष्ट्रीय  हित  का  तकाजा  होने  पर  जहां  तक  भारत
 की  मित्रता  का  प्रश्न  है  सोवियत  संघ  वद्टी  कदम  उठायेगा  जो  उसके  लिए  हितकर  सोवियत  ध्ंघ  आज
 चीनसे  समझौता  करने  के  लिए  क्यों  इच्छुक  है  ?  वह  पाकिस्तान  के  साथ  भी  स/झौता  करने  क्री  कोशिश
 कर  रहा  है  और  पाकिस्तान  सोवियत  संघ  के  साथ  बातचीत  के  लिए  प्रयत्नशील  पाकिस्तान  बहुत
 ताकतवर  नहीं  है  किन्तु  अमरीका  की  सहायता  से  पाकिस्तान  अनेक  कदम  उठा  सकता  इसका  एक
 कारण

 मुझे  आश्चयं  है  कि उस  दिन  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  एक  बेठक  से  उठकर  अचानक  सोवियत  राजदूत
 के  निवास  पर  आपने  यह  खबर  अखबारों  में  पढ़ी  होगी  ।  वह  इस्लामाबाद  में  सोवियत  राजदूत  के
 निवास  पर  बातचीत  के  लिए  यह  अचरजपूर्ण  है  और  नई  तथा  वर्तमान  दुनिया  की  यथा  कूटनीति
 का  संकेत  हमें  इन  सब  बातों  का  ध्यान  रखना  ऐसा  समय  आ  सकता  है  जब  सोवियत  संघ  हमारी

 सहांबता  न  कर  सके  ।  इसलिए  हम  अपने  पैरों  पर  खड़ा  होना  इसका  विकल्प  एक  मात्र  आणविक

 यार  विकसित  करना  और  शान्ति  के  लिए  बातचीत  करना

 श्री  सैयद  शाहबुह्दीन  :  उपाध्यक्ष  महोदय  दिन  के  अन्त  में  खाली  पेट  बोलना  बहुत
 कठिन

 उपाध्यक्ष  महोदव  :  आपके  मस्तिथ्क  में  तो  कई  विचार  वह  तो  खाली  नहीं  है  ।

 थी  सेयद  शाहबुद्दी  न  :  उपाध्यक्ष  मुझे  कुछ  हैरत  है  ।  आज  सबेरे  मैंने  विदेश  मंत्रालय  की

 वर्ष  1086-87  की  वाधिक  रिपोर्ट  का  अध्ययन  हमने  10  दिन  पहले  ही  इस  पर  बहस  की  थी  ।

 इस  रिपोर्ट  में  मैंने  भारत-अमरी  की  सम्बन्धों  के  बारे  में  उत्साहवर्धक  बातें  पढ़ीं  कि  पिछले  वर्ष  उनमें  कैसे

 प्रयति  हुई  ।  और  हम।री  विदेश  नोति  के  इस  महत्वपूर्ण  पहलू  पर  10  दिन  बाद  आज  हम  चर्चा  कर

 रहे  इससे  इसका  महत्व  स्वयं  स्पष्ट  हो  जाता  इस  अवधि  में  कोई  घटना  घटो  विदेश  नीति  के

 प्रभावपूर्ण  होने  के  लिए  उसमें  निरंतरता  होता  जरूरी  मुझे  विश्वास  है  श्री  नटवर  सिह  इससे  सहमत  होंगे  ।

 कूटनीति  में  संतुलन  रहने  पर  ही  उसमें  विश्वसनीयता  पैदा  हो  सकती  और  मुप्ते  यह  देखकर  आश्चयं  है
 कि  हमारी  नीति  में  इतने  घुभाव  और  मोड़  वह  बहुत  ही  दुल-मुल  उसमें  इतना  परियतंन  आ  गया  है
 कि  सुखाभास  से  उनन्‍्माद  की  स्थिति  आ  गई  लगती  इसमें  तारतम्य  का  अभाव  एक  क्षण  उप्रता  और

 दूसरे  क्षण  शीतलता  यह  कूटनीति  नहीं  यह  विफलता  की  स्वीकारोक्ति  हमारे  अन्तर्राष्ट्रीय
 संबंधों  को  देखभाल  वाले  व्यक्तियों  के  श्रम  और  अपरिपक्वता  का  यह  प्रमाण  उन्हें  दस  दिन  पहले  क्या

 यह  मालूम  था  कि  धटनाचक्र  में  क्या  परिवतन  आ  रहा  है  ?  क्‍या  होने  वाला  है  इसका  क्या  उन्हें  लेशमात्र
 भी  आध्ाास  नहीं  था  ?  मुझे  इस  पर  अआश्चय  मेरे  विचार  में  या  तो  हमारी  पिछली  नीति  भलत  थी
 अथवा  वर्तमान  नीति  गलत  श्री  नटवर  सिंह  जी  आपको  इनमें  एक  को  चुनना  होगा  कुछ  समय  पहले
 इक्कीसवों  सदी  में  हमारे  प्रवेश  और  अमरीका  से  सहयोग  में  पूर्ण  समरसता  इक्कीसवीं  सदी  में  हमारा
 प्रवेश  यूणंतया  अमरीकी  संस्कृति  से  प्रभावित  प्रधान  मंत्री  को  यात्रा  वर्ष  1985  की  महत्वपूर्ण

 251



 भारत-अमरोकी  संबंधों  के  बारे  में  चर्चा  5  1987

 सेयव  शाहबुद्दीन  |
 घटना  थी  ।  भारत  उत्सव  का  आयोजन  किया  उस  समय  वॉल  स्ट्रोट  जनेल  ने  क्षितिज  में  नवोदित
 नक्षत्र  की  प्रशंसा  हमने  वहां  जन  सम्पर्क  की  व्यावसाथिक  फर्म  की  सेवायें  अमेरिका  में  भारत  को
 लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  हासिल  की  ।  बहुराष्ट्रीय  उद्योगों  के  प्रति  हमने  खुले  द्वार  की  नीति  रक्षा
 सामग्री  के  बारे  में  हमने  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  आपने  उन्हें  एक  यूची  दी  ।  उच्च  टेक्नालॉजी

 हस्तांतरण  के  बारे  में  एक  ओर  समझ्ाोते  पर  हस्ताक्ष  र  किए  गये  जिसमें  सुपर  कम्प्यूटर  भी  शामिल

 कुछ  हो  समय  पहले  हमने  विज्ञान  और  तकनालॉजी  तथा  अन्य  विषयों  के  बारे  में  परस्पर  सहयोग
 के  आधार  पर  पो  ०एल०  -  80  के  धन  को  उपयोग  करने  के  बारे  में  हमने  एक  समझौता  इसकी
 स्थिति  क्‍या  है  ?  मझे  आश्चयें  क्‍या  यह  हमारे  कूटनीतिक  संबंध  को  अनुपयुक्त  व्यवस्था  का  प्रमाण

 नहीं  है  ?  कया  आप  अपनी  कमजोशियों  और  कमियों  को  1947  के  बाद  होने  वाली  घटनाओं  की  याद
 दिलाकर  नये  शब्द  और  नये  वाक्यों  का  इस्तेमाल  करके  छिपाने  का  प्रयास  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  सम्बन्ध  के  क्षेत्र  में  एक  उक्ति  कोई  भला  नहीं  है  कोई  बुरा  नहीं  कोई  देव  नहीं
 है  कोई  देत्य  नहीं  है  ।  स्थाई  मित्र  अथवा  स्थाई  शत्रु  कोई  नहीं  अन्तर्राष्ट्रीय  संबंध  स्थिर  नहीं  होते  बल्कि
 प्रगतिशील  होते  विश्व  वेਂ  बारे  में  हमारा  दृष्टिकोण  स्थिर  हो  सकता  लेकिन  पण्डित  जवाहर  लाल

 नेहरू  सरीखे  दूरदृष्टा  ने  सन्‌  पांचवें  दशक  के  अन्तिम  भाग  में  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखे  अपने  एक  पत्र  में

 कहा  था  कि  वह  दो  प्रणालियों  में  विश्व  के  स्थायी  ध्र,वीकरण  में  विश्वास  नहीं  उन्होंने  कहा  था  कि
 दोनों  प्रणालियां  एक  टूसरे  के निकट  आएंगी  क्‍योंकि  कम्यूनिस्ट  फिलासफी  नहीं  हो  सकती  वःस्थुनिस्ट
 फिजिक्स  और  केपिटलिस्ट  कंमेस्ट्री  नहीं  हो  सकती  ।  विज्ञान  और  तकनालॉजी  तथा  आधुनिकीकरण  को

 नई  शक्तियां  उन्हें  अनिवार्य  रूप  से  एक  दूसरे  के  समीप  लाएंगी  ओर  आज  हम  अपनी  आंखों  के  सामने  यह
 देख  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते  सभा  कल  सवेरे  11  बजे  समवेत

 होने  तक  स्थगित  होती
 6.00  भ०१५०
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 के  ग्यारह  बंजे  तक  के  लिए  स्थगित हुई  ।
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